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प्रकाशक की ओर स 


प्रो० हेरल्ड लास्की की यह पुस्तक बहुत अरसे से हमारे यहा रखी 
हुई थी। अग्रेजी में अपने विषय की यह उत्तम पुस्तक मानी जाती है, 
लेकिन इतने बडे विषय को थोडे-से प्रष्ठों म लिखने की वजह से मूल मे 
ही क्लिप्ट होगई है | और उसका अनुवाद तो आशा से भी अधिक 
क्लिप्ट होगया | इतने दिनों तक इसे इसी इरादे से रख छोडा था कि 
किसी उपयुक्त सज्जन को देकर इसे कुछ सरल बना सकेंगे लेकिन 
इसका सम्पादन करना इत्तना कठिन काम था कि कोई इसके लिए 
राजी न हुए | अत' हमें लाचार होकर ज्यों-का-त्यों दी प्रकाशित कर 
रहे हूँ | इसके बारे में अगर पाठक कोई सूचना करंगे तो हम सहर्ष 
स्वीकार करेगे और अगले सस्करण मे इसको पूरी तरह सम्पादन करके 
छापे । हु 

---मन्त्री 


लेखक की भूमिका 


इस छोटी-सी पुस्तक के लिखने का प्रयोजन यह है कि राजनीति 
की मूल समस्याओ्ों को इस रूप मे रख दिया जाय क्रि साधारण रुचि 
रखनेवाले पाठक भी सुगमता से समझ सके | मेने यथासम्भव पारिभा- 
षरिक भाषा को बचाने का प्रयत्न किया है। मेंने जान-बूककर पूण- 
विकसित प्रणाली को विश्लेपण करके बताने का प्रयत्न नहीं किया है | 
सर्वसुगम व्याख्या करने मे कितनी कठिनाई द्ोती है, यह इस प्रकार 
की छोटी-सी पुस्तक लिखने से ही प्रतीत होता है। में आशिक सफ- 
लता से अधिक की आशा नहीं कर सकता, परन्तु यदि इसे पढ़कर कुछ 
लोगों में इस विषय की ऊँची पुस्तक पढने की प्रवृत्ति जाण्त हो तो 
मुझे बहुत सन्‍्तोष होगा । यहा में यह भी कह देना चाहता हूँ कि कुछ 
विचार, जिनपर यहा विवेचन किया गया है, मेरी पुस्तक आमर आव 
पोलिटिक्सः ( राजनीति-व्याकरण ) में अधिक पूर्णता के साथ प्रकट 
किये गए हैं।.. हज 
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र 

आधुनिक संसार का प्रत्येक नागरिक किसी-न-किसी राज्य को 
प्रजा है। क़ानूनन वह राज्य-संस्था की आज्नाओं का पालन करने 
के लिए बाध्य है। उसकी जीवनविधि की रूप-रेखा राज्य-संस्था 
के नियोजित किये हुए आदश-नियमो से ही निश्चित रहती है। ये 
निर्देश ही क्वानून हैं, और इनको अपनी सीमा में रहनेवाले सत्र 
लोगो पर लागू करने की शक्ति ही राज्य-संस्था का मूल तत्व है । 
जहाँ अन्य सब संस्थाये स्वनिर्मित होती हैं ओर किसी व्यक्तिके लिए 
उसके नियम तभी लागू हो सकते हैं जब वह अपनी मरज़ी से उन- 
का सदस्य बने; लेकिन यदि वह एक बार किसी राज्य का निवासी 
हो जाता है तो उसको क्रानूनन राज्य के नियमो को मानने के सिवाय 
दूसरा चारा नहीं रहता | क्लाननन, उसके लिए इन आज्षाओ का 
पालन करना दूसरी किसी संस्था के नियमों के पालन करने की 
अपेक्षा अधिक महत्वपूण है। कह सकते हैं कि आधुनिक समाज- 
रूपी भवन का शिखर राज्य है । यही इसकी विशेषता हे! समाज 
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में जितने प्रकार के संघ या संगठन है उन सबमे इसकी सत्ता 
सर्वोपरि है । 

इस प्रकार राज्य लोगो के व्यवहारों को नियन्त्रित करने की 
एक विधि है । राज्य के स्वरूप की छान-बीन करके देखने से पता 
चलता है कि मनुष्यों को आचरण सम्बन्धी जिन मिद्धान्तो के द्वारा 
अपनी जीवन-विधि को संचालित करना जरूरी है, उनको सत्ता- 
पूवक लागू करने का तरीक़ा ही राज्य है । राज्य हमे चोरी न करने 
की आजा देता है, वह हमे उसके आदेशोंकी अबनला के लिए सजा 
देता है। वह विधि-निर्देशों को निश्चित कर ठेता है, ओर उनका 
पालन कराने के लिए बल का प्रयोग करता है। उसके इृष्टिकोश से 
उन विधि-निर्देशों की प्रामारिकता स्वयं निर्मित है। वे क्रानूनन मान्य 
हैं इसलिए नही कि बे अच्छे, या विवेकपूर्ण हैं, वल्कि इसलिए कि 
वे उसके आदेश है। समाज की सर्वोपरि शक्तिके ये क्रानूनी आदेश 
है जिनके द्वारा मनुष्य को अपना आचार-व्यवहार रखना चाहिए। 

परन्तु विधि-निदेश न अपने आपको स्वयं प्रकट करते हैं न॑ 
स्वयं लागू होते है । किसी-न-किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समुदाय ने 
उनको बनाने की इच्छा की है, ओर किसी न किसी व्यक्ति या 
व्यक्ति-समुदाय को उनका पालन कराना पड़ता है ।जब हम आज- 
कल की राज्य-संस्थाओ को देखते है तो हमे सब जगह एक दृश्य 
दिखाई देता है | हम देखते हैं कि एक सुनिश्चित प्रदेश में बहु- 
संख्यक मनुष्य सदा कुछ दूसरे अल्पसंख्यक मनुष्यो की आज्ञा 
पालन . करते हैं । ज्ञाहे ग्रेट-त्रिटेन की तरह यह अल्पसंख्यक 


है राज्य-सस्था का स्वक्तप 


मनुष्य ( पालेमेण्ट-समेत राजा ) स्वाधिकार-सम्पन्न हो, चाहे 
संयुक्त राष्ट्र ( अमेरिका ) की तरह उनके लिए आज्ञापालन कराय॑ 
जाने के विषय तथा पद्धतियाँ दोनो सीमावद्ध कर दी गढ़ हो, फिर 
भी देखा जाता हैं कि यह इघ्स प्रकार क हे कि यदि कोई ञ्न 
विधि-निदेशों का भंग करे तो यह थोडे से मनुप्य अपनी सत्ता की 
रक्षा करने के लिए समस्त आवश्यक चल-प्रयोग कर सकते हे । 
सक्षेप मे , हम कह सकते है कि प्रत्येक राज्य-संस्था सरकार और 
प्रजाजन में बंटा हुआ एक प्रदेश-बद्ध समाज हैं । सरकार--राज्य 
के अन्दर--उन व्यक्तियों का समुदाय है जो राज्य-संस्था के 
आधारभूत विधि-निदेशों को लागू करते है, ओर वे इनके पालन 
कराने के लिए बलप्रयोग करने का अधिकार रखते हैं| परन्तु 
इससे भिन्न, उस प्रदेश-बद्ध समाज के अन्दर, व्यक्तियों का किसी 
प्रकार का भी अन्य संगठन या समुदाय बलप्रयोग करने का 
अधिकार नहीं रखता। 

तात्पय यह है कि पत्येक राज्य-संस्था मे एक ऐसी इच्छाशक्ति है 
जो अन्य सब इच्छा-शक्तियो के ऊपर क्राननन सर्व-प्रधान है | वह 
समाज के अंतिम निश्चयों व निणेयो को करती है। शास्त्रीय वाक्य मे कह 
सकते है कि वह सर्वोपरि इच्छाशक्ति है। न वह दूसरी किसी इच्छा- 
शक्ति से आज्ञाये पाती हे,व अन्तत' अपनी सत्ता किसी दूसरी शक्ति 
के हाथसे छोड़ सकती है। उढाहरणत. णेसी इच्छाशक्ति श्रेट-त्रिटेन 
मे पालेसस्ट संत राजा की हूँ। उसके प्रदेश की सीमा के अन्दर, 
चह जा कुछ निणंय करती है. वह उस प्रदेश के अन्दर रहनेवाले 
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सब निवासियों पर वाव्य होता है । वे भले ही उसके निणयों को 
अनेतिक या अचुद्धिपर्ण समझे, फिर भी क्राननन उसका पालन 
करने के लिए बाध्य है | यद्दि ब्रिटेन का कोई प्रजाजन अपनी 
धमसंस्था ( चर्च ) के किसी निशय को पसंद न करे, तो वह उस 
को छोड सकता है; धर्मसंस्‍्था अपने निणय को जबरदस्ती उससे 
मनवा नहीं सकती । परन्तु, ब्रिटेन का कोई प्रजाजन आय-कर 
सम्बन्धी क्नानन को पसंद न भी करे, तो भी वह क्लानूनन उसका 
पालन करने के लिए बाघ्य है | यदि वह उस क्रानून की सत्ता के विरोध 
करने का प्रयत्न करेगा, तो तुरन्त ही उस प्रयत्न का फल भोगने 
के लिए, किसी न किसी रूप मे, चलपर॒वंक मजबूर किया जायगा | 

इस प्रकार राज्य-संस्था व्याक्तियों का एक ऐसा समाज हैं जो 
एक निश्चित जीवन-विधि से चलने के लिए, आवश्यक हो तो वल- 
प्रयोग से भी, विवश है | समाज मे सारा आचरण उस विधि के 
अनुसार ही होना चाहिए ।! समाज के स्वरूप को निधारित करने 
वाले नियम ही राज्यसंस्था के क्रानन (विधान) हैं ओर, स्पष्टतया, 
यह अन्य समस्त नियमों की अपेक्षा आवश्यक रूप से प्रधानता 
“खते हैं, अर्थात्‌ सर्वोपरि है । इस समाज में जो व्यक्ति नियम 
बनाते ओर उनका बलपूबंक पालन करवाते हैं वे सरकार (शासन) 
कहलाते हैै। ओर नियमो का वह भाग जो यह निधारित करता 
है कि (क) इस प्रकार के नियम किस प्रकार बनाए जाने चाहिए 
(ख) वे किस प्रकार से बदले जा सकेगे (ग) उनको कौन बनाएगा, 
राज्य-संस्था का शासन-विधान हे । 
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यह राज्य-संस्था को शुद्ध क्लानत्ती व्यवस्था की दृष्टि से 
देखना हुआ । यह्‌ तो केवल इस बात का वर्णनमात्र हैं कि किसी 
ऋआधतनिक समाज से सामाजिक सम्बन्ध एक दूसरे से किस प्रकार 
मिले हुए या व्यवस्थित हैं, इसमे इस बात पर ध्यान नहीं दिया 
गया कि बतंमान पद्धति का विकास किस प्रकार से हुआ है, उसके 
क्या-च्या प्रयोजन सिद्ध होते हैं,और उसके काम का महत्व कितना 
है और उसके साथ खतरे क्या-क्या हे । 

स्पष्ट।', ये सब बाते महत्वपूर्ण हैं। वतमान राज्य-संस्था का 
स्वरूप उस इतिहास का परिणाम है जिसमें से होकर राज्य-संस्था 
गुजरी है, ओर उस इतिहास की दृष्टि से देखे विना समझ मे नही 
आसकेगा। राज्य-संस्था की शक्ति बिना प्रयोजन या उद्देश्य के 
प्रयुक्त नहीं होती | वह कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए 
काम में लाई जाती है, और उसके नियस, समय विशेष पर अच्छे 
समझे जानेवाले किन्ही उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए उन लोगो 
द्वारा, वस्तुत., परिवर्तित भी कर दिये जाते हैं, जिसके पास उसकी 
शक्ति को काम में लाने का क्वानूनी अधिकार है। और, इस प्रकार 
की राज्य-संस्था किन-क्रिन उद्देश्यों को पूणं करना चाहती है, और 
उनको किस तरीके से पूण करना चाहती है, इन प्रश्नो को हम 
जिस दृष्टि से देखेंगे, उसी पर उसके महत्व और खतरो सम्बन्धी 
हमारे विचार भी अधिकांश निर्भर रहेगे | 

यहाँ मे राज्य-संस्था का इतिहास विस्तार से नहीं बता सकता । 
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केवल यही एक महतल्वपर्ण बात बता देना पयांप्त होगा, कि राज्य- 
सस्था का यह स्वरुप कि वह सवपिरि संस्था है, ऐतिहासिक घटनाओं 
की एक लम्बी शड्ला का परिणाम है | इन घटनाओ में सबसे 

महत्वपूर्ण घटना यह थी कि (यूरोप मे) रिफॉमशन के युग मे एक 
ऐसी श्रेणी के संगठन को तलाश करने की आवश्यकता हुई जो 
अपनी-अपनी सत्ता की प्रधानता का दावा करनवाली सस्थाओं के 
दावो के बिपय में अन्तिम निणय दे सके | अन्य सव संगठनों की 
अपेक्षा राज्य-संस्था ने प्रधानता इस कारण पाइ कि उसने उस 
समय व्यवस्थापित शान्ति की इतनी आशा दिलाई जितनी कि 
दूसरा कोई संगठन दिलान का ढावा नहीं कर सका था। धामिक 
मतों के पारस्परिक विरोध से लडाई-मगडे के सिवाय कोई सत्परि- 
णाम दिखाई नही देता था, आर्थिक संगठन म्बरूपत' अपने- 
अपने स्थान पर बहुत छोटे-छोटे और प्रथक्‌-प्रथक्‌ थे ओर वे 
व्यापक नियम बना सकने योग्य न थे उस समय की संस्थाओं 
मे से, राज्य-संस्था ही एक ऐसी निकली जो ऐसे विधि-निदेशों को 
स्थापित करने मे समथ हुई जिनका सारी जनता सम्मान करे | 
वह जीवन-विधि को व्यवरस्यित करने मे समथ हुई, क्योंकि, यदि 
उसकी आज्ञाये न होती तो विलकुल व्यवस्था ही न रहती । यद्यपि 
प्रतिइवन्द्दी सस्थाओ ने लोगो की निष्ठा को अपनी ओर आकर्षित 
करने का कम तीज्रता से प्रयत्न नहीं किया, फिर भी राज्य-संस्था 
ही विजयी हुई उसकी विजय मनुष्यों से वलपूवक अपनी इच्छा 
का पालन करवाने की योग्यता में ही अन्तिर्धित थी ! 
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वह अपनी इच्छा का पालन कराने से क्यो स सथ हुई / इस 
स्थान पर हम राज्य-संस्था को शुद्ध क्नाननी व्यवस्था की दृष्टि से 
देखना छोड छेते है, और अब उसे दाशेनिक विश्लेपण का विपय 
बनाते है । स्पष्टत , हमे उसे दो भिन्न भिन्न दृष्टि विन्ठुओ से देखना 
चाहिए हमे प्रथम तो यह बताना है कि राज्य-संस्था का प्रयोजन, 
सामान्य स्व॒रूप से, क्या दिखाई देता है, अथोत्त वह किसी विशेष 
समय जिस प्रकार के क़ानूनी विधि-निदेशों को बलपूथंक लागू करती 
है वे उस प्रकार के ही क्यो होते है। और, हमे एक ऐसी कसौटी 
भी ढूँढ निकालनी है जिसके द्वारा हम यह जान सके कि उन कानूनी 
विधि-निदेशों का स्वरूप, सामान्य शब्दो से, कया होना चाहिए | 
संक्षेप से, किसी विशेष राज्य-संस्था की प्रव्वत्तियाँ विशेष प्रकार की 
क्यो पड जाती हैं | उदाहरण के लिए क्रान्ति से पहले के फ्रान्स के 
(पुराने शासन! को ही लीजिए । उसकी विशेष-विशेष प्रकार की ही 
प्रवृत्तियाँ क्यो पडी थी, ओर किन कारणों से हमे यह कहना पड़ता 
है कि पुराने शासन! के समय की फ्रान्सीसी राज्य-संस्था की 
कृतियाँ उस प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त थीं, जिसके लिए राज्य- 
सस्थाओ का अस्तित्व होना चाहिए । 

राज्य-सस्था से अमुक-अमुक कार्य-सम्पादन करने की जो 
मांगे की जाती है, उनको सन्तुष्ट करने का करत त्व ही राज्य-संस्था 
की सत्ता है। उब्ह रण के लिए उसके प्रजा-जन चाहते है कि उनके 
शरीरों ओर सम्पत्ति की रक्षा की जाय, तो, राज्य-संस्था के कानूनी 
विधि-निदेश डस इच्छा को सन्तुष्ट करन के लिए प्रयुक्त किये जाते 
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है। उसके प्रजा-जन अपने-अपने ढग से इश्वर की प्रजा करना 
चाहते हैं, ओर यह नहीं चाहते कि किसी भी विशेष प्रकार के 
धार्मिक विश्वास पर कोई रुकाबट लगाई जाब । यदि इस माँग पर 
किसी की भी आपत्ति नहीं हो सकती, तो राज्य-संस्था सब धर्मों 
के प्रति सहिष्णुता को अपना एक क़ाननी विधि-निदेश बना लेती 
है | फ्रांस की राज्यक्रान्ति का कारण केवल यह था कि उस समय 
के पुराने शासन” द्वारा स्थापित किये हुए विधि-निदेशों से उन माँगों 
का पूर्ण होना असम्भव था जिनकी पूर्ति राज्य के सदस्य उसकी 
संस्थाओ से चाहते थे । 

दूसरे शब्दो में कहे तो काय-साधनाथ उपस्थित की जानेवाली 
मांगो को पूरा करने की क्षमता ही कानूनी विधि-निदेश है| विधि- 
निदेश हमेशा उन लोगो की इच्छा के अनुरूप होवेगे, जो राज- 
नेतिक शक्ति के केन्द्र में अपनी इच्छाओ का अनुभव करवाने का 
ढंग जानते हैं । किसी विशेष राज्य-संस्था के क़ानून उन्हीं इच्छाओं 
की पूर्ति करने का प्रयत्न होगा, ओर जिस हृद तक मांगे स्वीकृत 
हो सकेंगी वे भी उसी हद तक कार्य-साधक या सफल हो सकेंगे | 
अर्थात्‌ , क्रानूनी विधि-निदेश बनाने के लिए राज्य-संस्था के सदस्यों 
की उसके सामने आनेवाली बहुसंख्यक प्रतिह्वन्द्दी इच्छाओ मे से, 
कुछ चुन ली जाती है, और अन्य नहीं चुनी जाती । इनको चुनने 
का सिद्धान्त सदा एक-सा नहीं रहता, या तो समय के अनुसार या 
स्थान के अनुसार यह सिद्धान्त काम मे आता है। पाश्चात्य सभ्यता 
के मातहत किसी भी ऐसी राज्य-संस्था की हम कल्पना तक नहीं 


| 
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कर सकने, जो राष्ट्रीय शिक्षा की पद्धति चलाने के लिए अपने 


 सदस्यो पर कर नहीं लगाती हो। परन्तु डेढ शताव्दि पहले इस 
, बात की कल्पना तक नहीं हो सकती थी कि इस काम के लिए 
, किसी राज्य-संस्था को अपने सदस्यों को धन देने के लिए वाध्य 
| करता पडेगा। जो माँग उस समय आवश्यक हुई, वह कालान्तर 
, में अनिवाय हो गई है। 


यह क्यो हुआ ? क्योंकि जो लोग राज्य-संस्था की सत्ता का 


संचालन करते हैं, उद्दोंने शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति की माँग की पूर्ति 
, करना आवश्यक या चुद्धिमत्ता-पूण या न्‍्याय-संगत समभक लिया 


है। परन्तु हमें इस वात का पता लगाना है कि किसी विशेप समय 
ओर विशेष स्थान पर इस प्रकार की माँग क्यो सफल होती है । 
स्पष्टत , इसका उत्तर यह नही हो सकता कि माँग उचित थी | 
राज्य-संस्था ने डचित साँगो को कायोन्वित करने से, बहुधा, 
इनकार कर दिया है, और ऐसी माँगो को स्वीकार कर लिया है 
जिनको बुद्धि थोडे विचार से भी कभी उचित नहीं बता सकती | 
यह वात भी नहीं हो सकती कि उनके तत्व में बुद्धिमत्ता रही है, 
क्योंकि राजनीतिन्न लोग सदा बुद्धिमत्ता से ही काम नहीं किया 
करते। आवश्यकता का होना एक अधिक स्पष्ट कारण मालूम 
दोता है । परन्तु, फिर हमें यह जानने की आवश्यकता है कि किसी 
विशेष समय और स्थान पर एक विशेष माँग ही राज्य-संस्था द्वारा 
क्यों आवश्यक समभी जाती है और दूसरी क्यों नही । 

जिन हेतुओ से प्रेरित होकर राजनीतिज् लोग काम किया 
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करते है वे निःसन्देह इतने जटिल और मिले हुए होते हैं कि उनको 
सरलता से वताना वह॒त ही कठिन है । कोड भी एक कारण ऐसा नहीं 
है जिसमे अन्य कारणों का समावेश बिलकुल न होता हो। तथापि 
सामान्य नियम यह माना जा सकता है कि क्रिसी विशेष राज्य- 
संस्था का स्वरूप, स्थूलतः, उस्नी प्रकार का होगा जिस प्रकार का 
आर्थिक सड्भठन उस राज्य-संस्था द्वारा नियन्त्रित समाज में मौजूद 
होगा । किसी भी प्रकार के सामाजिक सन्नठन को देखिए, उससे 
मालूस होगा कि वह एक तरह से आर्थिक शक्ति पर नियन्त्रण 
पाने के लिए एक सट्ड पे ह। क्योकि लोगो के हाथ मे यह शक्ति जिस 
मात्रा मे होती है, उसी मात्रा में वह अपनी माँगो को कायान्वित 
करवा सकते है। तब क्रानन ऐसे सम्बन्धों का एक समूह वन 
जाता है, जिनमे उन लोगो की जरूरतों का क्लाननी स्वरूप प्रकट 
किया जा सके । इसलिए जिस ढंग से किसी विशेष समय ओर 


बिक, 


स्थान पर आर्थिक शक्ति वेंटी हुई होगी उसीके अनुरूप उस 


विशेष समय ओर स्थान पर लागू किये जानेवाले कानूनी विधि- 
निदेशो का स्वरूप होगा। इन परिस्थितियों मे राज्य-संस्था--जिन 
लोगो का आर्थिक-प्रणाली पर प्रभुत्व होता है, उनकी आवश्यक- 
ताओ का मूत्त रूप है। कानूनी व्यवस्था एक ऐसा परदा है जिसके 
पीछे, जिन लोगो के आर्थिक हित दूसरे सब आशिक हितों पर 
प्रभुत्व रखते है, वे राजनेतिक सत्ता का लाभ उठाते है। राज्य-संस्था 
अपने काय द्वारा जान-बूककर सामान्य न्यायपूर्णता या सामान्य 
उपयोगिता ही साधित करने का ध्यान नही रखती, परन्तु समाज 


ऋन्‍ऊ रा. अमीर मी अमन ०१ *रट2क 
जता अंश 
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के प्रभावशाली वर्ग के हितों ( विस्तृत अथ मे ) को साधित करने 
का ध्यान रखती है | 

परन्तु ध्यान रहे कि इस विचारसरणि का जितना अथ है या 
यह जहाँ तक उचित है, उससे अधिक इसका तात्पय नहीं समझना 


. चाहिए । उपयक्त विवेचन से इस बात पर ही विचार किया गया 
. है कि राज्यसंस्था के सामान्य स्वरूप का कारण क्या हें, हम 
. राज्यसंस्था के कार्यों के व्योरे से नहीं गए है। यह विचारसररि 
: बताती है कि स्थूलतः सम्पत्ति के स्वामित्व के साथ ही विशेषाधि- 
: कार रहते है,ओऔर सम्पत्ति से बहिष्कार हो जाने का परिणास होगा 
: विशेषाधिकारो से वहिष्कार हो जाना । इससे यह पता चलता है कि 
- समाज मे सम्पत्ति के स्वामित्व का पलड़ा जिस ओर भारी होता 
- जाता है उसीके अनुसार राज्यसंस्था के कार्यों का पलडा भी नए 
- साम्य की अवस्था को क्लायम रखने के लिए परिवर्तित होता जाता 
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है | निश्चय ही, वह परिवतन तत्काल तो वहुत ही कम होता है 
ओर पूर्ण तो कभी नहीं होता | ऐतिहासिक प्रगतियों मे समय की 
शिथिलता हुआ ही करती है, जिसके कारण सारी परिस्थिति 
के अनुकूल परिवर्तन आंशिक ही होते हैं। जिन-जिन वर्गों ने शक्ति 
प्राप्त करली है वे उसका प्रयोग उग्नरूप से प्राय' कभी नही करते। 
उनको अपने विरोधियों को रिआयते देकर उनकी,नई साम्यावस्था 
के भ्ति, सहसति खरीदनी पडती है | और उन्हे स्वयं वहुत बार 
यही अनुभव करना पडता है कि उनका शक्ति प्राप्त कर लेना मात्र 
ही सनन्‍्तोषजनक है। जिस प्रकार थे पहले शक्ति से स्वयं बहिष्कृत 
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थे उसी प्रकार अब दूसरों को बहिप्क्रत कर देने का प्रयत्न नई 
करते । परन्तु जो कोई राज्य-संस्था के क्रानूनो का अभ्ययः 
करेगा, वह इस बात में सन्दह नहीं कर सकता कि जो वर्ग राज 
संस्था के नाम से शासन करता है, उसकी माँगो के अनुरूप है 
क़ानून होते हैं | इन्नलेण्ड मे ट्रड यूनियन क्लानून, अमेरिका * 
इक्तरार की स्वतन्त्रता का क्वानृन और प्रशिया में कृपको सम्बस 
क़ानून, इन सबका इतिहास इस बात का उदाहरण है कि कि 
प्रकार कोई प्रभावशाली आर्थिक बगे अपने हितों की सबसे अच्छ 
तरह रक्षा करनेवाले विधि-निदेशों को बनवाने के लिए राज्य-संल्ा 
का उपयोग करता है. । 

यहाँ, एक क्षण के लिए भी इस बात से इनकार नहीं किए 
जाता कि शासन करनेवाले वर्ग में वुद्धिमत्तापूर्वक या न्यायपुव 
काय करने की इच्छा होती हैं | परन्तु जिन लोगों का जीवः 
भिन्न-भिन्न प्रकार का है, वे विचार भी भिन्न-भिन्न प्रकार से ० 
करते हैं। और समष्टिरूप से समाज के हितसाधन के लिए कोन 
कौन से विधि-निदेश अन्तत अभीष्ट हैं, इस समस्या पर 
करने के लिए प्रत्येक वग अपने मस्तिष्क के भीतर कुछ 
ओर अधसंज्ञात तक ( ४०४॥० ९775९ ) रखता हैं ् 
उसी दृष्टि से विचार करता है, ओर इन्हीसे उसके बुद्धिमत्ता ५ 
न्यायपूर्णता सम्बन्धी विचार प्राय बनते हैं । धनवान मनुष्य 
बात का सदा कम अन्दाज़ लगाते हैं कि सुख-प्राप्ति कराने वे 
सम्पत्ति मे कित्तनी शक्ति है । धार्मिक मनुष्य सदा नेतिक 
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पर श्रद्धा रखने के प्रभाव का अधिक अन्दाज लगाते है । विद्वान 
लोग विद्वत्ता का बुद्धिमत्ता से सम्बन्ध ६ इस 'बात को प्राय” उचित 
से अधिक महत्व देते हैं। हम सब अपने-अपने अनुभवों के बन्दी 
हैं। और चूँकि हमारे अनुभव का मुख्य भाग अपने जीवन-निवाह 
का प्रयत्न करते हुए ही प्राप्त होता है, इसलिए जिस ढंग से यह 
आजीविका उपार्जित की जाती है उसके अत्यधिक अनुरूप ही, 
क्या अभीट है और क्‍या अभीए्ट नही है, इस सम्बन्धी हमारी 
भावनाये बनती है । जॉन ब्राइट फेक्ट्री-क़ानूनों की महत्ता को कभी 
नहीं समझ सका, क्योकि वह खुद कारखानेदार होने की हेसियतत 
से जिन अत्यन्त कटु अनुभवों को उसने प्राप्त किया था उनके 
विरुद्ध वे कानून पड़ते थे । ओर, लाडे शैफक्ट्सबरी जैसा भूमिपति 
जिसे फेक्ट्री क्रानूनो की न्‍्यायपू्णता का समझना कठिन न था, 
खेत के मज़दूरों की अवस्थाओ को सुधारने के लिए क़ानून बनाने 
की न्‍्यायपूणता को कभी नहीं समभसका। संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) 
के दास-स्वासी पूर्ण सचाई के साथ विश्वास करते थे कि दासता 
की प्रथा से तो दासो का ही हित होता है। 

कोईइ-कोई यह आपत्ति करते हैं कि यह सिद्धान्त उस समाज 
के लिए तो ठीक हो सकता है जिसमें सत्ता थोड़े मनुष्यों के हाथ 
में हो, उदाहरणत जिस इंग्लेण्ड मे मताधिकार मध्यमवर्ग के 
मनुष्यों के लिए ही सीमित होगा, उसमे स्वभावत. ही प्रधानतया 
सध्यस-वर्गीय स्वरूप के क़ानून बनेंगे। परन्तु जहाँ राज्य-संस्था 
वालिग मताधिकार के आधार पर प्रजातान्त्रिक है, बहाँ, राज्य के 
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शासक समप्रिरुप से ससाज़ द्वारा चुने जाते है यह तथ्य, उतत 
आधिक व्याख्या को निकम्मा कर देती है कि सम्पत्ति की शक्ति 
राज्य के स्वरूप को सुस्यत निश्चित करती हें । 

परन्तु यह आपत्ति ऊपर स देखने से जितनी तात्विक मालूम 
होती है उतनी नहीं है । यह सत्य हैं कि एक प्रजातन्त्रीय गज्य 
संस्था जनसमुदाय की ओर अल्प-जन-सत्तात्मक राज्य-सस्धा की 
अपेक्षा सामान्यत अधिक उदार होगी। उन्नीसवी और बीसवी 
शताव्दियों से इंग्लेण्ड मे बने कानूनों के बीच में जो अन्तर हैं. उसमे 
ही यह बात स्वयं रपष्ठ हो जाती है। परन्तु ये अन्तर तथ्य के 
मूल मे कोई आधात नहीं पहुँचाते । सत्ता की प्रवृत्तियों अपने कार्यो 
के लिए, अपने पास क्या हैं. इस बात के ज्ञान, संगठन करने के 
अभ्यास, और तात्कालिक प्रभाव डालने की योग्यता पर निर्भर 
रहती है। ग्रजातन्त्रीय राज्य-संस्था मे, जहों कि आर्थिक शक्ति 
की बड़ी-बड़ी विपमताये होती है, निर्धन मनुष्यों में मुख्य विशेषता 
तो यही होती है कि उनमे ये बाते नहीं होती । वे नहीं जानते कि 
उनके पास भी कुछ शक्ति है। वे इस बात का वहुत कम अनुभव 
करते हैं कि अपने स्वार्था को संगठित कर लेने से क्या परिणाम 
प्राप्त किया जा सकता हैं। उनकी सीधी पहुँच अपने ऊपर शासन 
करनेवाले व्यक्तियो तक नहीं होती। ग्रजातन्त्रीय राज्य मे भी 
यदि श्रमिक वर्ग कोई कार्य करते है, तो उस क्राम से जितना लाभ 
होना निश्चित होता है. उसकी अपेक्षा उनकी आश्थिक निश्चिन्तता 
बहुत “अधिक खतरे मे पड़ जाती है। उनके हाथो में वे साधन 
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क्चित ही होते है जिनसे वे अपनी इच्छाओ को पूर्णो कर सके | 
वे यह भी नहीं जानते कि इनका किस प्रकार विधिवत्‌ व्यक्त 
किया जाय और किस प्रकार इनका समथन किया जाय | वे 
सीचेपन की सावला से सदा दबे रहते है जो कि आज्ञाओ का सदा 
पालन करते रहने से पेदा होती है, ओर आजा देने के अभ्यास 
द्वारा उत्पन्न आत्मविश्वास के समस्त अनुभवों से व वंचित रहते 
हैं। वे भूल से समझ बेठत है कि जिन सस्थाओ को उन्होने 
उत्तराधिकार से पाया है, वे समाज के अनिवाय आधार स्तम्भ हैं। 
वास्तव से, प्रत्येक प्रकार से यह आशा की जा सकती है कि साव- 
जनिक मताधिकार की भित्ति पर बनी हुई राज्य-संस्था से, अन्य 
किसी प्रकार की राज्य-संस्था की अपेक्षा, जनसमुदाय को अधिक 
विस्तृत रिआयते मिलेगी, परन्तु ऐसा कोई ऐतिहासिक कारण नही 
है जिससे यह अनुमान किया जा सके कि आर्थिक-रूपेण विपम 
समाज के जो सामाजिक परिणाम होते हैं उनको ऐसी राज्य-संस्था 
स्वय सीधी तरह से मूलत परिवर्तित करने मे समर्थ हो सकेगी । 
तात्पय यह है कि, हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि किसी 
विशेष राज्य-संस्था में जो विधि-निदेश वनते हैं. उन्तका स्वरूप उन 
कायसाधनाथंक माँगो के अनुरूप होता है जिनका सामना राज्य- 
संस्था को करना पडता है, और फिर ये मांगे भी, सामान्य रूप 
से, उसी प्रकार की होती हैं जिस प्रकार की उस राज्य-संस्था 
द्वारा नियन्त्रित समाज में आर्थिक शक्ति बटी हुई होती है। इससे 
यह निष्कप निकलता हैं. कि आर्थिक शक्ति जितनी समानता से 
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विभक्त होगी उतना ही घनिष्ट साइ॒श्य समाज के साधारण हितो 
आओर राज्य-द्वारा लागू किये हुए क्ाननी विधि-निदेशों के बीच होगा। 
क्योकि यह तो स्पष्ट हैं कि आर्थिक शक्ति समान होने से काय- 
साधनाथेक माँग भी समान होती हैं ओर उस अवस्था मे राज्य की 
इच्छाशक्ति एक विशा की अपक्षा दूसरी, दिशा की ओर विशेष 
पक्तपात लिये हुए नही होती | और यदि राज्य-संस्था माँग को पूरा 
करने के लिए एक संगठन माना जाय तो जिस शक्ति का उसे 
सामना करना पडता हैं वह जितनी समानता से विभिक्त रहेगी 
उसकी पूर्ति भी राज्य-संस्था की ओर से उतनी ही व्यापक होगी | 

कुछ भी हो इतिहास का सामान्य अनुभव तो यही मालम 
होता है। कुलीन जन-सत्तात्मक राज्य इसलिए चलता रहा कि 
उसके लाभो से बहिष्कृत रहनेवाले लोगो की संख्या, जो उस 
राज्य की भित्तियो का विरोध करने की अपनी शक्ति को पहचानते 
भी थे, इतनी कम थी कि उसका कुछ परिणाम नहीं हो सकता 
था । ओर वह इसलिए नष्ट हो गया कि उत्पत्ति-प्रणाली मे परि- 
वतन होजाने से राज्य में सम्पत्ति का विभाजन इतना बदल गया 
कि जो लोग सत्ता से बहिष्कृत थे, वे नई समाज-व्यवस्था में 
अच्छी तरह हिस्सा लेने पर राज्य-संस्था द्वारा लागू किये जानेवाले 
कानूनी विधि-निदेशो के दायरेकों अपने लाभ के लिए बढवा सके। 

अत. इस स्थान पर अब हम इस वात की जाँच कर सकतें 
है कि राज्य-संस्था को शुद्ध क्लानूनी व्यवस्था मानने का क्‍या तर 
है | ऐसा मानने से यह मालूम नही होता कि क्लानूनी क्षेत्र के बाहर 


सर. 


अन्‍ख-मत जनम 
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भी राज्य-संस्था की प्रामारिकता है या नहीं। क्वानूनी विधि-तिदेशो 
के समूह की हैसियत से राज्य-संस्था श क्तियों का एक अस्थायी 
समानान्तर चतुभज है और जैसे-जैसे इसके क्षणिक स्वस्पों को 
निधोरित करनेवाली शक्तियाँ बदलती रहती है बेसे-बैसे ही इस- 
का स्वरूप भी बदलता रहता है। इसके क़ानून इसी दृष्टि से प्रामा- 
शिक है कि किसी विशेष समय पर वे वारतव मे बलप्रवंक लागू 
किए जा सकते हैं। यदि, उत्तका मूल उद्गम राज्य-संस्था है, इस- 
के अतिरिक्त अन्य आधार पर हम उनके प्रामाणिक होने का कभी 
दावा करते हैं, तो हम क़ानून के क्षेत्र का उल्लब्नन करके उस प्रदेश 
में आ जाते हैं. जहाँ दूसरे ही हेतु प्रधाद हैं। तात्पयय यह है कि 
सयुक्त राष्ट्र की काँग्रेस या ब्रिटिश पालेमेण्ट का कोई भी कानून 
कानूनी क्षेत्र में माननीय किये जाने का दावा फेवल इसलिए करता 
है कि वह उस कॉग्रेस का या पालंमेण्ट का कानून है। यदि बह 
अन्य आधारों पर सान्‍्यता पाना चाहे, उदाहरण॒त. यदि वह इस 
कारण मान्य होना चाहे कि वह बुद्धिमत्ता-पूर्ण है या न्याय पूर्ण है, 
तव तो इस आधार की दृष्टि से उद्गम स्थान के कारण मान्य होने 
को उसकी बात असद्भत होगी। क्योकि फिर तो वह अपने आपको 
आन आर की हा शब्दों मे उप स्थित करता हे, जो क़ानून 
क शुद्ध क्षेत्र म डचित नही हा सकता । 
३ 
यहाँ राज्य-सस्था सम्बन्धी तत्व-ज्ञान का दूसरा पहलू सामने 
आता हैं, जिसका उल्लेख पहले ही कर दिया गया है। हमने बताया 
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है कि कुछ लोगो का एक समुदाय, जिनका सामूहिक नाम सरकार 
है, विधि-निश्शों को बल-पर्वेक लागू करता है, ओर राज्य संस्था 
की दृष्टि में कानून ऐसे ही विधि-निद्ेशों का समूह हैं। हमने यह 
मालूम किया हैं कि विधि-निद्ेशों का बरास्तविक स्वरूप आर्थिक 
व्यवस्था के अनुरूप ही वनता है, और क्रानूनी व्यवस्था का, जो 
कार्य साथनाथंक माँगो को पूर्ण करती है, आधार किसी भी विशेष 
समय पर यह आर्थिक व्यवस्था ही होती है । परन्तु, स्पष्टतः, इस 
से हमे शुद्ध वम्तुस्थिति के सिवाय अन्य कुछ ज्ञात नहीं होता। 
इससे यहाँ ज्ञात होता हूँ कि कोई राज्य-संम्था किसी विशेष स्वरूप 
के क्रानून को क्यो बनाती है । इससे यह ज्ञात नहीं होता कि राज्य- 
संस्था के क्वाननों का स्वरूप, तत्वत , केसा होना चाहिए 

कहने का तात्पय यह है कि राज्य-संस्था की शुद्ध कानून-परक 
व्याख्या उसके उद््‌गम-स्थान के कारण ही माननीय है. | परन्तु यदि 
में प्रश्न करूँ कि मुभसे राज्य-संस्था का आज्ञा पालन करने को 
आशा क्यो की जानी चाहिए, तो स्पष्टत... मुझे यह बताया जाना 
काफी नहीं है कि तुम्हे उसका आज्ञा-पालन इसलिए करना चाहिए 
कि वह राज्य-संस्था है। मैं प्रश्न करूँगा, जैसा कि भूतकाल मे लोगो 
ने प्रश्न किया है, कि राज्य-संस्था के निर्देश पालन किये जाने योग्य 
क्यो हैं, और यदि वे, जो कुछ मै विचारता हूँ, जो-जो आशाये 
रखता हूँ और जिस-जिस बात का अनुभव करता हूँ, उन सबके 
विरुद्ध जाते हैं, तो मैं यही परिणाम निकाल सकता हूँ, जैसा कि 
भूतकाल मे लोगो ने निकाला था, कि मेरे सामने इसके सिवाय 
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दूसरा चारा नही है. कि जो आज्ञा-पालन मुझसे इस प्रकार चाहा 
जाता है मे उससे इनकार कर दू । 

इसलिए राज्य-संस्था की आज्ञाएँ इस कारण मान्य नहीं हे कि 
वे राज्य-संस्था की है परन्तु उनके औचित्य के लिए और भी कारण 
होने चाहिएं। ऐसे उद्गम स्थान से तो इतना ही ज्ञात होता हैं. कि 
वे कहाँसे निकली है। उससे यह तो ज्ञात होता है कि आनापालन 
कराने के लिए बल-प्रयोग करना, सामान्यत., उनके अधिकार से 
होगा । परन्तु उससे और अधिक कुछ ज्ञात नहीं होता । वह यह 
नहीं बताता कि इन आज्ञाओ को निकालकर राज्य-संस्था ने उचित 
काय किया। इस प्रकार राज्य की क्लानून-परक व्याख्या न्याय्यता- 
परक व्याख्या नहीं हे, जबतक कि वह क़ानून की व्याख्यासे कुछ 
अधिक नहीं बनती | हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क़ानून 
है किस लिए, वह किस उद्देश्य को सिद्ध करने का दावा करता है, 
वह ऐसा क्यों समझता है कि वही हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए। 
इसके पश्चात्‌ ही हम राज्य-संस्था की ऐसी व्याख्या प्राप्त कर सकेंगे 
जो राजनैतिक तत्व-ज्ञान के प्रयोजन के लिए उपयुक्त हो सकेगी। 
दूसरे शब्दों में कह सकते है कि हमे क्रानून के साथ उसका प्रयो- 
जन भी लगाना होगा, जिससे वह मनुष्यो को स्वीकाय हो सके | 

कानून के श्रयोजन प्रायः उतने ही भिन्न-भिन्न है जितने कि 
सनुष्य-जाति के ऐतिहासिक अनुभव परन्तु मनृष्य जिन संस्थाओं 
के अधीन रहे है उनका ओचित्य सिद्ध करने के लिए उन्होने किस 
प्रकार प्रयत्न किया है, यह जानने के लिए कुछ मुख्य-मुख्य विचारों 
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का भेद्र समझ लेना उपयोगी होगा । सानय्र जाति की आगरम्भिक 
अवस्था के अनुभवों का जो अन्यन्त सामान्य दृष्टिकोश रहाह 
वह देवी कहा जा सकता है। क़ानन ऐसे देवी नियसाों का समृह 
हैं जो उनकी अधीनता में रहनेवाल मनुष्यों के लिए किसी परमेश्वर 
या देववाओं की ओर से मित्र है, अत ने पालन करने योग्य हैं 
क्योंकि उनकी उत्पत्ति देवी है । स्पष्टन मृसा का क्रानन था सये 
देवता द्वारा परणे व्योरेबार दिया हुआ हम्मूरावी का क्लानन एसा 
ही था। लोगों स उनका पालन करने को इसलिए कहा जाता हू 
कि उनका भंग करने पर देवी प्रकाप हागा। अथवा, इसस एक 
कदम आगे बढे तो हमे क्नानन एसे प्राचीन रीति-रिवाजों का समु- 
दाय मिलता हे, जो सम्भवत. लिखे नहीं गये परन्तु जिनको एक 
पुराहित जाति न परम्परा स रक्षा की है, ओर वे अपना पालन 
इसलिए चाहते हैं कि उनको तोड़ने से देवी-अग्रसन्नता का भय हैं| 
ऐसे सिद्धान्त, अधिकांश, मानव जाति के प्रारम्मिक इतिहास 
के समय के है । अधिक परिपक्त युग से, उदाहरणुत रोम के न्याय- 
विज्ञान (क्ानन-शास्त्र) के समय भे, कानन का पालन करना इस- 
लिए अच्छा बताया गया है कि समस्त पदार्थों और तथ्यों का जो 
मूल स्वरूप है उससे कानून के सिद्धान्तो की उत्पत्ति हुई है, अत 
मनुष्यों का व्यवहार उनके अनुकूल होना चाहिए | ऐसी सृष्टि-रचना 
शास्त्रीय दृष्टिकोण टॉमस एकिनास के दृष्टिकोण से मिलता-जुलता 
है । टॉमस एकिनास के विचारानुसार कानन एक ऐसा दर्पण है 
जिसमें विश्व की रचना और शासन करनेवाली देवी बुद्धि का 
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प्रतिबिम्ब है। मनुष्यो को उसका पालन करना चाहिए, मनुष्य 
उसके पालन द्वारा स्पष्टतः उस योजना के अनुकूल अपना व्यवहार 
बनाते हैं जिस पर ससार की अच्छी व्यवस्था निभेर है । केण्ट की 
 विचार-दृष्टि भी इसीके समान है। उसके मतानुसार कानून उत्त 
नीति-नियमो का समूह है. जिनसे प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों 
को भी वैसी ही स्वतन्त्रता देता हुआ अपनी अधिक-से-अधिक 
स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकता है। हेगेल इसी विचार को सष्टि- 
रचना-शाखत्र पर घटा देता है । उसने प्रतिपादन किया है कि इति- 
हास का क्रम अधिकाधिक बढ़नेवाली स्वतन्त्रता के विकास के 
सिद्धान्त का व्यक्त रूप हे, ओर वह सिद्धान्त राज्य-संस्था के 
विकास के रूप मे पूणे होता जाता हे। 
इत सब व्याख्याओं में एक सासान्य विशेषता है । उनके 
अनुसार क़ानून की प्रामाण्यता मनुष्य की नियन्त्रण-शक्ति के परे 
हे। चाहे वे इश्वर का प्रकोप मानें, चाहे विश्व की आन्तिरिक योजना 
का पूर्ण करना माने, चाहे बढ़ती हुई स्वतन्त्रता की ग्राप्ति करना 
सानें, परन्तु वे यह कभी नहीं मानते कि मनुष्य एक स्वाधीन 
अवयव है जो स्व्य अपने अनुभव से इच्छापूर्वक और जानता 
हुआ क्रानूनो के निमोण को रूप देता है। दूसरे शब्दों में कह 
सकते हैं कि क़ानूत का तस्व दूर अन्यत्र, रहता है, ओर उसका 
पता लगाना मनुष्य का काम है। अच्छाई इसी बात मे है कि 
मनुष्य ऐसे व्यवहार-शासत्र के अनुकूल आचरण करे जिसके निर्माण 
करने में उसका कोई हाथ न रहा हो। उससे कहा जाता है कि वह 


राजनीति प्रवेशिका २४ 


नीति-नियोगो के ऐसे समूह पर विश्वास करे जिसमे सष्टि-क्रम के 
अनिवार्य परिणाम समाविष्ठ है अथवा ऐसे परिणाम समाविष्ठ हैं 
जिनसे वह मुक्ति-रूपी मूल्य देकर ही छुटकारा पा सकता हैं । 
बिलकुल स्पष्ट है कि एसी व्याख्याये काम की नहीं है । ऐति 
हासिक अन्वेपण ने उन सत्र व्याख्याओं का खण्डन कर दिया हें 
जो देवी प्रामाय्यता के आवार पर बनी हुई थी। उनके दिव्य- 
संदेशोवाला ईश्वर ऐसे रहस्य की भाषा में बोलता है, जो उसके 
स्वयं-नियुक्त भक्तों के सिवाय और किसीके लिए आकपण नहीं 
रखता । इसके अतिरिक्त, सृष्टि-क्रम की, जो प्रकृति या बेबी बुद्धि 
का व्यक्त रूप है, कल्पित युक्ति के आधार पर बनी हुई व्याख्यायें, 
स्पष्ट सामाजिक जगत में अचेतन प्रकृति के से क़ानून ढेँढ 
निकालने के प्रयत्न का फल है। परन्तु यह प्रयत्न असफल रहा 
है। इसमे यह बात भुला दी गई है कि सामाजिक जगत केवल 
निरन्तर गतिशील ही नही है परन्तु निरन्तर नवीनता-शील भी है, 
ओर व्यक्तिगत मनुष्यो की सक्रिय इच्छाशक्तियाँ ही उसके 
समीकरण के अद्ज हैं, ओर व्यक्तिगत मनुष्य आकस्मिक परि- 
णामो की छानबीन करके उनको बदलने मे भी समर्थ हैं। वे 
इच्छापूवक परिवतन करते है । इसलिए भोतिक-विज्ञान और रसा- 
यन-विज्ञान जैसे प्राकृतिक क़ानूनो के समान दृढ नित्यता रखने 
वाले कानून राजनैतिक क्षेत्र मे काम नहीं दे सकते। ग्रकृति के 
अनुकूल सामाजिक जीवन हो इसमे, स्टोइकवाद ( वैराग्यवाद ) 
की भाँति, यह भुला दिया गया है कि सम्य संसार मे कला ही 
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मनुष्य की प्रकृति है। और, कला के उद्यतम सिद्धान्तों के हर 
जीवन सुन्दरत्व या शिवत्व सम्बन्धी उस दृष्टिकोश पर निभर है 
जो सत्र घटित हो सके | 

अब बात यह है कि क़ानून की जिन व्याख्याओं पर हमने 
ऊपर विचार किया है उनमें से अधिकांश उस समाज-व्यवस्था 
का समर्थन करती है जिसमे वहुत लोग थोड़े लोगो के लाभ के 
लिए जीते है। उदाहरण के लिए हेगेल यह मानता था कि प्रशिया के 
राजा का आज्ञापालन करना ही मनुष्य को स्वतन्त्रता का उच्चतम 
विकास है! ।यह्‌ कहता उसकी राज्य-संस्था सम्बन्धी व्याख्यान का 
हास्यजनक चित्र न होगा। संक्षेप मे, आंशिक ओर पक्षपातपृरो 
अनुभव के आधार पर बनी हुई धारणाओ को शेप समाज की 
इच्छाओं पर लाद देने से ही ऐसी विचार-दृष्टियाँ बनी हैं, इनसे 
यह जानने का प्रयत्न नहीं किया गया है कि इन धारणाओ के 
परिणाम से उनके अनुभव कहाँ तक मिलते हैं। यही कारण है 
कि लोग कानून की उस व्याख्या की ओर आकर्षित होते हैं जो 
प्राचीन यूनान के समय से अवतक लोगो पर मोहिनी डाले हुए है। 

वह व्याख्या, कम-से-कमस अपने मूल-तत्वों मे तो, सरल है। 
उसके अनुसार क़ानून मनुष्यों के लिए तवतक साननीय नहीं है 
जवतक वे उसको माननीय स्वीकार न करलें । इसलिए, किसी भी 
ढंग को राज्य-संस्था के क्वानृूनी विधि-निदेशों को प्रामारिकता इस 
वात ने दी है कि मनुष्यों ने उन आधारमृत सिद्धान्तों को स्वीकार 
कर लिया है जिन पर वे बने हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यदि 
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मनुष्य अपनी-अपनी की हुई प्रतिताओं का पालन न करे तो जीवन 
असम्भव होजाय और इसलिए यदि गज्य-संस्था की नीव सब- 
स्त्रीकृति पर स्थित हो तो उसके निर्मित क़ानन नागरिको के लिए 
वाभ्य हो सकते है। अन्यथा, स्पष्टत , वह नग्न वल-प्रयाग होगा 
ओर उसको कोई नेतिक आधार नहीं दिया जा सकता | 

मोटे तौर पर कहे तो यह सामाजिक ठहराव का सिद्धान्त 
हैं । मतलब यह हे कि मनुष्य मिलकर राज्य-संस्था बनाने पर 
राजी होते हैं, ओर उसके हाथ मे आज्ञाय निकालने की शक्ति 
देते हैं। कभी-कभी, जैसा कि हॉब्स का मत हें, यह शक्ति 
अपरिमित और अजनुल्लइ्ननीय होती है, मनुष्य अराजकता के 
भीषण त्रास से बचने के लिए एक निरक्कश खेच्छाचारी का 
अपना स्वामी बना लेते हैं। कभी-कभी, इसके विरुद्ध, जैसा कि 
लॉक का मत -है यह शक्ति परिमित और लट्दनीय होती है; 
मनुष्य राज्य-संस्था के लाभों को सममभते हैं, परन्तु वे उसे 
सर्वाधिकार-सम्पन्न बनाने के लिए राजी नहीं होते | यदि उसे 
क्रान्ति के ख़तरे से बचना हो तो उसे एक 'लिमिटेड कम्पनी! के 
समान बिलकुल अपने 'मेमोरेण्डस आव एसोसिएशन” की सीमा 
के भीतर रहना चाहिए। ओर कभी-कभी, जैसा कि रूसों का मत 
हे, राज्य-संस्था मनुष्यो की सहमति से सर्वाधिकार-सम्पन्न ही 
बनती है, परन्तु जब घहद् काये करती है तो ज्यो-ज्यो वह एक-एक 
काय करती जाती है त्यों-स्यो उन मनुष्यों की प्रत्येक इच्छा उसको 
ही इच्छा बनती जाती हे। राज्य-संस्था निरन्तर स्वेसम्मति- 
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निर्धारण द्वारा सख्बालित हो रही है, और उसके क्लानन उसके 
सदस्यो के लिए इसलिए पालनीय होते है कि वे सदस्य ही स्वय 
क़ानून के तत्वों का निमोण कर रहे हें । 

मेरे विचारानुसार, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता 
कि जो व्याख्याये क्नान्‌न के पालनीय होने के दावे को, इस चट्रि 
से कि वह स्वीकृति से बना है, उचित ठहराती है बे अन्य समस्त 
प्रतिहन्द्दी ्या्याओ की अपेक्षा बहुत सबल हैं। उनके कथना- 
नुसार, व्यक्ति क्नानून को स्वीकार कर लेने से अपनी बाध्यता को 
स्वय उत्पन्न करता है और इस प्रकार यह स्पष्टतः युक्तियुक्त है कि 
वह अपने को इस प्रकार बाध्य समझे | परन्तु इन व्याख्याओ में 
जो गम्भीर तटियाँ हैं, उनकी ओर से हमें ऑख नहीं वन्‍्द्‌ करना 
चाहिए । इस व्याख्या मे जिस प्रारम्भिक सामाजिक ठहराव का 
जिक्र है उसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, राज्य-संस्था बनाई 
नहीं गई है, किन्तु विकसित हुई है। और, उसके कारये केवल 
स्वीकृति की भित्ति पर ही सदच्चालित नहीं किये जा सकते थे। न 
केबल किसी विशेष अवसर पर भिन्नमतावलम्बी अल्पपक्ष को बल- 
पृवक झुकाना ही पडता हे, बल्कि जब हम एक बार छोटे नगर-राज्य 
से आगे बढ जाते हैं. तब राज्य का आकार बड़ा होने के कारण 
किसी-त-किसी रूप में, प्रतिनिधिसत्तात्मक सरकार ही एक ऐसा 
स्वरूप रह जाता है जिसकेद्वारा राज्य-संस्था की इच्छाशक्ति व्यक्त 
हो सकती हूं | यहाँ यह ठहराव के सिद्धान्त के प्रतिपादक लोग 
कहते हैं कि स्वीकृति मोन होती है । परन्तु चेंकि स्वीकृति भे मन 
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के इच्छापू्वक कार्य करने का भाव रहता हैं, इसलिए इससे कुछ 
अधिक निश्चित बात का होना आवश्यक है । और उस कानून के 
विपय में हम क्या कहेंगे जिस पर मन॒पष्य उसके वनते समय 
स्व्रीकृति दे देता हैं. और बाद में उसके कार्यपरिणाम का अनुभव 
करके अपनी स्वीकृति वापिस ले लेता & ? व्या वह क्लानून उसके 
लिए फिर भी प्रामाणिक हे ? क्या स्वीकृति वापिस ले लेने की 
शक्ति शासन-सम्ालन के काये को असम्भव न वना देगा। 
नि'सन्देह विधि-निदेशों का वही समूह अच्छा होता हे जिसमे कम- 
से-कम बलग्रयोग करना पड़े, फिर भी किसी ऐसे आधुनिक समाज 
की कल्पना करना असम्भव हे जिसका उद्देश्य, कम-से-क्रम उसके 
कुछ नागरिको पर ही, वल का प्रयोग किये बिना सिद्ध हो सके । 
४ 

हम अपने मुख्य प्रश्न को दूसरी तरह रखते है। जैसा कि मेंने 
बताया हे, राज्य-संस्था मानवीय आचरण-व्यवहार को नियन्त्रित 
करने की एक विधि हे। वह ऐसी क्राननी व्यवस्था है जिसके 
आदशे-नियसम मनष्यो को एक विशेप प्रकार से ही व्यवहार करने 
के लिए बाधित करते है, और अन्य प्रकार से व्यवहार नहीं करने 
देते । उसका कार्य मूलतः विधि-निदेशात्मक कार्य है, जिससे बचने 
का हक़ क्वानूनन उसके किसी भी नागरिक को नहीं है | उसे यह 
शक्ति क्यों उपलब्ध हो ? इसके लिए इसकी कद त्व-सम्बन्धी 
व्याख्या के अतिरिक्त अन्य कारण मिलना कठिन हे। राज्य-संस्था 
की शक्ति जो-कुछ करना चाहती है उसके अनुरूप ही उस (शक्ति) 





बनी 


२६ राज्य-सस्था का स्वरूप 


का ओऔचित्य हो सकता है। उसके क्लानूत का अगचित्य, जिन 
साँगो को वह पूर्ण करना ,चाहता हैं, उनको दृष्टि स ही ठहराया 
जा सकता है । राज्य-संस्था व्यक्तिगत ओर सामृद्दिक, प्रतियागी 
और सहयोगी, अनेक प्रकार के बहुसंख्यक स्वार्थों पर अधिए्ठादत्य 
करती है। उसका मनष्यो की ओर से निष्ठा भराप्त करन का 
अधिकार स्पष्टटः सामाजिक माँग को अधिक-स-अधिक पूर्ण कर 
सकने|की उसकी शक्ति पर निरभेर रहता है| उस म्वार्धा मे 
समतोलता इस प्रकार प्राप्त करनी चाहिए कि जो पयाप्र ( सतोप- 


. प्रदाल-रूपी ) परिणाम उत्पन्न हो वह किसी भी दूसरे कायक्रम 
के परिणाम से अधिक हो । समतोलता किस प्रकार प्राप्त की जाय 


इसके लिए हम कोइ स्थायी सिद्धान्त नहीं वता सकते, केवल इस 
कारण कि भिन्न-भिन्न युगो मे बातो का मूल्य भी भिन्न-भिन्न होता 
है, ओर यदि वास्तविक मूल्य का कोई निरपेक्ष सूत्र बनाया 
जायगा, तो वह बनते ही निकम्सा हो जायगा | हम इतना ही कह 
सकते है कि यदि क्वानूनी विधि-निदेशो के कार्यान्वित होने से हम 
कम-से-कस वलिदान करके अधिक-से-अधिक मानवीय आवश्यकता 
को पूण कर सके तो वे लागू किये जा सकते हैं | अत. जिन 
संम्धाओ द्वारा राज्य-संस्था का करती है उन्का निर्माण हमे इस 


प्रकार करना होगा कि जिससे वह इस उद्देश्य को सर्वोत्तम प्रकार 
से पूरे कर सके । 
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मेने बताया है कि राज्य-संस्था की शक्ति उसी मात्रा मे 
शआचित्य रखती है जिस मात्रा मे वह कम-से-कम बलिदान करके 
सानवीय आवश्यकताओं को अधिक-से-अधिक पूरा कर सके। 
इस कतेव्य को वह जितनी खूबी के साथ सम्पन्न करती है उसे, 
शुद्ध क्वानूनी से अतिरिक्त, निष्ठा प्राप्त करने का हक़ भी उतना है 
होता है | 

इसके तात्पय को ठीक-ठीक समभकने के लिए हमे बृहत्‌ समाज 
मे राज्य-संस्था के स्थान को समभ लेना चाहिए । जैसा मेने कहा 
है वह मानवीय व्यवहारो को नियन्त्रित करने की विधि है, स्पष्टत 
नियन्त्रण-नियमो का औचित्य राज्य-सस्था के व्यक्तिगत सदस्यों के 
जीवनो मे होनेवाले उनके परिणामों से सिद्ध होता है। प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी इच्छाओ के पूर्ण करने का निरन्तर प्रयत्न करते 
हुए सुख प्राप्त करना चाहता है | उसके लिए राज्य-संस्था ही ऐसी 
सर्वोपरि संस्था है जिसके बनाए हुए नियमो के अन्दर रहकर हो 
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वह अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए कायय कर सकता है। सम्भव े 
उसके कुछ विधि-निदेशो को बह पसन्द करे ओर झुछ को वह 
बिलकुल नापसन्द्‌ करे । दूसरे शब्दों से कह सकते है कि राज्य- 
संस्था कुछ ऐसे काय कर सकती हे जिनको उसके प्रति नही करना 
चाहिए और कुछ ऐसे कार्य करता भूल सकती है. जिनको उसके 
प्रति करना चाहिए। वह राज्य-संस्था की इच्छा को तत्वत' इस 
प्रकार संस्कृत करता चाहता है कि जहाँतक हो सके वह अपने 
निज के अनुभव की शिक्षा के अनुरूप होजाय । 

क्योंकि व्यक्ति केवल राज्य-संस्था का सदस्य ही नहीं है । 
जिस समाज का वह एक शअद्ज हे, उसमे असंख्य स्वार्थ-घटक हैं 
जिनसे उसका सम्बन्ध हो सकता है | वह धर्मसंस्था (चर्च ) का 
सदस्य, तीव्र व्यवसाय-संघवादी ( ट्रेड-यूनियनिस्ट ), फ्री-मेसन 
लॉज का उत्साही सभासद्‌, अनिवाय शीतला-टीका लगवाने के 
आन्दोलन का जबरदस्त समर्थक हो सकता है; वह शान्तिवादी 
हो सकता है जिसको सेनिक नौकरी के विरुद्ध धार्मिक आपत्ति 
रखना द्वी जीवन का मुख्य सिद्धान्त है। कहने का तात्पय यह है 
कि वह साथ-साथ ऐसे सद्बों से सम्बन्ध रखता है जो अपने 
प्रथकप्रथक्‌ स्वार्थों की उन्नति करना चाहते हैं | वे सद्दः अधिकतर 
राज्य-सस्था हारा निधारित नियसो की सीमाओं के अन्दर ही 
रहते हुए अपना काय करते हैं। राज्य-संस्था की इष्च्छा उस सीमा 
फो निश्चित करती है जिनके अन्द्र उन सद्ठों की इच्छाओं को कार्य 
फरना चाहिए। क्रानन की दृष्टि में, उनकी इच्छायें उनके सदस्यों 
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पर केबल उसी हद तक वाध्य होती हे, जहाँतक वे राज्य-मंस्था 
के निश्चित किये हुए कानूनी विधि-निदेशों के अनुकूल हों । 
परन्तु, चूंकि, व्यति केवल राज्य-सम्था का सदस्य ही नहीं है, 
इसलिए, वह केवल इसी कारण कि राज्य-संस्था क्राननन समाज 
का सर्वोपरि सड्अठन हे, उसकी आज्ञापालन करने के लिए अपने 
को बाध्य नहीं समभता। उसका, निज का अनुभव भी महत्व 
रखता हे । वह राज्य-संस्था के कार्यों का परीक्षण करता है। उसके 
अन्दर एथेनेशियस की वृत्ति भी है जो उसे राज्य-संस्था के कार्यों 
से अलग भी करती है ओर जोडती भी है । यदि उसकी धमसंग्था 
का संघष राज्य-संस्था से होता है, तो वह निर्भय करता हैं, ओर 
वही निर्भय कर सकता है, कि उसकी निष्ठा ढोनो में से किसकी 
आर जानी चाहिए । यदि राज्य-संस्था उसके व्यवसाय-सद्ब का 
दमन करने का निश्चय करती है तो उस दमन को स्वीकार किया 
जाय या नही इस बात के निर्णय करने मे वह सहायता देता हैं | 
तात्पये यह है कि राज्य-्संस्था सदा अपने काय सापेक्षता के 
वातावरण मे करती है | उसमे सफलतापूवक बलप्रयोग करने के 
लिए सफलतापूबेक समभाने की योग्यता भी होनी चाहिए | उसे 
व्यक्ति को यह अनुभव करवाना चाहिए कि उसको भलाई उन 
कानूनी विधि-निदेशों के साथ संलग्न है जिनको वह स्थापित करने 
का प्रयत्न कर रही है | वह उसकी निष्ठा को, राज्य-संस्था होने की 
हैसियत से नहीं, बल्कि राज्य-सस्था की हेसियत से जो कुछ करना 
चाहती है, उससे प्राप्त करती है । 
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हम इस बात का अनुभव, कि राज्य-सस्था का निष्ठाआ्राप्ति का 
अधिकार कुछ शर्तों पर निर्भर है, साधारणत कढाचित्‌ इसलिए 
नही करते कि सामान्यत व्यक्ति आज्ञापालन करने मे तक-बवितक 
नहीं करता । राज्य-संस्था की शक्ति महान्‌ हैं । जब उसका आघात 
उसके अस्तित्व के मूल पर ही पहुँच जाता है. तभी वह उसकी 
सत्ता पर प्रहार करने की आवश्यकता का अनुभव करता है । 
परन्तु कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय आन्दोलनो के सामान्य इतिहास 
पर, या क्रान्तिकारी नेताओं और उनके सच्नवालित दलों के जीवनो 
पर, या १६१४ से पहले के इद्धलेण्ड के ख्री-मताधिकार सम्बन्धी 
हलचल के समान आन्दोलनो पर विचार करेगा उसे ज्ञात हो जायगा 
कि जब राज्य-संस्था की प्रवृत्तियोँ व्यक्ति की न्‍्याय्यता की भावना 
पर प्रवल आघात पहुँचाती हैं तभी, अन्तिम सारासार-निर्णय 
करके, वह और उसके ही समान मत रखनेवाले उसके साथी 
उसके कार्यों से सतभेद प्रकट करने को तेयार होते हैं । 
ओर, हस उनके मतभेद को तबतक निन्दित नहीं ठहरा सकते 
जबतक हम यह सिद्धान्त स्वीकार न करले कि व्यवस्था ही संसार 
में सवसे कल्याणकारी वात है । निश्चय ही, इस बात को कोई नही 
सानेगा। व्यवस्था अपने अभीष्ट प्रयोजन के कारण अच्छी हे, 
स्वत ही अच्छी नही है। जहाँ राज्य-संस्था के कार्यों से नागरिकों 
पर निरन्तर अत्याचार होरहा हो, वहाँ व्यवस्था क्रायम रखना, 
जिन बातो से जीवन जीवन-योग्य हूं, उनकी ही हत्या करना होगा | 
फेहन का तात्पय यह हैँ कि हम राज्य-संस्था को अपनी निछा सदा 
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इस शत पर देते है कि उसके उद्देश्य, हमारे अपने सामने स्थापित 
किये हुए उद्देश्यों को पूण करते हो । उसका सर्वोपरित्व इस शर्तें 
पर आश्रित है कि हम उसके शक्ति-प्रयोग को स्वीकार कर | उसे 
अपने कार्यों द्वारा हमारे अन्दर यह भावना उत्पन्न करनी चाहिए 
कि उसका कल्याण होने में हमारा कल्याण भी समाविपष्ट है| हमे 
यह अनुभव होना चाहिए कि उसके निश्चत किये हुए नियम उसके 
अन्य सदस्यों के लिए जितने सखसाथक हो सकते हैँ. उससे कम 
हमारे लिए नही हैं | परन्तु जब वह इस प्रकार काये करने लगती 
है कि उसके काये हमारे गहरे अनुभवों के विरुद्ध पढ़ते हैं, तो 
हसारे लिए उसका विरोध करना, यदि हम विरोध को परिणाम- 
कारी बना सके, आवश्यक होजाता है । 

यही बात दूसरी तरह कही जा सकती है। राज्य-संस्था अपने 
नियमो की रक्षा इसलिए नहीं करती कि वे नियम है, वल्कि इस- 
लिए कि उनसे व्यक्तिगत जीवनो पर कुछ विशेष परिणाम होता 
है | उसका प्रत्येक सदस्य सुखी होना चाहता हैं। इसलिए उस 
सदस्य को ऐसी अवस्थाओ की आवश्यकता होती है जिनके बिना 
सुख अग्राप्य हैं, और वह राज्य-संस्था विषयक अपना विचार 
अपने लिए उन अवस्थाओ को प्राप्त करा सकने की उसकी योग्यता 
के अनुसार बनाता है। परन्तु स्पष्ट है कि राज्य-संस्था प्रत्येक व्यक्ति 
के सुख प्राप्त होने का अभिवचन नही दे सकती, केवल इसी कारण 
कि कुछ अवस्थाये जिनपर सुख निर्भर है उसकी शक्ति के बाहर 
हैं। सम्भव है कि कोई व्यक्ति यह अनुभव करे कि किसी अमुक 
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ज्ी का प्रेम सम्पादित किये बिना उसका जीवन जीवन-योग्य नहीं 
है, परन्तु कोई नही कहेगा कि उसे राज्य-संस्था द्वारा उस सत्री के 
प्रेम-सम्पादन का विश्वास दिलाए जाने का अधिकार है। हम इतना 
ही कह सकते हैं कि सुख-प्राप्ति के लिए कम-से-कम कुछ ऐसी 
सामान्य बातो की ज़रूरत हे जिनका सब नागरिकों से समान 
सम्बन्ध है ओर जिन पर सनन्‍्तोष-जनक सामाजिक जीवन अवल- 
म्वित ह। राज्य-संस्था को, कस-से-कम ये बाते तो अपने सदस्यों 
को प्राप्त करानी ही चाहिए, यदि वह उनसे अपने नियमों का 
निरन्तर पालन कराने की आशा रखना चाहती हे । 

संक्षेप से, राज्य-संस्था के बनाये हुए नियमों से मालूम होता 
है कि उसके प्रति कुछ माँगे भी होनी चाहिएँ । क्योकि, वह राज्य- 
संस्था क्या कर सकती हे, यह वात स्पष्टत उसके उद्देश्य से मर्या- 
दित है, ओर इस उद्देश्य में राज्य-संस्था के समन्ष नागरिक के 
अधिकार भी समाविष्ट हैं, ताकि उद्देश्य सुरक्षित रह सके | अब 
प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अधिकारों के सिद्धान्त से हमारा 
क्या तात्पय है, यह एक ऐसी शर्त है जिसके बिना, ऐतिहासिक 
अनुभव की दृष्टि से, व्यक्ति को विश्वास नहीं हो सकता कि वह्द 
सुख प्राप्त कर सकेगा अथांत्‌ , हम यह तो नहीं कह सकते कि 
व्यक्ति के अधिकार नित्य हैं, स्पष्टठः वे समय और प्रदेश के अन- 
सार मापेत्न हैं । परन्तु इस सापेक्षता के रहते हुए भी व्यक्ति को 
राज्य-संस्था से उसकी आज्ञाओं के पालन के लिए शतें-स्वरूप उन 
अधिकारों की स्वीकृति पाने का अविकार है । 
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इसका अभिप्राय ससभने के लिए सबसे अच्छा तरीक़ा 
,सम्भवतः यहा हैं कि हम अपने जैसे समाज में एक सामान्य 
नागरिक की स्थिति की कल्पना करें। वह शारीरिक सुरक्षिता के 
बिना सुख की आशा नहीं कर सकता, समाज की साधारण ओर 
प्रतीक्षित अवस्था ही ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसे विश्वास रहे 
कि वह शारीरिक आक्रमण से सुरक्षित रहेगा । उसके पास 
जीविका के साधन होने चाहिएं, इसका अभिप्राय यह है कि या तो 
उसका काम पाने का अधिकार अथवा, उसके तथा उसके अभाव 
में, योग्य भरण-पोपण पाने का अधिकार स्वीकृत किया जावे | 
परन्तु मोटे तौर पर यह कहने से कि काम पाने का हक़ है सभ्य 
जीवन की आवश्यकताये पूर्ण नहीं हो सकती | इसलिए इसका 
अथ यह' होगा कि उसका अधिकार है कि उसे उचित वेतन पर 
ओर इतने निश्चित श्रम-घण्टो का काम मिले जिससे वह अपनी 
आजीविका प्राप्त करने के अतिरिक्त भी समाज में अपना महत्व 
प्राप्त कर सके । मेरा कहना है कि उचित वेतन मिले, इससे तात्पय 
हे कि इतना पुरस्कार मिलना चाहिए कि जिससे सामान्य शारीरिक 
आवश्यकतायें पूर्ण हो सके, और मनुष्य की अन्य आध्यात्मिक 
मांगो की पूर्ति मे भी रुकावट न पड़े | मेरा कहना कि श्रम-घस्टो 
की उचित मर्यादा निश्चित होने का अधिकार भी होना चाहिए, 
क्योकि हमारी जैसी सभ्यता के अन्दर जिसमे यान्त्रिक ओद्योगिक 
कलाओ की प्रधानता है, अधिकांश नागरिक अपने व्यक्तित्व को 
पूर्णता श्रम के समय में नही बल्कि विश्राम के समय में ही प्राप्त 
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कर सकते है। जो राज्य-संस्था कारखानेदारों को लोगों से उस 
प्रकार का अविश्रान्त श्रम लेने देगी, जिस प्रकार की औद्योगिक 
क्रान्ति! के प्रारम्भिक दिनो मे प्रायः लिया जाता था, वह उनके 
सुखप्राप्ति की सम्भावना को नष्ट ही कर देगी | इसलिए विश्वाम- 
प्राप्ति के अधिकार के सम्बन्ध से क्लानूनी विधि-निदेश बनाने पर 
प्रत्येक सुव्यवस्थित राज्य-संस्था को जोर देना चाहिए | 

परन्तु यदि राज्य-सस्था में प्रत्येक व्यक्ति का सुख अवश्य 
विचारणीय हो तो उसे इससे भी कुछ अधिक की आवश्यकता 
है। उसे दूसरे सनृष्यो से अपने सम्बन्ध का ज्ञान होना चाहिए 
ओर उसे स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह इस सम्बन्ध के अपने 
अनुभव के परिणाम को व्यक्त कर सके | इस उद्देश्य-पूर्ति के लिए 
ज्ञान की आवश्यकता है, ओर इसलिए शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार 
भी नागरिकता के लिए मृलभूत है। कारण कि, सासान्यत 
शिक्षा के विना सनष्य महान जगत मे, जिसे वह सममभने मे 
असमथ होता है, हक्का-बक्का रह जाता है, वह अपने को अधिक- 
से-अधिक उपयोगी नहीं बना सकता, वह अनुभव के परिणाम 
को ठीक-ठीक छान-बीन नहीं कर सकता | आधुनिक सभ्यता की 
जटिलताओं के वीच अशिक्षित मनुष्य अन्धे के समान है, जो 
कारण ओर कार्य का सम्वन्ध नहीं समझ सकता। जो राज्य- 
संस्था अपने नागरिकों के लिए शिक्षा देने से इनकार करती है बह 
उनको उनके व्यक्तित्व की पूणेता के साधनों से वदब्रित रखती 


रु 
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परन्तु अकेली शिक्षा ही पर्याप्त नही है । सम्भव है, वह नाग- 
रिक को ज्ञान प्रदान करे परन्तु फिर भी उसे अपने ज्ञान का 
उपयोग करने के अवकाश से वश्चित रक्‍खवे। और चूंकि उपयोग 
करने का अधिकार न देने का सामान्यत- अथ है लाभ उठाने का 
अधिकार न देना, इसलिए इस विपय में भी नागरिक के हित का 
संरक्षण करना आवश्यक है | इसके लिए चार अधिकार आवश्यक 
है। उसे स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपने मन के भाव को 
व्यक्त कर सके, उसे किसी उद्देश्य या उद्देश्यों की उन्नति के लिए 
अपने समान बुद्धि रखनेवाले अन्य नागरिकों के साथ, जो उस 
उद्देश्य या उद्देश्यों से सहमत हो, सम्मिलित होने का अधिकार 
होना चाहिए। उसे उन लोगो के चुनने में सहायता देने की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए जो उस पर शासन करेगे, और इस वात 
की स्वत्तन्त्रता भी होना चाहिए कि, यदि वह दूसरों को राज़ी कर 
सके किबे उसे चुने, तो राज्य-संस्था के शासन-कार्य में स्वयं 
भी भाग ले सके । 

इसका परिणाम दूसरे शब्दो मे यह होगा कि कोई भी राज्य- 
संस्था अपने उद्देश्य को जिसके लिए उसका अस्तित्व है, तबतक 
पूर्ण नहीं कर सकती जबतक वह सावंजनिक मताधिकार पर 
स्थित प्रजातन्त्र न हो, उसमे भापण ओर सम्मेलन की स्वतन्त्रता 
न हो, और यह बात स्वीकार न की जाय कि जाति, मत, जन्म 
और सम्पत्ति नागरिक अधिकारों के प्रयोग मे बाधक न होगे। 
हमें यह बात केवल इसलिए माननी पडती है कि इतिहास का 


नमन 
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अनुभव है कि मलुष्यो के किसी समुदाय का शक्ति से वश्ित 
रहने का परिणाम यह होता है कि कभी-न-कभी वे शक्ति के 
लाभो से भी बद्ित होजाते हैं। जो सरकार अपनी सत्ता को वल 
वृद्धि के लिए जिन लोगो का आश्रय लेती है, वह सदा उनकी मांगो 
के अनुरूप ही राज्य-सस्था की इच्छा को कार्य-परिणत करती है । 
इसलिए उस आश्रय-क्षेत्र को समस्त नागरिक-समूह के साथ मिला 
देने से ही इसकी सस्मावना अधिक-से-अधिक बढ़ सकती है कि 
सम्पूर्ण आवश्यकताओ का ख्याल रक्खा जायगा। हमे इससे 
इनकार करने की आवश्यकता नहीं हे कि प्रजातान्त्रिक पद्धति में 
कुछ स्वाभाविक कठिनाइयों है, परन्तु राजनीति का कोई भी तत्व- 
ज्ञान, जबतक यह स्वीकार न करे कि सब नागरिक अपनी 
इच्छाओ की पूर्ति पाने के लिए समान-रूप से अधिकारी है तब 
तक व्यक्ति की मांगो को पूणण करने का गम्भीर दावा नहीं कर 
सकता । और नागरिक की इच्छाये निरन्तर जोर के साथ राज्य- 
सस्था की इच्छा-शक्ति पर प्रभाव डाल सकें, इसके लिए एकमात्र 
तरीका यही हे कि राज्य-सस्था की सरकार शासन-विधान के द्वारा 
उनका निश्चित-रूप से ध्यान रखने के लिए बाधित की जाय । 
भाषण ओर सम्मेलन की स्वतन्त्रता के विषय मे भी दो शब्द 
कहना आवश्यक है।राज्य में इससे अधिक आवश्यक बात दूसरी 
नहीं हैं कि मनुष्यों को उसकी समस्याओं पर अपने मन की बात 
स्वच्छन्दतापूवक प्रकट करने और जिन उद्देश्यो पर वे सहमत हैं 
उनको पूर्ति के लिए सम्मिलित होकर स्वच्छन्दतापूबेक कार्य करने 
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को स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यदि थे बाते दण्डनीय कर दी जायेगी 
तो हमे निश्चय है कि अनुभव के परिण।मो से मनु यो को बच्ित 
रकखा जायगा। राज्य-संस्था अरूुचिकर सम्मति का दमन करेगी, 
आर वह जिन उद्देश्यों को पसन्द नहीं करती उनकी पूर्ति चाहन- 
वाले स्वेच्छा-नि/मंत सद्दों का सन्नठन होना रोक ढेगी। चूकि 
अनुभव भिन्न-भिन्न हुआ करता है इसलिए उसके परिणामों के 
अनुसार काय करन का अधिकार व्यक्तित्व-पूर्णता के लिए मूलभूत 
हे | नि'सन्देह, इस बात मे वडी सचाइ हे कि राज्य-संस्था की 
अबस्था की परीक्षा इस कसौटी के अतिरिक्त और किसी प्रकार 
नहीं हो सकती कि वह अपने क्रानूनी विधि-निवेशों से भिन्न या 
विरुद्ध विचारो को सहन करती है या नहीं। दमन का प्रत्येक 
प्रयत्न, वास्तव मे, इच्छा की पूर्ति रोकने का प्रयत्न है जो कभी 
महत्व प्राप्त कर सकता है। दमन के प्रयत्न से राज्य-संस्था का 
रुख़ समाज के केवल एक भाग के लाभ की ओर भ्ुक जाता है । 

तथापि हम नही कह सकते कि इन स्वतन्त्रताओं के उपभोग 
का अधिकार अपरिमित है।चूँकि राज्य-सस्था का कतंव्य व्यवस्था 
को क्रायम रखना है इसलिए उसको चिन्ता रखनी चाहिए कि 
शान्ति स्थापित रहे | इसलिए उसे यह कहने का अधिकार है. कि 
कोई भी उद्गार जो तात्कालिक अव्यवस्था को प्रत्यक्षत प्रोत्साहित 
करेगा दर्डनीय होगा; और, यह कहने का भी अधिकार होगा कि 
जो संस्था ऐसा कोई काय करेगी जिससे व्यवस्था की रक्षा कठिन 
हो जायगी तो वह भी द्र्डनीय होगी । उदाहरणत , इस बात को 


का 
नजर अननीवशिन_---++ जज आई नल 
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लेकर वह किसी पुस्तक या पुस्तिका का दमन कभी नहीं कर 
सकती, परन्तु सान लीजिए कि ट्रेफलगार चौक मे कोई वक्ता 
उत्तेजित भीड़ को डाउनिग स्ट्रीट पर धावा करने के लिए कहता 
हे, तो बह उसको दण्डनीय कर सकती है। बह टॉल्स्टॉय मत के 
अराजकवादियो की समिति फो नहीं दबा सकती, क्योकि स्व- 
परिभाषा से ही उनके सिद्धान्त बलप्रयोग के विरुद्ध हैं; परन्तु 
'अल्स्टर स्वयंसेविकाओ' की भाँति यदि कोई समिति राज्य-संस्था 
के क्लानूती विधि-निदेशो का बलपूवेक विरोध करने के लिए ही 
जान-बूककर संगठित होगी, तो उसे दबाने का उसको अधिकार 
होगा । सामाजिक शान्ति के खतरे से पड़ने की सम्भावना से 
स्वतन्त्रता की सीसा सदा सयोदित रहती है | जहों ऐसी आव- 
श्यकता नहीं है वहाँ राज्य-संस्था का हस्तक्षेप करना अधिकार- 
वद््त सात्र है | 

हंस उत अधिकारों की उपेक्षा भी नही कर सकते जो व्यक्तित्व 
के हव्वो को रक्षा के लिए हैं। मनुष्य जिस धामिक मत को मानना 
ह उस मानन का उसको अधिकार है, और जबतक उस मत- 
सम्बन्धी आचरण से साबेजनिक शान्तिभंग होने की आशक्लक 
नही होती, पंवतक राज्य-संस्था को उसमें हस्तक्तेप करने का भी 
अधिकार नही है । उसे न्‍्याय-विचार सम्बन्धी पूर्ण संरक्षण पाने 
फ्ग्भी अधिकार है । दोहरे खतरे की-सी बातें अर्थात व्यक्ति क 
व लिए किसी कृत्य के होजाने के बाद उसको अपराध 
पते परिभाणा में लेना, विधिवत वारण्ट के बिना उसके मकान की 
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तलाशी होना, न्यायालय-सम्बन्धी व्यय की ऊंची दरों का रक्त्या 
जाना जिससे निधेनों के लिए न्यायालय पहुँचना ही अमम्भव हो 
जाय, ये सब ऐसे कार्या के उदाहरण हैं जो व्यक्ति को अपने 
अधिकार-पूर्ति से वंचित करते है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिल के 
हिताथे भी भाषण-स्वातन्त्रय पर एक निश्चित मर्याठा लगाता 
आवश्यक हो जाता है । अपने पडोसी के विपय में लांछुनात्मक 
बातें कहने का अधिकार मुझे तबतक नहीं होना चाहिए, जबतक 
कि में यह सिद्ध न कर सकूँ कि ( १) लगाया हुआ लांछन सल 
है, ओर (२ ) सावजनिक छित के लिए उसका पशकाशन होना 
आवश्यक है, अन्यथा में दण्ड पाने का अधिकारी होऊँगा | 
हज 


हि. 


ऐसे अधिकारो का राज्य-संस्था में होना आवश्यक है, जिससे 
नागरिक को उपयुक्त व्यवहार पाने का विश्वास हो सके | इनके 
बिना वह स्व॒तन्त्र न होगा; तात्पय यह है कि इन अधिकारों के 
बिना उसे अनुभव होगा कि उसके व्यक्तित्व के व्यक्तीकरण पर 
लगाई हुई मरयादायें उसकी पूर्णता-प्राप्ति की सम्भावना मे भयद्भर- 
रूप से बाधा पहुँचाती हैं। और, ये अधिकार जबतक सामान्य 
नहीं होते तबतक उसे आशा नहीं हो सकती कि उसे दूसरे मनुष्यो 
के समान समझा जाने का अभिवचन मिलेगा । 

किसी भी समाज में, जहाँ इस प्रकार के अधिकारो का उपभोग 
करनेवाले मनुष्य संख्या में परिमित होते है, फिर चाहे संख्या 
किसी भी सिद्धान्त के असनार परिमित हो, वहाँ परिणाम यह पाया 


जा 
|. 
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जाता हे कि राज्यक कार्या का लाभ विशेषाधि कार- धारियों कक लिए 
ही सीमित रहता है । 
अधिकारों की इस भावना का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि 
किसी भी एक नागरिक को दूसरे नागरिक की अपेक्षा, केवल 
नागरिक होने की हेसियत से, अपनी माँगो की पूर्ति पाने का 
अधिक अधिकार नही है । जिन क्लानूनी विधि-निदेशों से नागरिको 
के किसी समुदाय को भेद्भाव-पूवक विशेष लाभ पहुँचे, उनसे जब 
तक यह सिद्ध न किया जासके कि इस भेद्भावपूण लाभ-सप्राप्ति 
ओर समस्त समाज के कल्याण-प्राप्ति के बीच प्रत्यक्ष कारण- 
कायात्मक सम्बन्ध है, तवतक उनसे राज्य-संस्था के प्रयोजन पर 
अआधात पहुँचता है, और उसका उद्देश्य खण्डित होता है । कहने 
» का तात्पय यह है कि यदि राज्य-संस्था माँगों की पूर्ति मे भेदभाव 
की रक्षा करती है तो उसे यह सिद्ध कर सकना चाहिए कि ये भेद- 
५. भाव सब-साधारण के हित के लिए वाज्छनीय हैं.। 
“जो कोई आधुनिक सामाजिक जीवन की अवस्थाओ का 
८6 +श्लेपण करेगा वह इस बात से अवश्य प्रभावित होगा कि व्यक्ति- 
शाप साँग की पूर्तियों असमान होती हैं। प्रयत्न और पुरस्कार के 
८णा पींच बिलकुल अनुपात नहीं ह। राज्य-संस्था जो सुरिक्षतता अपने 
नागारेको को प्रदान करती हैँ उसके समानीकरण करने का कोई 
८ जा नहीं किया जाता। उसके क़ानूनी विधि-निदेशो के कार्य 
हे विशेषाधिकारों की वृद्धि की अपेक्षा रक्षा अधिक करते हैं। 
हज धनी और निर्धन, दो विभागों में विभक्त होजाने के 


है 


का ५५ 


शा 
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कारण राज्य-संस्था के क्नाननी विधि-निदेशों से धनिकों को ही लाभ 
पहुँचता हैं । ओर इसका तात्पय है! कि जिस साम्पत्तिक प्रणाली 
के नीचे हम रहते हैं उसका परिणाम यह होता है कि मनुप्यो के 
जीवनो को सम्नालित करनेवाले क्ाननी विधि-निदेशों का अथ- 
निणृय पक्षपात-पूण होजाता है । इससे समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों 
की मॉग की शक्ति इतनी भिन्न-भिन्न होजाती हैं कि, डिजरेली के 
प्रसिद्ध शब्दो मे, वर्ग एक ही राष्ट्र की अपेक्ता दो भिन्न-मिन्न राष्् 
के मालूम होने लगते हें । 

राजनेतिक तत्वज्ञान इस परिस्थिति से यही निष्कर्प निकाल 
सकता है कि यदि नागरिकों की स्थिति मे बड़े-बड़े वास्तविक भेद 
होगे तो राज्य-संस्था के उद्देश्य की रक्षा नहीं हो सकेगी। धनिकों 
और निधेनों मे विभक्त हुआ समाज वैसा ही है जैसे कोई कुट्ठम्ब 
अपने आपके विषय मे विभक्त हो। जिस प्रकार निधनता से 
नीचेपन का भाव उत्पन्न होता है वैसे ही सम्पत्ति से वृथाभिमान 


उत्पन्न होता है । धनिक वर्ग अनिवाय-रूप से अपने अधिकन्से- 
अधिक लाभो की रक्षा का प्रयत्न करता है; और निधन लोगो को " 


बाधित होकर उन लाभो के परिणामों का उपभोग करने के एक- 


मात्र उपाय-स्वरूप उन पर आक्रमण करना पड़ता है। इसलिए ४ 


यदि राज्य-संस्था अपना उद्देश्य पूर्ण करना चाहती है, तो उसे 
बाधित होकर अपने कार्यो को इस प्रकार संगठित करना पडता 
है. कि जिससे इस वास्तविक विपमता के परिणामों को जान-बूक 
कर कम किया जा सके । कर-शक्ति के द्वारा उसे निधनों की माँगों 


पे 
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को पूर्ण करने के लिए धनिको से रुपया लेना पडता है। जो कोई 
यह देखेगा कि किस प्रकार पिछले पचास वर्षा से उन्नीसवी 
शताव्दि का पुलिस-राज्य बीसवी शताब्दि का समाज-सेवा-राज्य बन 
गया है, उसे ज्ञात होगा कि विषमता अपने अस्तित्व को रिआयते 
देना स्वीकार करके ही क्रायम रख सकी है, जिसके लिए उसे व्यय 
भी देना पडता है। और ये रिआयते परिसाण भे बढ़ती ही जाती 
हैं। क्योकि गरीबो के लिए शिक्षा या स्वास्थ्य या मकानो के प्रत्येक 
सुधार से अधिक रिआयतो की माँग तेज़ होजाती है। वे अनुभव 
करते हैं कि जो सामाजिक प्रणाली जीवन के श्रम ओर पुरस्कार 
को उचित अनुपात से सम्बन्धित नहीं करती वह अनुपयुक्त है । 
संक्षेप सें, समानता की आकांक्षा सातवीय स्वभाव का स्थायी रूप 
हैं। जबतक कोई राज्य-संस्था इस भावना को सन्तुष्ट करने योग्य 
व्यवस्था नहीं करती तवतक वह सुरक्षित नहीं रह सकती; वह 
अपने सदस्यो को यह वात समभाना स्थगित कर सकती है कि 
“ उसके क्लानूनी विधि-निदेश, वाह्मरूप में ही नहीं बल्कि वास्तव में, 


( न्याय की सामान्य प्राप्ति के लिए हैं, परन्तु इसको बिलकुल टाल 
६ नही सकती। 7 


यहाँ हम कुछ सिद्धान्त उपस्थित करते हैं जो पूव-विचारित 
“ अधिकारो के दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं। काननी विधि-निदेशों का 
कोइ समृह स्थिर नहीं रह सकता । प्रति दिन वह भिन्न-मिन्न और 
४ पय नवीन-नदीन परिम्थितियों पर प्रयुक्त किया जाता है। और 
नत्वघान से यह मानी हुईं वात है कि जो लोग नियमो को काम - 
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न्वित करते है वही वास्तव मे उनके स्वामी होते हैं । क्लानूनी विधि- 
निदेशो का सदा अथ-निर्णय करना पडता है। स्वतन्त्रता-पूर् 
भाषण की सीमा-रेखा कहाँ खीचनी चाहिए, कोड संस्था समाज 
के शान्तिपू्णं जीवन के लिए ठीक कब विध्न-स्वरूप हो जाती है, 
कोई विशेष कानून वाहछनीय है. या नहीं है, क्या, उदाहरणतः, 
मज़दूर-सट्ठो के स्वरूप से यह निष्कप निकल सकता हैं या नहीं 
कि पालमेण्ट मे उनको प्रतिनिधित्व मिले; क्या, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र 
(अमेरिका) मे हुआ, श्रम के घण्टो के निश्चित कर देने से इक्तरार 
की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का भद्ग हो जाता है या नहीं, इन और 
ऐसे ही अनेक प्रशो पर निर्णय करने पडते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 
स्वार्थों के समानीकरण की बात समाविष्ट है; और इस बारे में 
स्पष्ट दृष्टि रखना सबसे पहले आवश्यक है कि यह समानीकरण 
कैसे प्राप्त किया जाता है | 

जिस राज्य-्संस्था मे वर्गों के बीच मे बडे-बड़े वास्तविक 
वैपम्य हैं चहाँ होता यह हे कि राज्य-संस्था के उद्देश्य धनिको के 
हितो के रूप सें परिवर्तित हो जाते हैं । धनिको की शक्ति अपनी 
इच्छाओ को राज्य-संस्था के कार्य कत्ताओं से सर्वप्रथम विचार- 
णीय बनवा लेती है । उनकी कल्याण-सम्बन्धी विचार-दृष्टि शासन- 
तन्त्र के मानसिक वातावरण मे अज्ञात रूप से व्याप्त होजाती है | 
वे राज्य-संस्था के तन्‍्त्र पर प्रभाव डाल लेते हैं| न्याय से उनका 
तात्पर्य द्वीता है उनकी मांगो की पूर्ति | इतिहास की शिक्षाओ से 
उनका अमभिप्राय होता है उनके अनुभव का संग्रह । उदाहरणाय्थ 
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जो कोई इड्धलैण्ड के मज़दूर-सद्द सम्बन्धी क्लानून का वहाँ के 
न्‍्यायाधीश क्या अथ लगाया करते थे इसके इतिहास पर विचार 
करेगा, विशेषत प्रसिद्ध ऑस्बॉने मासले के फैसले के समान 
प्रकट किए हुए अर्थों पर विचार करेगा, वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
बिना नही रह सकता कि मध्यम वर्ग के न्यायाधीशो का मस्तिष्क 
श्रमिक वर्ग की 'आवश्यकताओ मे प्रवेश ही नही कर सकता | 
जो कोई संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) के 'चौदहे संशोधन” के इतिहास 
को देखेगा, वह यह कहे बिना नहीं रह सकता कि न्यायालय 
व्यापारी लोगों के साम्यवादी क़ानूनों की चृद्धि के विरुद्ध संग्राम 
करने के लिए हथियार रहे हैं। हाल मे ही फिनलैण्ड मे जो मता- 
धिकार की अवस्थायें बदली गई है उसका इत्तिहास इस बात का 
प्रमाण है कि वहाँ के कारखानेदारों को सजदूरी की दरे घटाने की 
सुविधा देने के लिए व्यवसाय-सद्च के सन्नठन पर आधात किया 


: गया हैं; इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य-संस्था के शासन-विधान 


4 
र्‌ 
(6 


६ | 


को सारी व्यवस्था परिवर्तित की गई है। कम-से कम आधुनिक 


ससय से तो, ऐसा बहुधा नहीं होता, कि प्रजातान्त्रिक मशीनरी 


पे विकृत करने का इतना नग्न प्रयत्न इतने घल-पूवेक किया 
जाय | 


सरे कहने का निष्कप यह है कि जहाँ भांग को परिणामकारी 


& “पाने की शक्ति राज्य-संस्था के सदस्यों में बहुत भिन्न-भिन्न होती 


*, वहा राज्य-संस्था का उद्देश्य पूरे नहीं हो सकता, और ऐसा 


८ पपम्य आर्थिक व्यवस्था के कारण होता है। इस दृष्टि से राज्य 
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संस्था क्लाननी विधि-निदेशों के कार्यो के लिए, सिवाय क्लाननी 
ओचित्य के, अन्य ओचित्य नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति-समृह को अधि- 
कार है कि वह उनकी प्रामाशिकता के विपय में अपना मत बनावे, 
आर अपने निणेय के परिणामों के अनुसार काये करे | 

इससे क़ानन की एक व्याख्या निकलती हैं, जो राजनेतिक 
तत्वन्नान के लिए अत्यधिक महत्वपण है । यह प्रतीत होता हैं कि 
क़ानून समाज की उस इच्छाशक्ति की पूर्ति हैं. जिसने अपने 
ख्रापको परिणामकारी बनाने की विधि जान ली है| क्वानन को 
मान्यता पाने का अधिकार केवल इसीलिए नहीं है कि वह वलवान 
है । उसका मान्यता पाने का अधिकार उस परिणाम के कारण है 
जो वह व्यक्तिगत नागरिकों के जीवनो पर करती है। इस परिणाम 
की जाँच भी केवल नागरिक ही कर ब्सकते है; और इसीलिए 
क़ानून की न्‍्याय्यता उसके सम्बन्ध मे उन लोगों के निर्णय पर 
निभर है । इसलिए अपने उद्देश्यो के स्वरूप के कारण, राज्यसंस्था 
को अपनी अन्तगंत संस्थाओं का इस प्रकार संगठन करना पडता 
है, कि उसके क़ानूनी विधि-निदेशों पर उसके नागरिकों का निर्णय 
पूर्णतया प्रकट हो सके, और उसको समानतया महत्व दिया जा 
सके । क्योकि, अन्यथा राज्य-संस्था के परिणाम उपयुक्त बलशाली 
रीति से मालूम नहीं हो सकते | उसकी पूर्ति बलशाली नागरिकों 
की आवश्यकताओ की पूर्ति तक ही सीमित रह जाती है और 
चेंकि उनका अनुभव शेप समाज के स्वार्थों से भिन्न है, अत 
निष्कप यह निकलता है कि वह पूर्ति उनके ही लाभ की आर 


न 


रे मं 
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प्रवृत्त होती है । ऐसी परिस्थिति मे, राज्य-संस्था को मान्यता पाने 
का जो हक़ मिल सकता है वह उसकी सत्ता के विरोध के परिणाम- 
स्वरूप उत्पन्न होनेवाली गडबडी के आधार पर ही मिल सकगा। 
हम यह मान सकते है कि यह हक़ जबरदस्त है । चूँकि सत्ता के 
विरोध का मूल्य बहुत अधिक होता है. इसलिए वह सदा अन्तिम 
शख्र होना चाहिए। यहाँ जिस दृष्टिकोण का ग्रहण किया गया हे 
उसके अनुसार यह सानता कि वह कभी कास से नहीं आजा 
चाहिए गलत होगा । क्नानूत का विरोध करने का अधिकार समाज 
की एक ऐसी सद्वित शक्ति है जिसके द्वारा जिन मनष्यो की माँगो 
की पूर्ति नहीं की जाती, वे बेध रूप से राज्य-संस्था में शक्तियों के 
दारतम्य को बदलने की इच्छा कर सकते हैं । 
इसलिए क़ानून मानतीयता पाने का दावा करनेवाली एक ऐसी 
शक्ति है जिसको प्रामाणिकता उसके परिणामों के अनुभव पर 
निभर है। क़ानून के दावे, ओर किसी व्यक्ति या व्यक्ति-सह्ठ के 
अनुभवों से निकले हुए किसी नियम के दावे के बीच, सिवाय इसके 
कि अपनी आज्ञाओं का पालन कराने के लिए राज्य-संस्था के पास 
वलप्रयोग हू, अन्य कोई स्वाभाविक अन्तर नहीं है। राज्य-संस्था 
द्वारा बनाये हुए नियमों की प्रामास्यता केवल बल के कारण है 
ओर बल से स्वत नेतिकता नहीं हे। इसलिए जहाँ राज्य-संस्था 
दिःसी धम-संस्था के या किसी व्यवसाय-सह्ठ के या कम्यूनिस्ट दल 
जेंसी किसी संस्था के सद्दप मे आती है, वहाँ राज्य-संस्था को 
बदल इसलिए कि वह राज्य-संस्था है निष्ठा प्राप्त करने का हक़ 
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नहीं है । उसका हक़, उस संघर्ष से सम्बन्ध रखनेवाले मनष्यों 
के तद्बिपयक दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है। उसको विजय पाने 
का अधिकार तभी है जब वह अपने नागरिकों को यह सिद्ध करने 
कि उसके क़ाननों के परिणाम-म्वरूप उनके जीवन अधिक तलपरण 
होजायेंगे । उसका सर्वापरित्व अपने सदस्यों के जीवनों को उत्तम 
बनाने की शक्ति के कारण हैं । 
३३ 

इस व्याख्या पर भिन्न-भिन्न कारणों से भिन्न-भिन्न आपत्तियाँ 
की जाती हैं | कुछ लोग कहते है कि यह कोई ऐसी सुन्दर व्याख्या 
नही है जिससे पूर्ण सुसम्बद्ध सामाजिक संस्थाओं का नमूना 
उपस्थित होता हो | यह न केबल अराजकता के लिए ही गुंजाइश 
रखती है, प्रत्युत बताती है कि ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जब 
अराजकता उचित हो सकती है| यद्यपि यह राज्य-संस्था को क्राननी 
व्यवस्था की हेसियत से सर्वोपरि बताती हे, तथापि तत्काल ही 
उस सर्वापरि सत्ता मे से शुद्ध क्रानूनी से अतिरिक्त सब अकार के 
महत्व को छीन लेती है । इस व्याख्या के अनुसार राज्य-संस्था को 
समाज की अन्य सब संस्थाओ के साथ नागरिको की निष्ठा आरप्त 
करने के लिए ग्रतियोगिता करनी चाहिए; और यह जहाँ उनके बीच 
संघ हो वहाँ राज्य-संस्था को विजय का अभिवचन नहीं देती। यह 
राज्य-संस्था के क्रानून को न्याय से बिलकुल प्रथक्‌ बताती है; और 
यद्यपि राज्य-संस्था का तात्वज्ञानिक प्रयोजन बताती है,तथापि उस 
प्रयोजन को उसके कार्यों मे स्वाभाविक-रूपेण अन्तर्निंहित नही मानती) 


काल 
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मैं यह सही कहता कि क्लानत्त की उपयुक्त व्याख्या पर 
यहाँ गिनाई हुई सब आपत्तियाँ उत्पन्न नही होती | परन्तु क्या 
उनमे से एक भी आपत्ति महत्वपूरण है ? कुछ भी हो, जीवन की 
समस्त अभिव्यक्तियाँ इतनी जटिल और भिन्न-मिन्न है कि वह एक 
सूत्र में बाँधी नही जा सकती। राज्य-संस्था मे अराजकता की कुछ- 
न-कुछ सम्भावना तो तबतक अवश्य रहेगी जबतक मनुष्य पर- 
स्पर-विरोधी इच्छाओ को पूर्ण करने के लिए भिन्न-भिन्न रीति से 
प्रयास करते रहेंगे: और यह कोई नहीं कह सकता कि राज्य-संस्था 
की आज्ञा पालन करने से इनकार करना सदा ओवचित्य-रहित है । 
यह सत्य है कि इस व्याख्या के अनुसार राज्य-संस्था का सर्वोपरि 
स्वरूप केवल नेयमिक उद्गसस्थान बताने के लिए है । इसको इसके 
प्रतिरिक्त और कुछ मानना निश्चय ही तबतक असम्भव है, जब 
तक यह न पाना जावे कि उसके सब कार्यां में सदा बुद्धिमत्ता ही 
रहती है, जो अ्रनुभव के प्रत्यक्ष विरुद्ध है । यह भी सत्य है कि इस 
विचार-सरणि के अनुसार राज्य-सस्था को नागरिको की निष्ठा प्राप्त 
करने के लिए समाज की अन्य सब संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता 
करनी पड़ेगी । परन्तु, फिर भी, क्या यह्‌ वात वास्तव मे स्पष्ट नहीं 
₹ कि राज्य-संस्था इस प्रकार प्रतियोगिता करती है ? जो कोई, 
विस्माक और रोमन कैंथों लिक मत के बीच, सिनफीन और ब्रिटिश 
सरकार के दीच, रिसार्जमेण्टो के समय में ऑस्ट्रिया और उसके 
इटेलियन नागरिकों के बीच, अथवा अन्तिम उदाहरण-स्वरूप 
जारशाही रूस ओर क्रान्तिकारी सस्थाओं के बीच, के जैसे संघर्षो 
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के इतिहास पर विचार करेगा. उसे सचमुच यह कहना कठिन 
होगा कि जबतक राज्य-संस्था के सदस्यों की माँग अप्र्ण रहती 
है तवतक वह अन्य शर्ता पर जीवित रही है था रह सकती है | 
ओर अमेरिका के मद्-निपेव के अनुभव से यह बात त्रिलकुल 
स्पष्ट होजाती हू कि जहाँ राज्य-संस् था के विधि-निदशों का तत्व 
उन लोगों को न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिनपर वे लागू किये 
जाते है, वहाँ बह उनको उपयुक्त रीति से पालन करा सकने की 
आशा नहीं कर सकती | 

कहा जाता है कि यह व्याख्या कानन को न्याय से प्रथक कर 
ठेती है । यह सचमुच एक को दूसरे से प्रथक करती हे, परन्तु 
उसी प्रकार करती है जिस प्रकार हम जीवन-व्यवहार मे करते है | 
जब हम कहते है कि अमुक क्रानून अन्याय-पूर्णो है, तो हम इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि क़ानून ओर न्याय के बीच मे कोई 
आवश्यक सम्बन्ध नहीं है, इन दोनो के वीच की सन्धि-पूर्ति कानून 
के परिणाम द्वारा होती है वे जब इसे न्यायपूर्ण स्वीकार करते हैं, 
तब यह न्यायपूर्ण बनता हैं। सक्षेपत बनाथा हुआ क़ानून स्वभा- 
बत न न्यायोचित होता न अन्यायोचित, उसका न्यायपूर्णता का 
गुण उसके प्राप्त करनेवालो द्वारा आरोपित किया जाता है। चूंकि 
कानून का प्रयोजन मॉग को पूर्ण करना है, इसलिए वह अपने 
कढ्‌ त्व को पूर्ण करन की सफलता या असफलता के कारण ही 
अच्छा या बुरा बनेगा। ओर यह बात इसी प्रकार मालूम हो 
सकती है कि जो लोग इसके सम्पक में आवबे वे इसके काय के 
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परिणामो पर अपना सत प्रकट करे | उदाहरणत , यदि मताधिकार 
सम्बन्धी कानून सत-प्रदान के अधिकार को कवल पुरूपा कर लिए 
ही सीमित रखता है ओर यदि म्पियों उसको अन्यायपूर/ कहकर 
निन्दित ठहराती है, तो हम यह्‌ नहीं कह सकते कि कानन न्याय- 
पूर्ण है । यदि १६२७ के ब्रिटिश-व्यवस्था-संघ सम्बन्धी काचन का 
व्यवसाय-संघ-चादी तज्ञोंग व्यापकरूप से वरग-विशप का हितरक्षक 
वताकर निन्दित ठहराते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि बह 
न्यायपूरण है। यह दोनो विधान क़ानून है, क्योकि यह उस सत्ता 
द्वारा प्रकाशित किये गये है जिसको इस विपय मे क़ानून बनाने 
का नियसानुसार अधिकार है, परन्तु दोनों तवतक न्यायोचित 
नहीं हो सकते जवतक कि जिन लोगो पर इनके परिणाम होवग 
वे इन्हे स्वीकार न करे | 

राज्य-सस्था का अस्तित्व जिस ताल्जज्ञानिक प्रयोजन की पूर्ति 
के लिए हू वह इस व्याख्या के अनुसार इसके कार्यों मे नही पाया 
जाता, इस आपत्ति से भी हमे प्रभावित होना आवश्यक नही हे । 
यह भी प्रत्यक्ष वास्तविकता हू । क्या आजकल्ञ की परिस्थिति मे 
प्रत्यक नागरिक का जीवन ऐसा है कि वह अपनी सारी निहित 
शक्तियों को पूर्ण विकसित कर सके ? तात्पर्य यह है कि क्या बम 
भस्था वास्तव से उसको वह समस्त अधिकार दे ढेता है जिनके बिना 
इ्सक व्यक्तित्व को पूता का होना मेने असम्सव बताया है। 
“लक आतारक्त कोइ एसा सागे नहीं है जिससे हम ठीक तरह से 
शज्य-सस्था दः म्वस्थ्प का निशय कर सके कोई भी व्यक्ति इसमा- 
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नदारी से नहीं कह सकता कि सन १७८६ से पहले की फ्रांस की 
राज्य-सस्था या सन्‌ १६१७ से पहल की रूस की राज्य-सम्था अपने 
सारे प्रजाजन के हितकारी कानूनी विधि-निदेश बनाती थी, और 
उसके प्रजाजन उनको हितकारी समभने थे | यदि इसका यह उत्तर 
दिया जाय कि राज्य-संस्था को इतना श्रेय तो देना ही चाहिए कि 
उसमे कल्याण भावनाये या यथाशक्ति प्रयत्न करने की इच्छा तो 
थी, तो निश्चय ही इसका प्रत्युत्तर यह होगा कि इस मामले पर 
केवल उसके कार्यों के परिणामों पर रहनेवाले लोग ही निर्णय दे 
सकते है । १७८६ मे फ्रानस्सवासियों और १६९७ में रूसवासियों ने 
स्पष्टटया निरय किया था कि जिस पद्धति के नीचे हम रहते हैं 
बह हमारी माँगो को पूर्ण नही करती, जिनके पूर्ण होने का अधि- 
कार हमारे मतानुसार हमको है । में नही समझता कि हम केसे 
इस निर्णय के विरुद्ध जा सकते हैं । 
४ 

निष्कर्ष यह हैं कि यदि किसी राज्य-संस्था के क्रानूनी विधि 
निदेशो को न्‍्यायोचित मानना हो तो उनको राज्य-सस्था जिस 
उद्देश्य को पूर्ण करना चाहती है उस दृष्टि से देखना चाहिए, दूसरे 
शब्दो में कह सकते है कि वे हेतुहेतुमद्रूप मे लिखे हुए स्थायी 
निबन्ध हैं। ओर यदि हम राज्य-संस्था को इस दृष्टि से देखें तो 
निष्कप यह निकलता है कि वह एक नित्तेप ( ट्रस्ट ) है, ओर 
उसकी सफलता ( वचनपूर्ति ) का निणंय वे लोग करेंगे जिनको 
अधिकार है कि उसके कार्यों से लाभ पाने की आशा करें। 
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अब यदि सूक्ष्म विवेचन करके देखे तो कह सकते है कि 
सरकार कुछ ऐसे व्यक्तियो का समूह है. जो राज्य-संस्था के नाम 
से आज्ञाये निकालते हैं। उनके हाथ मे शक्ति का रहना उनकी 
बु्धिमत्तापूषेक आज्ञाये निकालने की योग्यता पर निभेर है। वे 
भिन्न-भिन्न अश से गुरुता रखनेवाली असंख्य मांगो से घिरे रहते 
हैं, जो उनसे पूर्ति चाहती है। सरकार की हैसियत से उनके कार्यों 
की बुद्धिमत्ता माँगो की अधिक-से-अधिक पूर्ति करने की योग्यता 
पर निर्भर है। और सांगो की अधिक-से-अधिक पूर्ति करने के 
लिए, वे अपने प्रजाजन के समतो ओर इच्छाओ को जितनी अधिक 
पूणता से जानेंगे उत्तनी ही अच्छी तरह वे अन्दाज़ लगा सकेगे 
कि उन्हें कौन-सी नीति ग्रहण करनी चाहिए। इसी कारण समाज सें 
स्व॒तन्त्रता और समानता महत्वपूर्ण हैं। स्वतन्त्रता के कारण ही 
यह सम्भव है. कि मांगें विधिवत उपस्थित की जा सके, ओर 
समानता के कारण ही हमे यह विश्वास हो सकता है कि उनपर 
डचित गौर किया जायगा | 

स्वतन्त्रता ओर समानता दोनों तभी रहती हैं जब कि वे अधि- 
फार, जिनका मैने वर्णन किया है, राज्य में सक्रिय रूप से प्रयोग 
भे आते हो | परन्तु चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है इसलिए यह 
भी सत्य है कि राजनेतिक रूप से वह परम्परा के हाथ की 
वःठपुतली है | वह व्यक्ति की हैसियत से अपनी शक्ति को प्राय 
नहीं पहचानता, ओर यदि पहचानता हो तो भी व्यक्ति की हैसियन 
से अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान आकर्षण करने योग्य 


॥ 
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प्रायः त्रिलकुल नहीं होता | आधुनिक राज्य आकार-विस्तार मे 
इतने बडे है कि व्यक्तिकी आवाज़ तो उनमे अरण्यरोदन के समान 
हाजाती हैं। व्यक्ति जब अपने समान विचार रखनेवाले अन्य 
व्यक्तियों के साथ अपन अधिकारों को मनवाने के लिए सब्ठठित 
होता है, तभी आशा हो सकती है कि उसकी माँग परिणामकारी 
होगी | इसीलिए सस्थाओं या संघो का वहुत बडा महत्व है | वे 
इस वात का ज्ञान कराते हैं कि जिस अनुभव पर कदाचित्‌ 
अन्यथा ध्यान न दिया जासके उसका कितना महत्व है। वे 
मनुष्यों के स्थयं किये हुए उन प्रयत्नों के फलस्वरूप हैं जिन्हें 
उन्होने दुनिया मे अपने लिए स्थान प्राप्त करने के लिए किया था | 
निःसन्देह सभी प्रकार के संघ राज्य-सस्था के प्रयोजन के लिए 
सद्भत नहीं हैं, उदाहरणाश्थ, क्रिकेट-सट्ठ प्राय. राजनैतिक सम्बन्ध 
नहीं रखता | परन्तु कई संस्थाओं की सफलता अपने प्रयत्नो के 
परिणाम को राज्य-संस्था के क्ानूनो के रूप मे परिवर्तित करने की 
अपनी शक्ति पर ही निर्भर है। कारखानेदारों का सघ, मज़दूर- 
संघ ओर राष्ट्रीय अभिनय-शाला की उन्नति करनेवाली सस्था, थे 
सब अपनी इच्चाओ को राज्य संस्था की इच्छा मे समाविष्ठ कर- 
वाना चाहती हैं।उनके अस्तित्व की साथंकता राज्य-संस्था के क्लानूनी 
विधि-निदेशो के तत्व को बदलने क। प्रयत्न करने के कारण ही है | 
ओर, स्वेच्छानिर्मित सट्न आवश्यकताओ को पूर्ण करने की 
अपनी शक्ति द्वारा जीवित रहते हैं। राज्य-संस्था उन्हे जीवन-प्रदान 
नहीं करती: ओर वे १८२५० से पहले के ब्रिटिश मज़दर-सर्डों की 
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भाँति बहुधा राज्यन्संस्था को अग्रसन्नता के होते हुए भी जीवित 
रहते हैं। वे मलुष्यो की अनुभवजत्य आवश्यकताओ के स्वयमुद्भत 
व्यक्तरूप है | चूँकि समाज को जीवन-प्रवृत्ति इतनी विस्तृत है कि 
उसपर केवल राज्य-संस्था द्वारा ही शासन होना चाहे अभीए्ट भी 
हो पर असम्भव है, इसलिए उसकी प्रगति का बहुत कुछ भाग 
इन सद्चों पर ही निर्भर हैं। सचमुच यह कहा जा सकता है कि 
समाज में सह्न-जीवन जितने विविधप्रकार का होगा, उसको मिलने- 
वाला संतोष भी उतना ही पूर्ण ओर उत्कृष्ट होगा। इससे यह 
निष्कष निकलता हे कि राज्य-संस्था सब्बो के जीवनो मे जितना 
कम हस्तक्षेप करेगी, दोनो के लिए उतना ही अच्छा होगा | उसकी 
सर्वोपरि सत्ता उनके ऊपर यथाशक्य केवल नेयमिक ([0772)) 
ओर अ्प्रदर्शित रहती चाहिए। उसे उनके अस्तित्व रखने के 
स्वाभाविक अधिकार को स्वीकार करना चाहिए, ओर उसे यह भी 
मानना चाहिए कि जीवन के कुछ ऐसे पहलू भी हैं, उदाहरण॒त. 
धार्मिक पहलू, जिनपर यदि बह अपनी ग्रधानता का ज़ोर डालने 
वा प्रयत्न करेगी तो उसका परिणाम सामाजिक अवनति होगा । 
क्योकि जहाँ मौलिक विश्वासों का सम्बन्ध है, वहाँ नागरिको के 
लिए अपनी घिचार दृष्टि को व्यक्त करने के लिए स्वे5्छापूवेक 
चुन हुए सद्द जितना आकपेण रख सकते हैं. उसके सामने राज्य- 
संस्था की आजा सारहीन ओर निरथंक प्रतीत होगी । इस सम्बन्ध 


से, राज्य वगे सर्वोपरि सत्ता इतनी भावनायुक्त नहीं होती कि उसके 
भ।त परिणासकारी और सफल निए्ठा होसके | 


राजनीति प्रवशिका प्‌ 


इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि वाम्तव में 
प्रत्यक समाज स्व्ररूपत बहुघव्नात्मक ( सद्दाय ) हैं। नेयमिक 
क़ानून की वात छोड हे तो राज्य-संस्था अन्य संस्थाओं के समान 
ही एक है, उनसे अधिक और उच्च नहीं है । उसके कानूनी विधि- 
निदशों को सफलता इसलिए मिलती हैं. कि उनका अन्य संस्थाओं 
द्वारा अपने सदस्यों के लिए वनाये हुए विधि-निदेशों के साथ 
सजीव ( आनन्द्प्रद ) सम्बन्ध होता हैं। और राज्य-संस्था को 
वास्तव में अधिकांश-रूप से उन्हीं संस्थाओं में पाई जानेवाली उन 
माँगो को क्लानून का रूप देना चाहिए जिनसे समाज में सबसे 
अधिक सम्पूर्ण सनन्‍्तोप हो सके | और उसे, जिन मनुष्यों पर 
कानून के कार्यों का परिणाम होनेवाला है, उनसे विचार-विमश 
का पूर्ण प्रयत्न किये बिना कानून बनाने का प्रयास नहीं करना 
चाहिए । क्योकि सफल क़ानून प्राय. सद्य वही होता है जिसके 
साथ अधिक-से-अधिक अनुभव का संग्रह हों। उदाहरणुत' 
प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इड्नलेण्ड की स्वास्थ्य-बीमा' जेसी 
योजना को सफलता तभी मिली है जब उसके बनने से पहले 
प्रत्येक बात पर डाक्टरो के संघो ओर प्रतिष्ठित संस्थाओ से 
विचार-विमर्श किया गया था। इस क़ानून ने अच्छा काम इस- 
लिए दिया है कि उसको लागू करते समय प्रत्येक पद्‌ पर जिन 
मनुष्यों को उसके विषय का अनुभव है या जिनका उसके कार्य | 
के परिणाम से सम्बन्ध है उनको पूरा विश्वास दिलाने का हर 
तरह प्रयत्न किया गया है | जिन लोगो पर क़ानून का परिणाम 
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होता है उनके साथ होनेबाला विचार-विमशे, चाहे मतैक्तय पैदा 
करे, कम-से-कस उसके सन पर इतना प्रभाव तो उत्पन्न करता ही 
है कि निशयों के करने से उनके ज्ञान का प्रयोग किया गया था । 
क्ानन चनानेवाली इच्छाशक्ति तो राज्य-संस्था की ही रही, परन्तु 
क्रानन वन जाने तक का क्रम ऐसा रहा जिससे नागरिकों मे यह 
भावना उत्पन्न नहीं हुई कि राज्य-संस्था उनसे ऊंची या उनके 
विरुद्ध है । वे अपने अन्दर उत्पादक आनन्द की उस भावना को 
अनुभव करते हैं जो क्रानून-निर्माण-क्रम के सक्रिय और आव- 
श्यक अड्ग होने के फलस्वरूप पेदा होती है । 

यह्‌ उदाहरण एक महत्वपूर्ण सत्य का दिग्दशन कराता है । 
चकि समाज आवश्यकरूप से वहुघटनात्मक है, इसलिए क्रानन 
का अद्वतसत्तात्मक रूप जितना शुद्ध नेयसिक रहेगा समाज के 
लिए उतना ही अच्छा होगा | स्वार्थंघटक, जिन्हें हम संस्थाये 
( या सघ ) कहते हैं, शासलक्रम के साथ, जितना पूर्णता से 
सम्बन्धित रहेंगे, उतना ही सफल न कंबल बनाये जानेवाले कानून 
का तत्व ही होगा वल्कि उसके बन जाने के बाद उसका कार्य भी 
शासन-विधानानुसार चुनी हुई सरकार, जबतक बह सरकार है, 
अपने निरंय स्वयं करने के अधिकार को छोड़ नहीं सकती; 
परन्तु साथ हो यह बात भी साननी पडेगी कि सम्भवत., वही 
सरकार सरकार रह सकती है जो अपन नागरिकों को यह विद्वयास 
दिला दे कि बह उनकी माँगो को पूर्ण करने के प्रयत्न करती है । 
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लेते है तो उस विश्वास को उत्पन्न करन का सबसे अच्छा तरीका 
यही है कि उन संस्थाओं को शासन-संचालन के क्रम के साथ 
प्रत्यत्षत और पूर्णत. सम्बन्धित कर दिया जाबे | जिस परिवर्तन 
का जिन मनुष्यो के जीवन पर प्रभाव पडता है उसके विपय मे 
यदि उनसे विचार-विमश नहीं किया जाता तो उनके दृब्य में 
उसकी न्याय्यता के विपय में विद्यास या उसकी सम्भावनाओं के 
विपय में सदिच्छा उतनी नहीं हो सकती जितनी उन मनुष्यों ऊे 
हृदय मे हो सकती हे, जो यद्यपि जानते हैं कि उनके अनुभव को 
ग्रहण नहीं किया गया फिर भी अनुभव करते हैं कि उनकी 
विचार-दृष्टि को समभने का पूर्ण प्रयत्न किया गया हैं | आधुनिक 
सरकारो की बहुत कुछ असफलता इस कारण हुई है कि उनकी 
संस्थाय, जिन स्वार्थों को सन्तोप देना चाहिए, और अपनी काय- 
प्रगति से जिनको सहयोग ओर रक्षा प्रदान करना चाहिए, उनके 
विरुद्ध पड़ती हैं । 

इसके अतिरिक्त, इस मत से, एक और सिद्धान्त निकलता हे. 
जिसका महत्व कुछ कम नहीं है । चूंकि समाज स्वरूपत वहुघट- 
नात्मक हैं इसलिए राज्य-संस्था मे शक्ति जितने व्यापक रूप से 
बिखरी हुई होती है उसके कार्य भी उतने ही सफल होते है। इसके 
ओपवचित्य के लिए तीन मौलिक कारण है। सवसे वडी बात तो यह 
है कि मनुष्यो पर क़ानूनो के परिणाम के लिए जितना उत्तर- 
दायित्व होगा, वे उसके परिणाम के विपय में उतनी दी रुचि । 
रखेंगे । अत्यन्त केन्द्रीकृत राज्य-संस्था में, आज्ञापालन सजीव 
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( आतन्दप्रद ) कभी नहीं होता | वह जडब॒तू ओर निष्क्रिय होता 
है और उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग की भावना जो गुरुतापू अब- 
सरो पर सदा आवश्यक होती है, आवश्यकता पडने पर नही पाई 
जाती | दूसरी वात यह है कि केन्द्रीकरण समान-रूपता पैदा 
करता हैं; उसमे काल ओर देश का ध्यान नहीं रहता। उसके 
कार्य इतने वडे परिमाण में होते है कि नये प्रयोगो का होना 
टुष्कर होजाता है, और असफलता का मूल्य प्रायः इतना अधिक 
होता हैं कि कोई भी शासन-संचालक, जिसका प्रथम सिद्धान्त 
कम-से-कम गलती करना हो नवीनता की ओर आकर्षित नही हो 
सकता । ओर अन्तिम बात यह हे कि केन्द्रीकरण का परिणाम 
होता है शासन-काय मे समय की समस्या के साथ न चल सकना। 
सन्त्रिमण्डल ओर व्यवस्थापिका सभा जेसी संस्थाये दिन मे 
निश्चित घण्टे ही काम कर सकती है। केन्द्रीभूत प्रणाली मे उनके 
निबटान के लिए वहुत अधिक संख्या मे ओर बहुत प्रकार के प्रश्न 
रहत है। इस कायभार का फल यह होता हैं कि जिन अनेक बातो 
पर विचार किया जाना चाहिए उनपर विचार ही नहीं किया 
जाता, और बहुधा जिस वात पर पूर्णतम विचार करन की आव- 
'यवाता होती हैं उसपर जल्दी-जल्दी भें वहस कर ली जाती है । 
- “से स्थिति से उत्पन्न होनेबाले खतरो का एक महत्वपूर्ण उदाहरण 
्ाजवल ब्रिटन की राजनेतिक सम्थाये उपस्थित करती हैं | जिस 
पात्रमण्ट पर भारतवष का उत्तरदायित्व हे।डसको उसके प्रश्नों पर 
एस करन के लिए वर्ष में सामान्यत केबल दो दिन मिल पाते 


न 


मकान, 
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है; और मन्त्रिमएडल बजट को पहली बार द्वाउस आव कामन्स 
मे पेश होने के कुछ घण्टे पहले ही देख पाता है । 

सो व पहले तो केन्द्रीकरण आजकल से कम भयद्डर था, 
क्योकि उस समय राज्य-संस्था के कार्यों का क्षेत्र बहुत ही छोटा 
था | आजकल की भाँति, जहाँ राज्य-सस्था की उललियाँ समाज- 
रूपी भवन के प्रत्येक कोने और सन्धि मे गहरी पहुँचती हैं, वहाँ 
तो शीघ्र और स्थित्यन॒कूल काये करना आवश्यक होता है, परन्तु 
इसके लिए मेरे विचारानुसार एक ऐसी निष्केन्द्रीभूत राज्य-संस्था 
होनी चाहिए, जिसके अन्तगत ऐसी संस्थाये हो, जिनका उसके 
कतृ त्वो से उपयुक्त सम्बन्ध हो । इस समस्या का स्वरूप केवल 
भौगोलिक ही नही है । नि'सन्देह यह तो आवश्यक है कि लन्‍्दन 
ओर मेचेस्टर, न्‍्यूयाक, बर्लिंन और पेरिस नगर स्थानीय स्वरूप 
के मामलो मे केन्द्रीय सरकार के प्रति पूर्ण उत्तरदायी और उसकी 
ओर से पूर स्वतन्त्र होने चाहिएं; ओर उन्हे स्थानीय मामलो मे 
नवीन-नवीन प्रयत्न करने के लिए उस सरकार से अधिकार लेने 
की आवश्यकता न रहनी चाहिए। परन्तु, समानरूप से, यह 
समस्या कवृ त्व सम्बन्धी भी हैं। जिस तरह लड्ढडाशायर या 
कान्सस या बेडन को शासन-सम्बन्धी अपनी उचित संस्थाओं की 
आवश्यकता है, उसी प्रकार सूती बस्नअ-व्यवसाय जैसे स्वाथ-घटको 
को भी अपने योग्य शासन-सम्बन्धी संस्थाओं की कम आवश्यकता 
नहीं है । उनका भी एक ऐसा क्षेत्र हे जिसमे, उपयुक्त संरक्षणों के 
साथ, उनको अपने शासन-का्य के लिए ठीक उसी प्रकार के 
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नियम बताने की आवश्यकता है जिस प्रकार वीयना या लिवरपूल 
या टोकियो नगर को । सारे क्लानून-निमोण को, अथवा सारे ही 
न्‍्याय-विज्ञान को प्रादेशिक आधार पर रखना ससाज में काम 
करनेवाले स्वार्थों के स्वरूप को गलत सममभना होगा | जबतक 
हम राज्य-संस्था के क्रानूनी विधि-निदेशो को समय-समय पर उन 
के लिए उपयुक्त होनेवाली संस्थाओ से सम्बन्धित नहीं कर 
सकेगे । आधुनिक सभ्यता की बहुत कुछ उद्विग्नता इस कारण 
रही है कि, राज्य-संस्था जिस समाज का सूत्र-सम्वालन करती है 
उससें उसकी संस्थाये, अन्य परिवतेनो, विशेषत. आर्थिक परि- 
बतनो, के साथ नहीं चल सकी । 
इस विवेचन का सार यह हैं कि राजनेतिक तत्वज्ञान भें हमे 
सब से अधिक आवश्यकता राज्य-संस्था सम्बन्धी ऐसी व्याख्या 
दृढ़ निकालने की है. जिसका लक्ष्य क़ानून का निरन्तर समाजी 
वरणु (3000०[5400॥) ) करना ही | आधुनिक णशज्य-्संस्था को 
निवल्ता उत्तर धारणाओ के कारण है जिन पर उसके कानूनी विधि- 
. निदश अवलस्बित हैं । वह समस्त सामाजिक प्रणालियों की भाँति 
न्याय के किसी विशेष विचार को लेकर सद्भठित है। परन्तु उस 
विचार के अनुसार व्यक्ति सम्पत्ति का स्वामी माना जाता हैं, ओर 
£ सम इसको रक्षा करन का ही सबसे अधिक ध्यान रक्खा गया 
“ ५ पह अटारहवीं शत्ताव्दि का तत्वज्नान है, बह स्वेरुछाचारी शक्ति 
' + आकमसण से अपने आपको सरक्तित करने की मध्यमवर्ग की 
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अभिलापा का व्यक्त रूप है| परन्तु जो स्वतन्त्रता और सामानता 
उसके अनुसार मिलती है वह सम्पत्ति-स्वामी की स्वतन्त्रता और 
समानता है; इस विचार-हदृष्टि से जो कोई फ्रान्स और जर्मनी के 
दीवानी क्लाननो का परीक्षण करेगा उस उनके आधारभूत सिद्धान्तो 
पर से यह जानना कठिन होगा कि एऐसे म्न्री पुरुष भी बहुत हैं जिनके 
पास काम मे लाने के लिए अपनी श्रम-शक्ति के सिवाय अन्य 
सम्पत्ति नही है । उस विचार के अनुसार एसे मनुष्यों की इक्तरार 
की स्वतन्त्रता सुरक्षित की गई हैं । परन्तु यह कल्पना करना कि 
इनके हाथो मे इनको काम देनेवाले कारखानेदारों के म॒क्तावल 
में उक्तरार की स्वतन्त्रता रहती है केवल भ्रम है। इसलिए हमारे 
सामने आवश्यकता ४्स घ्स बात की है कि जो विशेषाधिकार 
हमारे विधि-निदेश प्रदान करते हैं उनको वास्तव में सारे नागरिकों 
के समूह के लिए विस्तृत कर दिया जाय । 

वास्तव मे आज हमारी स्थिति, रोम के साधारण वगे के लोगो 
की जो स्थिति विशेष न्‍्यायमर्डल और बारह टेबल! के क़ानून 
की व्यवस्था द्वारा संरक्षण मिलने से पहले थी, उससे कुछ भिन्न 
नहीं है । ये दोनों व्यवस्थाये न्याय के विचार क क्षेत्र को अधिक 
विस्तृत करने के प्रयत्न थे। जिस प्रकार पहले जिन साधारण लोगो 
के पास कोई खास सम्पत्ति नही थी उनके वास्ते क्तानून भी नहीं 
थे, ठीक इसी प्रकार आजकल जो नागरिक सम्पत्तिहीन है वह्‌ उन 
अधिकारो को वस्तुत' उपयोग नहीं कर सकता जो सिद्धान्तत' 
उसको मिले हुए है । और चूँकि वह मानसिक और आर्थिक दोनों 


5 


हि | 
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प्रकार की स्वतस्त्रताओं को अधिकाधिक पहचानता जाता है, ओर 
उसने राष्ट्रीय शिक्षा ओर मजदूर-संघ इन दोनो को राज्य- 
समस्था से स्वीकार करवा लिया है, इसलिए वह राज्य-संस्था के 
स्याय-सम्वन्धी विचार को इस प्रकार विस्तृत करवा रहा हे कि 
जिसमे उसके स्वार्थों का समावेश सम्पत्ति-स्वामियों से कम न हो | 
नि सन्देह, मार्ग से अनेक बाधाये हैं। उसकी साँगो पर जो रिआ- 
यते-पूर्ति प्रदान की जाती है. वह उतनी ही आंशिफ होती हैं. जितनी 
कि रोस के कुलीन-वर्ग के मनुष्य साधारण-बर्ग के मनुष्यों के लिए 
प्रदान करने को तेयार थे; किसी भी एक पक्ष पर एक ही रीति से 
प्रणाली नहीं बदलती | उदाहरणत्तः, मजदूर-संघो द्वारा निश्चित 
की हुई आदर्श कोटि की शर्तों के वाहर व्यक्तिगत श्रमजीबी की 
इक़तरार-स्वतन्त्रता के रक्तण से मजदूर-मालिक के विशेषाधिकारो 
का संरक्षण भी उतना ही होजाता है, जितनी कि रोम की व्यवस्था- 
पिका-सभा से वहाँ के कुलीन-जनो की प्रधानता के कारण उन्हें 
प्राप्त था। अब भी न्याय-विज्ञान से परम्परा ओर रूढियाँ श्रमिक- 
वर्ग के विरुद्ध उतनी ही पडती हैं जितनी कि उस समय जब कि 
रोम के पुरोहित-बर्ग ने क़्ानन के नियमों और क्रमो को एक रहम्य 
वना रक्खा था ओर जिन्हे फ्लेवियस के समय से पहले कोइ भी 
साधारणवर्ग का सन॒ुप्य समझ नहीं सकता था | 

रोमन क़ानन का परिणाम यह हुआ कि जन्म के समय 
व्यक्ति वी जो पद-सयादा निश्चित थी डससे उसकी मुक्ति तो हई, 
परन्तु करना पडेया कि वह आशिक मृक्ति ही थी। हमारे साथ 
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भी एसा ही होरहा है । नह आशिक व्यवस्था का मतलब ही यह 
हू कि काननी विधि-निदेशों के तत्व से भी परिवततन होगया हें; 
उसके कारण कानूनी विधि-निदेशों को अधिक बिस्तृत मॉगो की 
पूर्ति का प्रयत्न करना पडता है, अन्यथा वे कानूनी विवि-निदेश 
ही त रहे । नई आर्थिक व्यवस्था का परिणाम होगा सावजनिक 
सताधिकार, सावेजनिक मताधिकार का परिणाम होगा राजनेतिक 
संस्थाओं को काम से लाने की शक्ति पर जनसमुदाय का अधिकार 
व निश्चय ही उस शक्ति से क्वाननी विधि-निदेशों का इस प्रकार 
प्रयोग करेगे कि जिससे राज्य-संस्था की अवृत्तियों के कारण अभी 
तक अपूर्ण रही हुई उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति हो सके | जो 
बाते एक ही पीढडी पहले राजनीतिज्ञों द्वारा अव्यवहाये समभी 
जाती, वह्दी उनकी सत्ता के कारण स्वाभाविक न्यायपूरणा प्रतीत 
होने लगती है। जिस तरह उनके पूर्वाधिकारी अपनी प्रधानता के 
हितो के अनुकूल अवस्थाये समाज पर लादते थे ठीक उसी प्रकार 
वे भी लादते हैं क्रानून, सदसदू-विचार, धर्म, यह सब जीवन की 
नई धारा की दृष्टि का अलुसरण उसी प्रकार करते है जिस प्रकार 
ख्न्य वर्गों के पास शक्ति होने के समय करते थे। उन्हे जिन 
विचारों की आवश्यकता होती है, उनको वह उसी प्रकार पूज्यता 
के पद पर पहुँचा देते हैं. जिस प्रकार पूववर्ती सामाजिक पद्चतियों 
से अन्य विचारो को वह पद प्राप्त था। क्योकि जो वर्ग राज्य-संस्था 
पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है, वह जिंन लोगो से शक्ति छीनता 
है केबल उनको लूटने की शक्ति ही नहीं चाहता, वल्कि आजकल 
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के सोघिएट रूस की तरह यह भी चाहता है कि उसकी लूट न्या- 
य्यता के अनुकूल समझी जाय; और जिन लोगो के विशेषाधिकारो 
का जिन सिद्धान्तो के अनुसार हरण हुआ है वे ही लोग उन 
मिद्धान्तो की न्‍्यायोचितता को स्वीकार करे। अत , भूतकाल मे 
समाज सम्पत्ति पर होनेवाले आक्रमण को घोरतम पाप सममतता 
था, ओर वह उस सनुष्य को आदरणीय सममभने को तयार था 
जो अपने पडोसी की चीजे लेने की अपेक्ता अपने सत्री ओर बच्चो 
का भूरो मरने देता था | 

जैसा कि मेंने दर्शाया है आजकल जो होरहा हे वह हे क्लानून 
के क्षेत्र का विस्तार। जिन अधिकारो का होना मैने आधुनिक 
सामाजिक अवस्थाओ मे स्वाभाविक रूपेशु आवश्यक बताया है, 
वे केवल नेतिक दावे न रहकर अब निश्चित कानूनी कतेव्य बनते 
जा रहे है। व्यक्ति की सम्पत्ति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य- 
संस्था द्वारा जान-बृूककर छीनी जारही है। सम्पत्ति-स्वामित्व से 
होनवाली जिन सुविधाओ का उपभोग आजकल सम्पत्ति-स्वामी 
राज्य के शक्तियोग के बिना भी करते है, उनकी व्यवस्था अब 
राज्य-सस्था द्वारा उन्ही सम्पत्ति-स्वासियों के खर्च पर जनसम॒दाय के 
लिए अआधिकाधिक होरही है। ओर यह अधिकार-पति, सामाजिक 
पह़ाते से, आधिक शक्ति के महत्व से परिवतन होने के कारण 


न्याय सम्बन्धी अधिक विस्तृत विचार फेल जाने का परिणाम 
| 
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अन्त मे दो बाते और कहने योग्य हैं। यह सममभने का कोई 
कारण नहीं है. कि उक्त क्रम अनिवाय ही है; ओर न हम आवश्यक 
रूप से यह मान सकते है कि वह शान्तिपृर्थक ही पूर्ण हो जायगा। 
पहली बात के विपय में हम इतना ही कह सकते हैं कि बतंमान 
आशिक विकास का स्वरूप ही इस प्रकार का हैं कि जिसके कारण 
सत्ता जनसमुदाय के हाथ मे जारही है, ओर उसके साथ-साथ 
क्रानूनी विधी-निवेशों का वल किसी छोटे वर्ग के स्वाथ के स्थान 
पर जनसमुदाय के स्वाथं की ओर अधिक होता जा रहा है । परन्तु 
यदि आर्थिक पद्धति किसी अग्रतीक्षित दिशा में अचानक बदल 
होजाय तो उस परिवतेन के फलस्वरूप जिनके हाथ मे शक्ति 
पहुँचेगी, वे निश्चय ही अधिकारों के तत्व को अपने हित के लिए 
परिवर्तित कर लेगे। 
इसी प्रकार हम परिवर्तन के निश्चय ही शान्तिपृवक होजाने 
के विषय में भी विश्वास नहीं कर सकते | मनुष्य न्याय-सम्बन्धी 
अपने विचारों पर दृढ रहते हैं; ओर प्राय. ऐसा नहीं होता 
कि वे अपनी शक्ति को स्वेच्छा से त्याग देते हो। प्रतीत होता है 
कि कानूनी सत्ता और राजनेतिक शक्ति के बीच साहश्य उत्पन्न 
करने के लिए मॉग-पूर्ति करते जाने का सतत-अ्रयास ही शान्ति 
है | जहाँ यह साहइश्य किसी शासन-विधान की रचना के अन्द्र 
रहते हुए प्राप्त नही किया जा सकता, वहाँ नई व्यवस्था अपनी 
इच्छा को बलपवेक लागू करती है | ऐसा परिवर्तन सबनाश के 
समान प्रतीत हो सकता है; क्योकि आधुनिक सभ्यता ऐसे जटिल 
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ओर त्िप्र-भह्गुर तन्त्रो पर निर्भर है कि जिन पर यदि किसी पयाप्त 
परिमाण मे बलप्रयोग किया जाय तो वे बच नही सकती। इस- 
लिए बुद्धि तो यही बताती है कि सन्‍्तत सुधार की नीति रक्खी 
जानी चाहिए, परन्तु मनुष्य पणतया फेवल विवेकशील प्राणी 
ही नहीं है, ओर इसका भी कोई विश्वास नहीं है कि विवेक ही 
विजयी होगा । 
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शज्य-संस्था के सड्रठ़न की समस्या उसके प्रजाजन ओर 
क़ानून के बीच के सम्बन्ध की समस्या हैं। सम्भव है क़ानन के 
बनाने मे प्रजाजन का हाथ हो, इस दशा में राज्य-संस्था भिन्न- 
भिन्न अंश में प्रजातन्त्र राज्य-संस्था होगी । अथवा, सम्भव है कि 
क्रानून-निमाण में प्रजाजन का कोई भाग न हो और वह उनपर 
लादा जाता हो; इस दशा मे राज्य-संस्था भिन्न-भिन्न अंश से एक- 
तन्त्र राज्य-संस्था होगी । 

दोनो प्रकार के सद्भजठन शुद्ध रूप मे नही रह सकते। पूण 
प्रजातन्त्र राज्य-संस्था निर्णया्थ उठनेवाले सब मामलो मे अपने 
सब नागरिको से सलाह लेगी; ओर शुद्ध एकतन्त्र राज्य-संस्था 
राज्य के सारे विधि-निदेशों को स्वय ही वनायगी ओर स्वयं ही 
लागू करेगी । आधुनिक आकार-विस्तार के समाजो मे दोनो प्रकार 
के सदड्अठनों को इस आधार पर कार्य करना व्यावहारिक रूप से 
ध्ससम्भव हैं । 
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सामान्य जीवन मे तो वास्तव मे हमे सम्मिश्रित रूप को राज्य- 
संस्थाये मिलती है। कुछ समाजो मे, जेसे फ्रांस या श्रेट-ब्रिटेन 
में, प्रजातान्त्रिक तत्व प्रधानता रखता है; कुछ समाजो मे, जैसे 
रूम या इटेली मे, एकनतान्त्रिक तत्व का बल अधिक स्पष्ट हे | 
जितने प्रकार के सम्मिश्रण हो सकते हैं, सब पाये जाते है । कही 
तो, प्रजातन्त्रीय व्यवस्थापिका के साथ-साथ ऐसी कायकारिणी 
होती है जिसकी शक्तियाँ एकतन्‍त्र-प्राय होती हैं। कही, स्तीजर- 
लेण्ड की भाति, व्यवस्थापिका, जो स्वय निर्वाचक-मण्डल द्वारा 
नियन्त्रित है, कार्यकारिणी पर पूर्ण भ्रश्भुत्व जमाये हुए है। ओर 
कही, संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) की भांति, व्यवस्थापिका और कारये- 
कारिणी दोनो के अधिकार का निणुय न्‍्याय-विभाग (न्याय-कारिणी 
संस्था) करता है, जिसकी शक्ति स्वय भी वेधानिक संशोधन के 
अधीन है। 

प्रत्येक विद्यमान राज्य-सस्था के रूप डसकी ऐतिहासिक 
परम्पराओं द्वारा निर्धारित हुए हे, ओर प्रत्येक जाति के अनुभवों 
से उसके जीवन-व्यवहार को जो प्रथक्‌-प्रथक्‌ , थोडा-थोडा अन्तर 
रखनवाली, सुन्द्र-सुन्दर विशुषताये प्राप्त हुई है, उनके कारण यह 
कहना असस्भव है कि एक विशेष पद्धति दूसरी पद्धति से श्रेष्ठ हैं। 
हस इतना ही कह सकते है कि, सामान्यत एकतन्‍्त्रीय की अपक्षा 
प्रजातन्त्रीय रूप अधिक अनुकूल है, कम-से कम पश्चिमी सभ्यता 
चं॥ प्रदृत्तियो के लिए । क्योकि, प्रजातन्त्र पद्धति मे चाहे कितनी 
7 वसजोरियों हो. इससे राज्य झ विवि-निदेशों का रूप-निर्माण 
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करत समय अधिक-से-अधिक माँगो पर विचार करना शक्य हो- 
जाता हूँ। यह पद्धति क्रानूनी विधि-निदेशों के कार्यों की समा- 
लोचना को ही उनके जीवन का आवार बना देती हैं| यह उत्तर- 
दायित्व की भावना को विस्तृत करके स्वयं विचार और काये 
करन की प्रवृत्ति को बढाती है| यह नागरिक को निणय मे भाग 
लेने की भावना ही नहीं, प्रत्युत, उसके तत्व पर प्रभाव डालने का 
अवसर भी प्रदान करती है | यदि यह मान भी ल कि अन्य पद्धति 
की अपक्षा प्रजातन्त्रीय पद्धति, जेसा कि अनुभव से सूचित-सा 
होता है, अवश्य धीरे काय करेगी, क्योकि, उसके सामने उपस्थित 
होनेवाली मॉँगे बहुत ही भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं, तो भी, 
अन्य कोई ऐसी पद्धति नहीं है. जिसके पास राज्य के सिद्धान्तभूत 
उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कोई सस्था-सम्बन्धी योजना हो | 
परन्तु यह कहना कि राज्य-संस्था का स्वरूप प्रजातान्त्रिक 
होना चाहिए, उस स्वरूप को प्रकट करनेवाली संस्थाओं को ही 
निश्चित करना नहीं है. क्योकि, मोटेतीर पर यह कहना गलत नही 
है कि प्रजातन्त्र प्रणाली अभी, किसी विशेष रूप मे, अपने लिए 
उपयुक्त संस्थाओ को ढेँढ नहीं सकी है । यदि क्लानूनी विधि-निदेश। 
के समूह का विश्लेषण किया जाय तो प्रतीत होता हैं. कि तीन 
प्रकार की सत्ता की आवश्यकता है जैसे (१) हमे ऐसी संस्थाओं 
की आवश्यकता है जो या यो समस्त नागरिक-समूह के लिए या 
समस्त नागरिक-समूह से स्पष्टठत भिन्न निश्चित स्वार्थ रखनेवाले 
नागरिक-समूह के किसी भाग के लिए लागू होनेवाले साधारण 


रे “३७ ब्+ु्‌ 
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नियम बनाता है। ऐसी संस्थाओं का स्वरुप व्यवस्थापनात्मक 
होता है। वे, या तो पालेमेण्ट-सहित राजा की भांति, सर्वोपरि 
व्यवस्थापिका हो सकती है, या मेश्नोस्टर नगर-शासन-सभा की 
भांति, अ-सर्वोपरि क्रान्न बनानेवाली संस्था हो सकती है, जिनका 
अधिकार-क्षेत्र उनको सत्ता देनेवाले विधान द्वारा निश्चित रहता हे। 
(९) हमें ऐसी सस्थाओं की आवश्यकता है, जिनका कर्तव्य 
£ जिस व्यवस्थापिका के नीचे थे कार्य करती हैं, उनके निश्चित 
किये हुए नियमो के अपेक्तित लक्ष्यो को कायौन्बित करना । ऐसी 
नेस्थाओ की मुख्य विशेषता यह है कि वे सामान्यत. अपने अधि- 
कार-क्षेत्र को स्वयं निश्चित नहीं करती । जिन सिद्धान्तो के अधीन 
वे रहती है वे उनके लिए उस व्यवस्थापिका द्वारा निश्चित किये 
जाते हैं जिसके प्रति बे सामान्यत उत्तरदायी होती हैं । इस प्रक र 


एः गजनेतिक 
दाय गउ जीवन की रूप-रेखा का रूप-निर्माण करनेवाले 
जन विधि निदेशों को कायान्वित करना है | ( 3 ) हमे ऐसी 
संस: वादा हैक छ कर छा. है सर ० 
स्थाओं की आवश्यकता * जा दो अकार के कंगड़ों को निबटाब | 
नानरिवि: : कक बे (रे कायकारिणी ३ होते ४ 
के |; के और क्षायकारिशणी के वीच भझगडे होते हैं, उदाहरणत, न्‍ 
“प धधिकारच्षेन्न से गहर जाता है । यह स्पष्ट है कि यदि कार्य- 


पा र्य 


फर्णी को ही अधिकार हे कि 


| 


है का पेह अपन अधिकार-्षेत्र का स्वयं 
'भेणय करले, तो बह जिन 


फ्ानूर्न। विधि-निेशों ये लीग. 
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रहती है उनकी वास्तव से स्वासिनी हो जावे। एस मंगडों के 
निणय का अधिकार कायकारिणी से बाहर सोपने से प्रामाणिकता 
की यथाथता मालूम की जा सकती है । और, दूसरे प्रकार के 
भंगडे हे नागरिकों के बीच के कगडे | 'क! का दावा हैं कि 'ख! ने 
उसे हानि पहुँचाइ | यहाँ यह्‌ निर्णय करने की आवश्यकता है कि 
जिस व्यवहार की शिकायत 'क' करता है वह राज्य-संस्था के काननी 
विधि-निदेशों द्वारा वास्तव मे निपिद्ध हैं या नहीं, यदि बह इस 
प्रकार निपिद्ध है तो, क्वानून की दृष्टि से ही, किसी उपयुक्त दर्ड 
को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है । 

कम-से-कम अरस्तू के समय से तो, राजनीतिक तत्वज्ञान नें 
बराबर यह माना है कि प्रत्येक सुव्यवस्थित राज्य-संस्था में यह 
तीनो प्रकार की संस्थाये, अपने कठ त्व के बिपय में भी ओर 
अपने अन्तगंत व्यक्तियों के विषय में भी, एक-दूसरे से प्रथक- 
प्रथक्‌ रहनीं चाहिएं । सान्टेस्क्यू जैसे कुछ विचारक यहाँ तक 
आगे बढ गये है कि उनका दावा है कि इनके प्रथक्करण में ही 
राजनेतिक स्वतन्त्रता का रहस्य है | 

हम इतने कट्टर मत को स्वीकार नहीं कर सकते । पहले तो, 
शुद्ध सिद्धान्त के आधार पर न्याय-विचार सम्बन्धी कठ त्व, पर 
युक्तित , व्यवस्थापिका का काम माना जा सकता है; क्योकि जो 
व्यक्ति क्रानन को बनाता है उसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति उसके 
अथ को जाननेवाला नहीं माना जा सकता | इसके अलावा 
व्यवहार मे भी कठोर पार्थक्य रखना असम्भव हैं। व्यवस्था- 
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पिकायें अपने कत्तेव्य को तबरतक उचित रीति से पूण नहीं कर 
सकती जबतक उन्हे कानून के कायोन्वित करने मे हस्तक्षेप करने 
आरयथावसर न्यायाधीशो के निशेयो का, जो व्यापक रूप से अस- 
न्तोपजनक प्रतीत्त होते हो, विधान द्वारा बदलने की स्वतन्त्रता न 
हो | कायकारिणी को क्रानून का प्रयोग करते समय, सामान्य 
सिद्धान्तो को व्योरे का जामा पहनाना पड़ता हे, ओर आधुनिक 
गब्य-सस्था से इस कठ्‌ त्व का क्षेत्र इतना विस्द्वत हैं कि इसको 
व्यवस्थापिका के कार्य से प्रथक्‌ करना प्राय कठिन होजाता हे । 
अन्तिस वात यह है कि, न्‍्याय-का रिएी जब कायकारिणी के अधिकार- 
क्षेत्रका निधारण करती है (इस दशा में वह व्यवस्थापिका की इच्छा 
के तत्व का निर्धारण करती 6), या दो नागरिकों के बीच के रगडे 
का निशय करती हैं ( इस दशा में वह राज्य-संस्था के क़ाननी 
विधि-निदेशों के कार्य का क्षेत्र बढ़ाती है, या यह बताती है कि 
उन विधि-निदेशों न जो कार्यक्षेत्र घेर लिया हे वह उसकी सीमा 
से बाहर का हू ), तव बह ऐसा कठ त्व पूर्ण करती है जो स्वरूपत 

व्यवस्थापनात्मक है| उदहरणत , इद्चलेंणएट और अमेरिका में 
जो कानून न्‍्यायाधीश-निर्मित कहलाता है, ओर ठीक ही कहलाता 
९ उह विशन के क़ानून से अधिक व्यापक क्षेत्र घेरे हुए है, और 

प्रभरिका से इस कारण कि वहों व्यवस्थापिकाये स्व॒रूपत असर्वो- 

परि ₹, क्योकि उनकी सत्ता लिखित शासन-विवानो से जिनको वे 

ना बदल सकती. उत्पन्न होती है, इन शासन-विवानों का अर्थ- 

विणेय करनेवाले न्यायावीणों के हाथ से व्यवम्धापिका से भी 
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अधिक शक्ति है ( उठाहरणत उन मामलों में जहाँ किसी विधान 
पर या किसी काय कारिणी की सत्ता पर शद्दा हं) कारण कि 
न्यायकारिणी इच्छा ही व्यवस्थपिका के अधिकार की सीमाओं 
को निधोरित करनेवाला मुख्य अवयव हैं । 

प्रत्येक संस्था का प्रथक-प्रथक्‌ विश्लेपण प्राग्म्भ करने से 
पहले सामान्य प्रकार के ढठो ओर सिद्धान्तो पर विवेचन करना 
आवश्यक हे। प्रत्येक सुव्यवस्थित राज्य-संस्था के पास ऐसा 
शासन-विधान होता है जो उसके क़ाननी विधि-निद्ेशों के बनाने 
के मूल तरीक़े को निश्चित करता है | इस प्रकार के शासन-विधान 
दो तरह से विभक्त किये जा सकते हैं | वे लिखित या अलिखित 
हो सकते हैं, और, वे कठिनतया-परिवतनीय या सुगमतया-परिव- 
तनीय हो सकते हैं। उदाहरणत संयुक्त-राष्ट्र ( अमेरिका ) का 
शासन-विधान एक ऐसा पत्रक हे जो व्यवस्थापिका कार्यकारिणी 
ओर न्यायकारिणी के पारस्परिक सम्बन्धों को निधारित करता 
है, और इनमें से कोई भी जबतक यह सिद्ध न कर दे कि जो 
शक्ति वह ग्रहण करना चाहती है वह उस पत्रक की धाराओ से 
उत्पन्न होती है, तबतक काये करने का अधिकार नहीं रखती | 
दूसरी ओर, ब्रिटेन का शासन-विधान अनेको विधानो, न्याय- 
कारिणी के निशेयो, ओर अलिखित प्रथाओं का बना हुआ समूह 
हे, जिनका पारस्परिक सम्बन्ध नियमतः इस बात से निर्धारित 
होता हे कि पालेमेण्ट-सहित राजा के हाथ मे उनमें यथोचित परि- 
वतन करने की शक्ति हे, पारिभापिक शब्दों मे कह सकते हैं कि 
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साधारण कानून और शासन-विधान सम्बन्धी क्वानून दोनो समान 
श्रेणी के हैं। उदाहरण॒त संयुक्तरराष्ट्र ( अमेरिका ) की कोर्ग्रेस को 
राष्ट्रपति के कठ त्वो मे परिवर्तत करने की शक्ति नहीं हे, परन्तु 
पालमण्ट-सहित राजा जब उचित समझे ब्रिटेन की कायकारिणी 
की शक्ति को परिवर्तित कर सकता है । 

आधुनिक संसार से लिखित शासन-विधान ही अधिकाधिक 
नियमरूप होते जाते है, यह अनुभव किया जाता हे कि राज्य- 
संस्था में शक्ति का विभाजन इतना महत्वपूर्ण मामला है कि जिस 
के विषय मे बहुत ही निश्चितता की आवश्यकता है, जो लिखित 
शासन-विधान ही प्रदान करता है । सब मिलाकर विचार करे तो 
अनुभव यह वताता है कि इस दृष्टिकोण मे वस्तुत' तथ्य हें, 
वयोकि शासन-विधान सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त इतने महत्वपरण हे 
वि; उनपर जितना जोर दिया जाय कम है| दूसरी ओर यह 
विलकुल अवांछनीय बात है कि शासन-विधान का म्वरूप कठि- 
नतया-पारवर्ततीय हो । समाज की आवश्यकताय बदलती रहती 
₹. और उसके लिए जो रूपरचना आवश्यक होती हैं वह भो 
आवश्यकताओं के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हुआ करती है | 
ड्दह्रणाथ, अमेरिका के शासन-विधान की दृढता कुप्रसिद्ध हे. 
पह तभी बदल सकता है जब काँग्रेस की दोनो खण्ड-सभाओं में 
न भ्त्यक की दो-तृतीयाश सम्मति हो, और उसपर अमेरिकन 
भणन्तगंत तीन-चतुर्थाश राज्य सात व के समय के अन्दर 
सीक्ृति दे | अनुभव न प्रकट क्या है कि कार्यपद्धति सशोधित 
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करने की शक्ति को इतना दुष्कर बना देने का परिणाम यह हे कि, 
जब कोई आवश्यक परिवर्तन म्पष्टत बांछनीय होजाने है तब थे 
नहीं किये जा सकते | उठाहरणत , सयुक्त-राष्ट्र ( अमेरिका ) मे 
शक्ति के प्रारम्भिक विभाजन के कारण मजदगे-सम्बन्धी और 
दाम्पत्य-सस्वन्धी क़ाननों मे एकरूपता लाना प्राय. असम्भव हो 
जाता हैं, जो आजकल की दुनिया मे आवश्यक हे। अमेरिकन- 
संध के पिछडे हुए राज्यों से प्रतिगामी कारखानेदार लोग अनुचित 
रूप से लाभ में रहते है, और शासन-विधान की “पूर्ण इमानदरी 
ओर साख» वाली धारा के 'कारण व्यावहारिक रूप से धनिकों 
को तो तलाक़ की सुविधाये मिल जाती है परन्तु निर्धनों को नहीं 
मिल पाती | अनुभव से यह सिद्ध होता हे कि शासन-विधान 
लिखित होना, वांछ॒नीय है, जो स्पष्ट और सीध क्रम से संशोधित 
किया जा सके | सब बातो पर विचार करते हुए सम्भवत सर्व 
श्रेष्ठ उपाय यही हो सकता है कि व्यवस्थापिका ही शासन-विधान 
मे सशोधन करे, परन्तु शर्ते यह रक्खी जानी चाहिए कि किसी 
प्रस्तावित परिवर्तन के लिए काफी ऊँचे अनुपात मे सब्स्यो का 
समथन मिले | 

कभी-कभी कहा जाता है कि प्रजातान्त्रिक पद्धति मे शासन- 
विधान मे मौलिक प्रस्ताव उपस्थित कर सकने, तथा समुपस्थित 
प्रस्ताव पर सार्वजनिक-सम्मति-निर्धारण करने की विधियाँ समा- 
विष्ट रहनी आवश्यक है। इस पक्ष के समर्थक कहते हैं कि यदि 
क्रांननी विधि-निदेशों के निर्माण के काय मे किसी जनता का भाग 


530. 


हे 


बट राज्य-सस्था का संगठन 


केवल इसी हद तक परिमित हो कि वह उत्त विधि निदेशों के तत्व 
के लिए उत्तरदायी मनुष्यो को चुन दे तव तो वह अपने जीवन 
पर वास्तव मे नियन्त्रण नहीं रखती | मौलिक प्रस्ताव उपस्थित 
कर सकने की रीति से सर्वेसाधारण को इच्छा निश्चित रूप ग्रहण 
कर सकती है, और समुपस्थित प्रस्ताव पर सावजनिक-सम्मति- 
निधोरण करने की रीति से जनता अपने प्रतिनिधियों के उन कार्यो 
को रोक सकती है जिनके साथ वह सहमत नहीं हैं। इस पक्ष के 
लोगो का दावा है कि प्रतिनिधि-स्वरूपात्मक पद्धति के साथ प्रत्यक्ष 
शासन अवश्य होना चाहिए, अन्यथा जेंसा कि अंग्रेज जनता के 
विपय मे रूसो न कहा था, वह केवल चुनाव के समय मे ही स्व- 
तन्त्रता होती है । 

परन्तु कहा जा सकता है कि इस सत से जिन समस्याओ पर 
निणुय करना हैं उनके स्वरूप, तथा जिस स्थान पर सावजनिक 
सम्सति का अधिक-से-अधिक भमूल्यवान परिणाम हो सकता हे, 
“न दोनो बातो को गलत सममा गया है । समस्त आधुनिक राज्य- 
सस्थाथ से निवांचक-ससण्डल आवश्यक-रूप से इतना बडा होता 
(, दि जनसाधारण, समष्टिरूप से, इससे अधिक कुछ नही कर 
भक्त कि प्रत्यन्ष शासन उनके सामने जिन प्रश्नों को उपस्थित करे 
उस पर यह हा! या ता! के रूप मे प्रत्यक्ष उत्तर दे दे। परन्तु 
#नृत बनाने का कार्य जितना सिद्धान्त-सम्बन्धी है, व्योर-सम्बन्धी 
४ इसल कम नहीं है, ओर कोई भी निर्वाचक-मण्डल अपने 
“रत विचाराध उपस्थित किये हुए मासलो के ब्योरे में नहीं जा 
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सकता । वास्तव से, प्रत्यक्ष शासन आधुनिक शासन के प्रयाजन 
के लिए अत्यन्त भह्ाा साधन है | वह, जिस स्थान पर बाद-विवाद 
आवश्यक है उस स्थान पर उसको उपयोगी नहीं वना सकता, 
आर वह संशोधन के क्रम के लिए अवकाश नहीं देता । यह मतद्य 
हु कि, विजली देन का काम राष्ट्रीय होना चाहिए या व्यक्तिगत इस 
प्रकार के सिद्धान्त-सम्बन्धी विशेष सोटे ग्रशों को तो साबेजनिक 
सम्मति के लिए छोडा जा सकता हैं, परन्तु अन्य सब श्रश्न इतने 
नाजुक ओर जटिल होते है कि निर्वांचक-मण्डल मे, अ-विशिष्ट 
निवांचक-मर्डल के रूप से, न तो इतनी रुचि होती है ओर न 
इतना ज्ञान कि वह उपयुक्त निशंय कर सके | 

इतना ही नहीं | केवल यही नहीं कि अधिकाश प्रश्न इस रूप 
मे बनाए जा सकते कि जिससे पत्यक्ष शासन उपयोगी हो सके, 
परन्तु इस पद्धति के अवान्तर परिणाम भी असन्‍न्तोपजनक होते 
है। उठाहरणतः यह प्रतिनिधि-सभा की पद्धति के अविरुद्ध नहीं 
है, क्योकि इसके अनुसार कार्यों का मुख्य उत्तरदायित्व व्यवस्था- 
पिका के बाहर रहता है | उत्तरदायित्व के इस प्रकार के विभाजन 
से प्रयत्न की सु-सम्बद्धता नष्ट होजाती है, जिसके द्वारा सबव- 
साधारण अपने प्रतिनिधियों के काम का उचित रीति से निर्णय 
कर सकती है। और, इस पद्धति में यह बात मानी गई ह्कि 
लोकमत क़ानून बनाने के क्रम के विषय मे भी ओर उसके परि- 
णामो के विपय मे भी विद्यमान हे | परन्तु शासन की वास्तविक 
समस्या यह नहीं हे कि जिन कार्यों के विपय में निवांचक-मण्डल 
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को घनिष्ट ज्ञान होना सम्भव न हो, उन्पर भी निवाचक-मण्डल 
का अ-विशिष्ट और अरुचिपूणे सत वलपूवक लिया जावे | बल्कि 
शासन की समस्या तो यह है कि लोकसत का वह भाग जो कानूनी 
विधि-निदेश बनाने से पहले उसके तत्व से सम्बद्ध है और जो 
उसके विषय से योग्यता रखता हे क्ानून-निमाणु-क्रम से सयोजित 
कर दिया जाय | इसके लिए ग्रत्यन्ञ शासन आवश्यक नहीं हे, 
वल्कि आवश्यक यह हे कि किसी तरीके से समाज के सम्बद्ध 
स्वाथ-चटको को, जिस क्लानूनो से उन्तके जीवनो पर कुछ प्रभाव 
पडगा, उनके निसोणु-क्रम से सम्बन्धित कर दिया जाय | उदाहरणुत 

स्वास्थ्य-वीमा सम्बन्धी किसी राष्ट्रीय योजना पर, यदि व्यवस्था- 
पिका सभा से बहस होने से पहले डाक्टरो, सजदूर-सद्बों और 
ट्सी प्रकार की संस्थाओ को अपने विचार प्रकट करने का पूरा 
अवकाश देकर उनसे विचार-विमश करने की पद्धति न रखी जाय 
ओर सावंजनिक-सम्मति ली जाय तो उसकी अपेक्षा इसके 
परिणास वहत कम मूल्यवान्‌ होगे। संक्षेपत , शासन के प्रयोजन 
व; लिए परिणासकारी सम्मति प्राय सदा जन-समुदाय की सम्मति 
से भिन्न विशेष ज्ञान रखनेवाली संगठित और विशिष्ट सम्मति 
"ती € | सावजनिक-सम्मति स्वरूपत प्राय निपेधार्थक के सिवाय 
अन्य परिणास नहीं दे सकती, ओर अनुभव की शिक्षा यही प्रतीत 
ऐती है जैसा कि विशेषत स्विट्जरलैण्ड का इतिहास बताता हैं 

दि; वह परस्परा-गत प्रवृत्तियों मे इ्तदी ज्कड़ी हुई रहती है कि 

जरु बह एक बाहरी सरक्तित शक्ति होती है, तव उसके 


जा 
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कारण कोई भी सामाजिक प्रयोग करना कठिन होता है । 

यदि राज्य-्सस्था की व्यवस्थापिका अपने अड्ों से अपनी 
सत्ता वलपूवक मनवाना चाहती है तो उसे आधुनिक परिम्थितियो 
में सावजनिक मताधिकार पर आधारित होना चाहिए | वह उतनी 
बडी होनी चाहिए कि उसके सदस्य निर्वाचकर-मण्डल के साथ 
काफी दृढ सम्पक से रह सके, और इतनी छोटी होनी चाहिए कि 
समुचित वाद-विवाद किया जा सके | उठाहरणत:, रूस की सोबि- 
एट सरकार की कांग्रेस के समान किसी बडी परिपद_में चाद-विवाद 
में समस्त व्यक्तित्व डूब जाता है,और परिपद_ सबसे अधिक प्रभाव 
रखनेवाले दल की इच्छा को कानून का रूप दे देनेवाला साधन- 
मात्र बन जाती है। उसे, एक निधारित काल के वाद, जिसे वह 
सामान्य परिस्थितियों मे स्वयं नही बदल सकती, अपना ठुवारा 
निर्वाचन स्वयं करवाना चाहिए। यह काल इतना लम्बा होना 
चाहिए कि दो परिणाम ग्राप्त होसके, एक तो यह कि व्यवस्थापिका 
अपने आपको काफी विस्तृत कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी बना 
सके, और दूसरा यह कि उसके सदस्यों को इतना काफी समय 
मिल सके कि वे उसकी कार्येपद्धति से अपने आपको पूर्ण परिचित 
कर सके । परन्तु यह काल इतना अल्प भी होना चाहिए कि व्य- 
वस्थापिका का अपने अवयवो से सम्पक छूट न जाय | इंग्लेण्ड 
में १६११९ से पहले दो निर्वाचनों के बीच मे सात व के काल की 
जो प्रणाली प्रचलित थी, वह बहुत लम्बी थी, क्योकि उसके कारण 
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व्यवस्थापिका को इतना दीघे जीवन मिल जाता था कि जिससे 
उसपर लोकमत के प्रवाह का प्रभाव नही पडता था। दूसरी ओर, 
मंयुक्तराष्ट्र ( अमेरिका ) की प्रतिनिधि-परिषद्‌ का दो वर्ष का काल 
भी बहुत छोटा है, क्योकि ज्योही कोई सदस्य निर्वाचित होजाता है 
त्योही उसके दूसरे चुनाव का विचार उसके मस्तिष्क को घेरने 
लगता है, ओर वह इतने थोड़े समय मे परिषद्‌ के क़ानून बनाने 
क तरीक़ो को सीखने की आशा भी नही कर सकता | सब बातो 
को ध्यान से रखते हुए पाँच वष का काल इन आवश्यकताओ के 
लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। 
सामान्यत व्यवस्थापिका परिषद्‌ का सदस्य किसी-न-किसी दल 
के समथक के रूप में निवाचित होगा। आधुनिक राज्य-संस्था मे 
निवाचक-मर्डल इतना बडा होता है और स्वार्थों की संख्या इतनी 
भिन्न-मिन्न होती है. कि निणेयों पर पहुँचने के लिए उनको संगठित 
करना आवश्यक है । इस कवतृ त्व को, राज्य-संस्था मे राजनेतिक 
दल पूण करने हैं, वे विचारो के दलाल हैं। वे ऐसे सिद्धान्तो को 
चुन लेते है, जो उनके विचारानुसार पूर्ण सम्भवतया निर्वाचक- 
सण्डल को स्वीकृत होगे, ओर उन सिद्धान्तो पर आरूढ होजाते हैं 
और यथाशक्य उनको कानून के रूप मे परिवर्तित करने की प्रतिज्ना 
वरते है। सोट दौर पर कह सकते हैं कि प्रतिनिवि-स्वरूपात्मक 
गासन के लिए दल-पद्धति आवश्यक आधार है। दल-पद्धति के 
दिन हम न तो क्वानूनो का सुसम्बद्ध कार्यक्रम प्राप्त कर सकेंगे, 
रे ने उनके लिए व्यवस्थापिका परिपद से कानून बन सकने 
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योग्य आवश्यक मात्रा में सद्नठित समर्थन ही पा सकेगे। उन इलों 
में चाहे कितने ही दोप हो व कायसाधनार्थक नांगरिक-माँगो के कारण 
उत्पन्न हीोनेवाली जीवन-व्यवहार की एक रीति के व्यक्तरूप है | 

दलो का विभाजन, वास्तव मे, राज्य-सम्धा के सदस्यों मे जिस 
प्रकार मत विभाजित रहता हैं, ठीक उसीके अनुरूप नहीं होता | 
इस अनुरूप विभाजन के अभाव के कारण दो सिद्धान्त प्राय. 
स्थापित किये जाते है, जोकि अपने दावों में दोनों ही असन्तोप- 
जनक है । जहाँ किसी राज्य-संस्था के जीवन पर किसी दल-शासन 
का प्रश्ुत्व होता है, वहाँ सत को विभाजित करने की रीति स्पष्टतया 
अत्यन्त कृत्रिम है । उदाहरणत., इंग्लेर्ड मे यदि अनुदार और 
मजदूर दो ही दल हो तो अनेक नागरिको को दोनों मे से एक को 
चुनना पड़ेगा, चाहे दोनो के साथ उनकी पूरण और सजीव सहानु- 
भूति न हो | इसलिए कोई-कोई यह सूचित करते है कि वहु-दल- 
पद्धति जो बहुधा समुदाय-पद्धति कहलाती है लोकमत के विभाजन 
से अधिक अनुरूपता रखती है । 

परन्तु जैसा कि फ्रांस और जमसनी मे हुआ, सम्ुदाय-पद्धति 
के अनुभव से यह प्रतीत होता है कि उसके साथ दो भयक्कर दोष 
है | सबसे बडा दोप तो यह है कि जहा यह पद्धति काय करती है 
वहाँ व्यवस्थापिका को नियन्त्रण मे रखने के लिए समुदायों का 
ऐसा मेल बनाना पड़ता है जिससे व्यवस्थापिका पर ग्रभुत्व डालने 
योग्य बहुमत वन जाय । इसका परिणाम यह होता है कि कपट- 
चातुर्य उत्तरदायित्व का स्थान अहण कर लेता है और नीति मे जो 
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सुसस्वद्धता और व्यापकता होनी चाहिए, जिससे नीति ठीक-टठीक 
जॉची जा सके, वह उससे नहीं रह पाती । दूसरा दोप जो प्रधान- 
तया फ्रास मे ठेखा जाता है, यह है कि समुदाय-पद्धति शक्ति को 
सिद्धान्तों पर नही बल्कि व्यक्तियों के हाथ मे इकट्ठा कर देती है । 
उदाहरणत फ्रांस मे सामान्य मत-दाता राज-तंत्रवादी ओर साम्य- 
वादी के अन्तर को समझ सकता है, परन्तु इन दोनो प्रकारो के 
बीच मे ऐसे प्रकार के लोग बहुत संख्या मे है जिनका सूक्म भेद्‌ 
ठीक-ठीक शब्दों से कहना कठिन है। परिणाम यह' होता है कि, 
जहाँ एक ओरे ग्रेट-ब्रिटेन और सयुक्तरराष्ट्र (अमेरिका) में सत-दाता 
जिस प्रकार के परिणास को चाहता है उसको स्पष्टतया जानता है, 
ओर यह मान सकता हे कि यदि उसके दल की जीत होगी तो 
उस परिणाम के अनुसार क़ानून बनेगे, वहाँ दूसरी ओर, फ्रांस 
मे जवतक शासनाधिकार नरम और गरम दलो के उम्र लोगो के 
टाथ से नहीं होता तबतक निर्वाचक-मण्डल की व्यक्त इच्छा ओर 
जिस प्रकार के शासन के नीचे उसे रहना पडेगा इन दोनो के बीच 
मे काई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । इसके अतिरिक्त, एक यह भी 
दोप हू कि व्यवस्थापिका परिपद्‌ में सरकार की हार सिद्धान्त के 
मतभद पर उतनी निर्भर नहीं रहती जितनी कि मिन्न-मिन्न समुदायों 
प; शासनाधिकार से अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपन विशेष- 
दिशप प्रकार के सेल बनाने के कगडो पर रहती है । 

दूसरी ओर, विभाजन की अनुरूपता के इस अभाव के कारण 
हट लोगो का आग्रह यह है कि व्यवस्थापिका परिपद्‌ से सदस्यों 
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की संख्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वागा निधारित की जानी 
चाहिए । वे कहते हे कि व्यवस्थापिका परिपद्‌ में भिन्न-भिन्न दलों 
का वल उतना-उतना ही होना चाहिए जितना-जिवना समथन उन्हें 
निरवांचक-मण्डल से मिला है, यदि किसी अन्य प्रकार से चुनाव 
किया जायगा तो निवाचकों की प्रकट इच्छा के विरूद्ध होगा, और 
परिणाम-स्वरूप जो क़ानन वबनेगे वह लोकमत के निपेध-स्वरूप 
होगे । ग्रेट-प्रिटेन मे जिस प्रकार की पद्धति हैं बह तो राज्य-संस्था 
के प्रदेश को मोटे तोर पर वरावर-वरावर अनेक निर्वांचक-अवयवो 
में विभक्त कर देती हे, ओर जिस उस्मेदवार को सबसे अधिक 
मत मिले हो उसको व्यवस्थापिका का स्थान प्रद्न करती हैं । 
इस पद्धति का दुष्परिणाम यह हो सकता है कि किसी दल को 
सारे देश मे कुल जितना समथन मिले, उसकी अपेक्षा उसे बहुत 
अधिक स्थान मिल जाय, और इसके अतिरिक्त यह भी हानि हो 
सकती है कि लोॉक-मत की कई बड़ी-बडी श्रेणियाँ प्रतिनिधित्व से 
अपने बल की अपेक्षा बिलकुल वशद्ित रह जॉँय | उठाहरणत 

सन्‌ १६२४ के सार्वजनिक निर्वाचन मे हाउस आव्‌ कामन्स मे अनु- 
दार दल का बडा बहुमत था, परन्तु समस्त मतो की अपेक्षा वह 
काफी अल्प-मत में था, परन्तु जिस उदार दल ने अपने पक्ष मे 
लाखों मत प्राप्त किये थे, उसको अपने समस्त वास्तविक समर्थकों 
की संख्या की अपेक्षा केवल परिहास-जनक अल्प अनुपात में 
थोडे से स्थान मिले थे । 


पछ राज्य-सस्था का रागठन 


स्पष्टल', इस समालोचना में वास्तविक तथ्य है। परन्तु हमे 
आलनुपातिक प्रतिनिधित्व के केवल सेद्धान्तिक गुणों पर ही विचार 
नही करना चाहिए, प्रत्युत उसके वास्तविक काय पर भी विचार 
करना चाहिए | जहाँ-जहाँ यह कास से आ रहा है वहाँ-वहाँ इसके 
दो मुख्य परिणाम हुए है जैसे ( १ ) इससे सदा दल-तन्त्रो की 
शक्ति बढती है, (२ ) यह व्यवस्थापिका परिपद्‌ मे दलो के बल 
को इस प्रकार समतोलित कर देता है कि प्राय' अल्पमत-पक्त की 
सरकार वन जाती हे, जिसके कारण सुसम्बद्ध कानून-निर्माण 
असम्भव होजाता है, अथवा सम्मिलित सरकार बनानी पड़ती है, 
जिसके कार्यो में समुदाय-पद्धति की सारी बुराइयों रहती हैं । इसके 
अतिरिक्त वास्तविक व्यवहार मे एक-सदस्य पद्धति के कारण 
कोइ भी सरकार अनुचित रूप से अपना बहुमत (जिसका सम्मान 
न करना कठिन है) बनाकर जो कार्य कर सकती है, उसमे मर्यादा 
व बन्धत लग जाता हूँ | उदाहरणुत १६२७ से इद्धलेण्ड म॑ अनु- 
दर सरकार के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वह चाहती तो हाउस 
आव्‌ लाड स का सुधार कर सकती थी, तथा सरक्षणात्मक कर 
लगा सकती थी, ओर इन दोनो कार्या को उसके समथक हृदय से 
चाहत थ। परन्तु वास्तव में वह दोनो काय न कर सकी. क्योकि 
डउसवा चहुसत जिस प्रकार का था उसके कारण उससे इन कायों 
पो करने के लिए य्थेष्ट नेतिक चल नहीं था, और उसे आगामी 
जावेज़निक निवांचन से इस प्रयत्न के परिणास का भी भय था | 
“सर्वे अतिरित्त किसी एक प्रकार के मत की शक्ति केवल साव॑- 
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जनिक निर्वाचन मे मत-संख्या पा सकने की योग्यता से ही नहीं 
नापी जा सकती। क्ातनी-निर्माण के वाम्तविक क्रम भे उसकी 
सत्ता का निर्माण करनेवाले अवयव, जितने वतंमान पद्धति के 
समालोचक मानने को तेयार है उनकी अपेज्ना अधिक वहुसंस्यक 
भी और अधिक सक्षम भी हैं| यह कहना उचित भी होगा कि जो 
सरकार अपनी वास्तविक सत्ता की अभीष्र सीमाओं से आगे बढ़ 
जायगी, अथांत अपने बहुमत का अनुचित रूप से प्रयोग करेगी, 
उसे निश्चय ही न केवल आगामी सावजनिक निवाचन में दण्ड 
अआुगतना पडेगा, प्रत्युत, उसके स्थान पर जो नई सरकार आयगी 
बह उसके बनाये क्रानूनो को भी संशोधित कर देगी । 

यदि व्यवस्थापिका परिपद्‌ की सद॒स्यता।के अधिकार पर कोई 
बन्धन लगाये जायें तो बह ऐसे होने चाहिएँ जो समस्त नागरिक- 
समूह पर समानता से लागू हो, ओर सामान्यत जहॉतक हो सफे 
कस होने चाहिएँ | परन्तु योग्यता के जो लक्षण साधारणतया 
लगाये जाते है उनसे अधिक कठिन लक्षणों की माँग करना हमारे 
लिये असड्भत न होगा । आजकल यदि आयु-सम्बन्धी लक्षण पूरा 
होजाता है तो व्यावहारिक रूप से किसी अन्य शुण की आवश्य- 
कता नहीं होती | व्यवहार में इसका परिणाम यह होता है कि 
जिनके पास सम्पत्ति या (उच्च-कुल का) जन्म होता हें या ग्रेट-ब्रिटेन- 
खनिक-सद्ठ के समान किसी शक्तिशाली स्वेच्छा-निर्मित सह्ठ से 
सम्बन्ध होता है, या क्लानून जैसा कोई पेशा होता है जो व्यवस्थापिका 
परिषद्‌ की सदस्यता के विशेष अनुकूल पडता है, उन्हे ऐसा विशेष 
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अवसर मिल जाता है जो अन्य चागरिको को प्राप्त नही होता। 
मेरे विचारानुसार यह कहना युक्तियुक्त ही होगा कि जो व्यक्ति 
व्यवस्थापिका परिषद्‌ की सदस्यता चाहे उसे सिद्ध करना चाहिए 
कि व्यवस्थापिका परिषद्‌ जिस प्रकार का काये करती है उसके 
विषय से उसे अनुभव है। उदाहरणुत., यदि हम यह माँग करे 
कि निर्वाचन से पहले प्रत्येक उस्सेदवार के लिए म्युनिसिपल 
कोसिल था ऐसी ही किसी संस्था मे निश्चित वर्षों तक काम कर 
चुकता आवश्यक है, तो असम्भव नहीं कि सदस्य अधिक उत्तम 
कोटि के प्राप्त होसके । यह भी आवश्यक है कि सदस्यों को वेतन 
मिलना चाहिए | अन्यथा निधन मनुष्य तो चुने जान की आशा 
ही नहीं कर सकते, ओर धनिको के सिवाय कोई भी व्यक्ति व्यवस्था- 
पन-संवन्धी कायके लिए पूरा समय न दे सकेगा । 

व्यवस्थापिदा परिषद्‌ सामान्यतः एक-खण्डात्मक होनी 
चाहिए । परीक्षण से ज्ञात होगा कि जहों किसी एक घटनात्मक 
रज्य-संस्था से द्विखण्डात्मक पद्धति विद्यमान है, वहाँ उसकी 
प्रवृत्ति, इड्डलेएड के हाउस आवब लाडूस की भाँति, राज्य के 
किसी विशेष स्वार्थ के हितसाधन की ओर, होती है । वास्तव में 
सिद्धान्त-दृएधा, दूसरे खण्ड के पक्त में युक्तियोँ दिखाई ही नहीं 
देती, जसा कि वेन्हम ने कहा था, यदि दूसरे खण्ड की सम्मति 
अपस सण्ड के अनुसार है तो वह अनावश्यक हैं, यदि उसकी 
भग्सति विरुद्ध हें तो बह अनिष्ट-घ्यरी है। विशेष स्वार्थों के प्रभुत्व 
दो दान को दूर रखते हुए, दूसरे खणइ  पक्त से सासान्यत दो 
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युक्तियाँ दी जाती है । कहा जाता हैं कि उसकी आवश्यकता प्रथम 
खण्ड के जल्दबाजी में ओर प्रण्शरीति से विचार न किये हुए काननों 
का वनाना रोकने के लिए है, ओर यह भी आवश्यक हैं कि एक 
एसी संस्था हो जो सरकार के प्रस्तावित क़ाननों पर विशपन्नता 
पूर्ण आवश्यक पुनर्विचार कर सके | पर, इन युक्तियों में तो दूमरे 
खण्ड ( क ) की रचना और ( स्व ) उसके कद त्व तथा अधिकार 
क्षेत्र के प्रश्न उत्पन्न होते है। प्रसड्बश यह भी कहा जा सकता है 
कि चहु-घटनात्मक ( सद्बीय ) राज्य-संस्था में भी, टवि-खण्डात्मक 
पद्धति का परिणाम यही हुआ हैँ कि ठोनों खण्डों में से एक खरड, 
सयुक्तराष्र ( अमेरिका ) की सीनेट की भाँति, आवश्यक-रूपेर 
प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है । 

हम पहले रचना पर विचार करेगे | हाउस आवू लाड स, वा 
केनेडा की सीनेट की भाँति, विशुद्ध नामजद किये हुए दूसरे सरह 
को, कम-से-कम प्रजातन्त्रीय राज्य-सस्था मे तो, इतनी शक्ति नहीं 
हो सकती कि वह निर्वाचित परिषद की इच्छा का विरोध करे. 
ओर उसकी सदस्यता, जबकि उसमे कोई स्थान रिक्त होगे, उन 
लोगो की इच्छा पर निर्भर होगी जिनके हाथ मे उस समय नाम 
जद करने का अधिकार होगा । निर्वाचित ह्वितीय खण्ड की भी 
स्थिति इससे कुछ अच्छी न होगी | यदि उसका निवाचन प्रथम खर5 
के निर्वाचन के ही समय और उसके ही समान मताधिकार पर होगा 
तो बह केवल उसकी रचना का ही प्रतिबिम्ध होगा; यदि भिन्न सम 
और विशेषत. यदि भिन्न मताधिकार पर होगा, तो उससे सम्भ 
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बत उस समय की सरकार के कार्यों मे विष्न पड़ेगा, और जेसा 
कि फ्रांस की सीलेट से होता है, बह सताधिकार जितना अधिक 
परिमित होगा, उस परिसित सताधिकार से महत्व पानेवाले स्वार्थों 
को उतना ही अधिक संरक्षण प्रदान करेगा । कोई-कोई कहते हे 
कि प्रादेशिक आधार पर नामजढगी या निवोचन दोनो बाते 
सनन्‍्तोपषजनक नहीं है, और दूसरा खण्ड विशेष पेशेवालो के 
स्वार्थो के आधार पर बनना चाहिए | परन्तु विशेष पेशेवालो के 
स्वार्थो को डचित अनुपात में महत्व देने की कोई रीति अभीतक 
मालूम नही हुई है, ओर डदाहरणुत , यदि इब्लीनियरिंग पेशेवाले 
लोग इस प्रकार की संस्था से अपना एक सदस्य भेजें तो उसकी 
ध्छीनियरिग सम्बन्धी सम्मतियों का इस संस्था को अधिकांश 
जिस प्रकार के निणेय करने पडते हैं उनसे कुछ भी सम्बन्ध न 
शेगा। संक्षेपत , सुसम्बद्धता प्राप्त करने के लिए पेशेवाले द्वितीय 
राण्ड बे दल की भित्ति पर अपने सदस्य चुनने पडेंगे और इस 
मे तो पेशेवालों के प्रतिनिधित्व से जो प्रयोजन सिद्ध होना अभीष्ट 

था वही नष्ट हो जायगा । 

वात त्व॒ और अधिवार-क्षेत्र सम्बन्धी समस्याये भी सरल 

नह है । यह तक गभीर नहीं माना जा सकता कि एक देर लगाने 

पे! गक्ति रखनेवाला स्वर भी होना चाहिए । क्योकि प्रथमत तो 

दोह भी सरकार बडे परिणाम मे क़ानून वनाने का प्रयत्न तवतक 

नो परती जबतक कि उसके तत्व पर ,ख़ूब बहस न होगई हो, 

| बात यह है कि यदि ठेरी काफी होती है तो प्रारभिक 


ल्गर दुसरा 
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युक्तियाँ दी जाती है | कहा जाता हैं. कि उसकी आवश्यकता प्रथम 
खण्ड के जल्दबाजी मे और प्रणरीतिस विचार न किये हुए क्ाननो 
का बनाना रोकने के लिए है; ओर यह भी आवश्यक है कि एक 
ऐसी संस्था हो जो सरकार के प्रस्तावित क्वाननों पर विशेषज्ञता- 
पूर्ण आवश्यक पुनर्विचार कर सके | पर, इन युक्तियों में तो दूसरे 
खरड ( क ) की रचना ओर ( रब ) उसके कठ त्व तथा अधिकार- 
क्षेत्र के प्रश्न उत्पन्न होते है। प्रसज्ञवश यह भी कहा जा सकता हैं 
कि वहु-घटनात्मक ( सट्ठीय ) राज्य-सस्था में भी, हि-खण्डात्मक 
पद्धति का परिणाम यही हुआ है कि दोनों खण्डों में से एक खण्ड, 
सयुक्तराष्र ( अमेरिका ) की सीनेट की भाँति, आवश्यक-रुपेस 
प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है । 

हम पहले रचना पर विचार करेगे | हाउस आवू लाड्‌ स, या 
केनेडा की सीनेट की भाँति, विशुद्ध नामज़द किये हुए दूसरे खरड 
को, कम-से-कम प्रजातन्त्रीय राज्य-सस्था मे तो, इतनी शक्ति नहीं 
हो सकती कि वह निर्वाचित परिपद_की इच्छा का विरोध करे, 
ओर उसकी सदस्यता, जबकि उसमे कोई स्थान रिक्त होगे, उन 
लोगो की इच्छा पर निभर होगी जिनके हाथ मे उस समय नाम 
जद करने का अधिकार होगा । निर्वाचित ह्वितीय खण्ड की भी 
स्थिति 8ससे कुछ अच्छी नहोगी | यदि उसका निवाचन प्रथम खरड 
के निर्वाचन के ही समय और उसके ही समान मताधिकार पर होगा, 
तो वह केवल उसकी रचना का ही प्रतिविम्ब होगा, यदि भिन्न समय 
और विशेषत, यदि भिन्न मताधिकार पर होगा, तो उससे सम्भ 
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वत उस समय की सरकार के कार्यों मे विध्न पड़ेगा, और जैसा 
कि फ्रांस की सीनेट भे होता है, बह सताधिकार जितना अधिक 
परिमित होगा, उस परिमित मताधिकार से महत्व पानेवाले स्वार्थों 
को उतना ही अधिक संरक्षण प्रदान करेगा। कोई-कोई कहते है 
कि प्रादेशिक आधार पर नामजढ्गी या निवाचन दोलनो बाते 
सनन्‍्तोषजनक नहीं है, और दूसरा खण्ड विशेष पेशेवालो के 
स्वार्थों के आधार पर बनना चाहिए । परन्तु विशेष पेशेवालो के 
स्वार्थोा को उचित अनुपात में महत्व देने की कोई रीति अभीतक 
मालूम नहीं हुई है, और उद्ाहरणुत , यदि इज्लीनियरिंग पेशेवाल्े 
लोग इस प्रकार की संस्था मे अपना एक सदस्य भेजें तो उसकी 
इ्लीनियरिंग सम्बन्धी सम्मतियों का इस संस्था को अधिकांश 
जिस प्रकार के निर्णय करने पडते हैं उनसे कुछ भी सम्बन्ध न 
होगा। संक्षेपत , सुसम्बद्धता प्राप्त करने के लिए पेशेवाले द्वितीय 
खण्ड को दल की भित्ति पर अपने सदस्य चुनने पड़ेगे ओर इस 
से तो पेशेवालो के प्रतिनिधित्व से जो प्रयोजन सिद्ध होना अभीष्ट 
था वही नष्ट हो जायगा । 

कतृ त्व और अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी समस्‍यायें भी सरल 
नहीं है । यह्‌ तक गभीर नहीं माना जा सकंता कि एक देर लगाने 
को शक्ति रखनेवाला खण्ड भी होना चाहिए । क्योकि प्रथमत. तो 
कोई भी सरकार वडे परिणाम में क़ानून बनाने का प्रयत्न तवतक 
नहीं करती जबतक कि उसके तत्व पर ,खूब वहस न दहोगई हो 
आर दूसरी वात यह है कि यदि देरी काफी होती है तो प्रारंभिक 
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खण्ड का काय अधिकांश व्यर्थ चला जाता है | जिसको स्मग्ण 
होगा कि ग्रेट-विटेन में मताधिकार संवन्धी सुधार, आयेंए्ड के 
स्वशासन. यथा राष्ट्रीय शिक्षा जेसे बड़े-बड़े क्ताननों के बनाने में | 
कितनी देर लगी है, उसे तो क्रानन-निर्माण में देर लगाने की। 
अपेक्ता जल्दी करनेबाली किसी पद्धति की माँग करने का ही 
प्रलोभन होगा | इस मत में कोई तत्व नहीं है कि विशेषज्ञतापूर 
पुनविचार का कार्य करने के लिए एक ट्वितीय खण्ड की आव 
श्यकता है | यह कार्य, स्वरूपत , मसौदा तैयार करने काका | 
हैं, जिसके लिए एक खण्ड की नहीं प्रत्यूत इस कला के थोड़ेम क्‍ 
विशेषज्ञों की सेवा की आवश्यकता है | अधिकार-क्षेत्र की समता 
पर केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि ट्वितीय खण्ड को पहते | 
खण्ड की सत्ता तवतक नहीं मिल सकती जवतक उसका निवाचन 
भी प्रथम खण्ड के ही समान न हुआ हो,ओर यदि उसे कम सत्ता 
दी जाय तो तुरन्त, एक तो रचना की समस्या उत्पन्न होगी, जिन| 
का कि सनन्‍्तोषजनक हल होना, मैं पहले बता ही चुका हूँ, कलि| 
है, ओर दूसरी समस्या उत्पन्न होगी प्रथम खण्ड के अपनी इच्छी।. 
शक्ति को प्रधान बनाने के अधिकार की | 

बहुघटकात्मक ( सट्डीय ) राज्य-संस्था में द्वितीय खखड व 
स्थिति के विषय में भी दो शब्द कहना आवश्यक है। ह्वितीर 
खण्ड का होना दो कारणो से आवश्यक माना जाता है। ( 
सटद्द के अद्भभूत घटको का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, औ . 
(२ ) शासन-विधान हारा किये हुए अधिकारों के विभाजन 


हर 
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श्राक्मण से बचाना चाहिए । परन्तु प्रथम युक्ति निश्चय 
ही अनावश्यक है, क्योकि अडद्भभूत घटक अपनी-अपनी 
मरकारो द्वारा, शासन-विधान द्वारा सिपुद किये हुए मामलो 
भे, पहले ही नियन्त्रण रखते है; ओर अधिकारों के विभाजन की 
आवश्यक रक्षा तो दूसरे खएड के बिना भी ऐसा नियम बनाने 
से हो सकती है कि समस्त घटको की, जिनका अधिकास्ज्षेत्र 
बदलना हो, बडे अनुपात से स्वीकृति होने पर ही शासन-विधान 
का संशोधन हो सके । अमेरिका की सीनेट के जो इस प्रकार की 
एक श्रेष्ठ संस्था है, अनुभव पर से मेरे विचारानुसार गम्भीरता- 
पूषक यह नहीं कहा जासका कि उसके कारण अति-केन्द्रीकरण 
से कुछ महत्वपूर्ण संरक्तण मिला हो, और आस्ट्रेलिया का अनु 
भव इस पद्धति मे यह खतरा बताता है कि यह जहाँ वास्तव मे 
प्मानता नहीं है वहाँ कृत्रिम समानता पर बल देकर उचित समय 
7२ उचित परिवतन करना रोकती हे । 
में यहाँ व्यवस्थापन-संवन्धी संगठन के ब्योरे मे नहीं जा 
पकता | में केवत्ष कुछ ऐसे सामान्य सिद्धान्तो को ही बता सकता 
जो अनुभव से निश्चित रूप से स्थिर हुए प्रतीत होते है| ब्रिटेन 
नि प्रसिद्ध पद्धति, जिससे कि राजनैतिक कार्यकारिणी, व्यवस्था- 
पका परिषद्‌ की सबसे प्रभावशाली दल्न की समिति के रूप मे 
: थवस्थापिका का समवायी भाग है और उसके कारये को सच्न्ालित 
''हरता है, असेरिकन पद्धति (जो इतिहास का आकस्मिक परिणाम 
के. से श्रेष्ठ ह, जहाँकि व्यवस्थापिका और कायकारिणी प्रथक- 


४ | ब 
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ट्वक है। ऐसे सम्मिश्रण से सुसम्बद्ध योजना बताना ही नहीं, 
परन्तु स्पष्ट उत्तरदायित्व लेना भी सम्भव होजाता हैं, ओर इसके 
कारण व्यवस्थापिका कायकारी उत्तरदायित्व के स्थानों के लिए 
योग्य मनुष्य चुनने का मुख्य साधन वनाड जा सकती हैं, जोकि 
उचित भी है । दुसरी वात यह है कि व्यवस्थापन सम्बन्धी काये 
में, सिद्वान्त की बहस ओर ब्योगे की बहस के बीच भेद करना 
आवश्यक है । सिद्धान्त पर बहस करना समष्टिरूप से व्यवम्था 
पिका का काम है; ब्योरे पर बहस करने का काम उसके सदस्यों 
की छोटी-छोटी कमेटियों के सिपुद करना ही सबसे अच्छा हैं, पर 
बह ब्रिटेन के हाउस आव्‌ कामन्स के दद्ज से नहीं, परन्तु इश्नलेस्ड 
की लनन्‍्दन काउण्टी कोंसिल जैसी गौण परिपदों द्वारा विकसित 
किये हुए ढद्ठ से होना चाहिए। इसका अभिम्राथ यह भी है कि 
व्यवस्थापिका परिषद्‌ और शासन-सश्वालन-क्रम के बीच धतिष्ट 
सम्बन्ध हो | इसके लिए राज्य-संस्था के प्रत्येक विभाग के साथ- 
साथ व्यवस्थापिका परिपद्‌ के सदस्यों की एक-एक परामश-ढापिनी 
समिति होनी चाहिए, जिसको यह अधिकार दो कि उससे व्यवस्था 
पन-संबन्धी योजनाओं मे सलाह ली जावे, वह सिपुद्द किये हुए 
व्यवस्थापन-कार्य की सफलता या असफलता पर रिपोर्ट करे 
अर विभाग की जिन समस्याओ पर जांच होना आवश्यक हो 
उनकी जांच करे | अपने विभाग की नीति का उत्तरदायित्व मन्त्र 
पर ही रखना आवश्यक है, परन्तु अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया ह 
कि उसके कार्य और व्यवस्थापिका के कार्य के बीच अधिक घनि _ 


३ 
े+ अजआओ5-अा अलर 
न्‍ीरण+-क करता“ 
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सम्बन्ध होता जरूरी है। अन्यथा, व्यवस्थापिका परिपद्‌, सिवाय 
कभी-कभी उन श्रवसरो के जब वह विद्रोह कर दे, सामान्यत 
कार्यकारिणी की आज्ञाओ को क्वानन के रूप से परिणत करने का 
एक साधन-मात्र बन जाती हैं । 
मेंने बताया है कि व्यवस्थापिका का जीवनकाल लगभग पॉच 
बष होता 'डचित है । परन्तु, संयक्तराष्ट्र ( अमेरिका ) की भाँति, 
यह वांछनीय नही हे कि यह निश्चित काल ही हो | ऐसे अवसर 
उतपन्न होजाते है ज़ब लोगो की राय लेना वाछ्नीय होजाता हे, उदा- 
हरणत , सम्भव है कि कभी कोई नवीन ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण 
विचार सामने आजाय । इस प्रयोजन के लिए, ओर जब सरकार 
की हार होजाय और वह विश्वास करती हो कि व्यवस्थापिका का 
सम्पक लोकमत से छूट गया है, तब उस परिषद्‌ को पुनर्निवाचन 
' के लिए भंग करन की शक्ति का रहना आवश्यक है । यह शक्ति 
: किसके हाथ में रहनी चाहिए ? मेरे विचारानुसार इस शक्ति का 
” मन्त्रि-मण्डल के सिवाय अन्यत्र रहता उपयोगी न होगा । मन्त्रि- 
मरडल ही कानून-निर्माण की आवश्यकरूपेण प्रेरक शक्ति है, उस 
“ के नीतियों पर ही मुख्यतया बाद-विवाद हुआ करता है । परिपद्‌ 
“ भड्ट करने की शक्ति यदि राज्य-संस्था के नैयमिक प्रधान पुरुष के 
“ दैथ में रक्खी जाय त्तो उसकी निष्पक्षता-संवन्धी बड़ी-बडी 
४ नमस्थाय उत्पन्न हो जायेंगी; ओर यह आशा नहीं की जा सकती 
/ के काइ भी व्यवस्थापिका अपने ही भड्ग के विपय मे बुद्धिमत्ता- 
£ 'वेके सत देगी। इस शक्ति का दुरुपयोग होना भी सम्भव नहीं 
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्‌ 


हैं । क्योंकि इसका अवुद्धिमत्ता-प्रणं उपयोग होने से न केवल” 


निवाचक-सण्डल की असहमति ही प्राप्त होगी, किन्तु व॒द्धिमत्ता- 
पू्ण उपयोग न कर सकनेवाले अन्ततः, अपने ही दल के समथको 
द्वारा उस अधिकार से निश्चय ही वंचित कर ठिये जायेंगे | अचा- 
नक परिपद-भ्ग करने की शक्ति का यह भी एक लाभ है कि इस 
के द्वारा कायकारिणी अपने समथंकों को ( ओर विरोधियों को ) 
सचतन रख सकती है; और इसके आकम्मिक गुण के कारण 
व्यवस्थापिका की कायवाही में निर्वाचक-मण्डल की निरन्तर रुचि 
रहती है. । इस दृष्टिकोण से यह्‌ जान लेना महत्वपूर्ण है कि व्यव- 
स्थापिका सर्वोत्तम काम प्राय. तभी करती है जब सरकार के पक्ष 
का चहुसत इतना अधिक हो कि चह व्यापक कार्यक्रम पूरा कर 
सके, परन्तु इतना अधिक भी न हो कि उसको अत्यधिक सत्ता 
मिल जाय) राजनीति मे जनता की रुचि सबसे अधिक तभी होती 
है जब राज्य-संस्था की सरकार सम्भवनीय हार के वातावरण में 
रहती है । 

मै यह पहले ही बता चुका हूँ कि आधुनिक वडे परिमाण को 
राज्य-संस्था यदि अपना कार्य सजीव ढड्ग से करना चाहे तो उसे 
बड़े परिमाण मे निष्केन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है । यह तो 


स्पष्ट है कि व्यवस्थापिका ही एक ऐसा नैयमिक स्थान रहना चाहिए... 


भ्2 नर निणय हक 
जहाँ राज्य-संस्था के क़ाननी विधि-निदेशों का स्वरूप-निणुय हैं, 
परन्तु, साथ ही वह तबतक अच्छी तरह नहीं चल सकती जब 
तक कि उसकी शक्तियों का काफ़ी भाग अन्य अधीन सस्थात्री 


ज्च्चं 
नी 


बनना. 
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> को समर्पित ल कर दिया जाय । यह काय सर्वोत्तम-रीत्या तीन 
प्रकार से हो सकता है. (१) वह सच सासले जिनका स्वरूप 
भौगोलिक है, जसे, स्थानीय माल का लाना-लेजाना, स्थानीय 
निर्वाचित परिषदों के सिपुदे कर ढेना चाहिए जो उपयुक्त क्षेत्र का 
नियन्त्रण करे । इनके हाथ में परिमित शक्तियों नहीं, बल्कि यह 
अधिकार होना चाहिए कि ये उन सब सामलो से कायवाही कर 
सके जो स्पष्टतया उत्तके अधिकार-च्षेत्र से वाहर निधोरित नहीं कर 
दिये गए है। इन्हे समान प्रयोजनो के लिए सम्मिलित होजाने का 
अधिकार भी होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को शिक्षा और सावे- 
जनिक स्वास्थ्य, जेसे कुछ मामलो मे द्रव्य-सहायताओं ओर निरी- 
क्णाधिकार के द्वारा उनसे अपना सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए | 
(२) उद्योग-धधों के लिए केन्द्रीय व्यवस्थापिका द्वारा निधारित 
कुछ सामान्य प्रकार की न्यूनतम शर्ता की सीमा के अन्दर, 
छोटी व्यवस्थापिकाये वना देनी चाहिए. जिनको नियम बनाने की 
शक्ति भी दी जाय जो, डचित सरक्षणो के साथ, आवश्यक-रूप से 
काम सें लाइ जा सके । तात्पय यह है कि हमको उद्योग-घंधो के 
लिए भी उचित परिवतेनों के साथ उसी प्रकार के स्वशासन को 
बिकसित करना चाहिए जेंसा कि क़ानून और डाक्टरी पेशो के 
लिए विद्यमान हैं। (३) सयुक्त-राष्ट्र (अमेरिका) के अन्तर-राज्य- 
वाशिज्य-कमीशनतथा ग्रट-ब्रिटन के विद्युत-कमीशन जेंसी छोटी 
भस्थाओं के हाथ मे, उन औद्योगिक तथा बेज्ञानिक स्वरूप के 
भामली से नियम बनाने की व्यापक शक्तियों दे देनी चाहिएँ (क) 
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जिन पर व्यवस्थापिका सुगमता से वाद-विवाद नहीं कर सकती 
ओर (रब) जिनका परिणाम किसी स्पष्ट और निश्चित निर्वाचन-केत्र 
के अन्दर सीमित नहीं रहता । तीनो अवस्थाओ से, स्वभावत ही. 
अन्तिम निरीक्षण करने की :शक्ति तो केन्द्रीय व्यवस्थापिका के 
अन्तगत ही रहनी चाहिए, परन्तु साधारण नियम यह ह कि वह 
जितनी कम और नेयमिक रक्खी जा सकेगी, शासन-सम्ालन भी 
उतना ही उत्तम हो सकेगा । 
३ 

रा|ध्य-संस्था की कार्यकारिणी के दो पहलू है--एक राजनीति- 
सम्बन्धी दूसरा राज्य-विभाग सम्बन्धी | बह, एक ओर तो, व्यव- 
स्थापिका के सामने स्वीकृति के लिए एक नीति उपम्धित करनेवात्ते 
ओर उसके स्वीकृत होजाने के बाद उसको कायान्वित करने का 
उत्तरदायित्व रखनेवाले कुछ राजनीतिज्ञों का छोटा-सा समूह है 
और दूसरी ओर, राजनितजो के किये हुए निर्णयों को कायोन्बित 
करनेवाले पदाधिकारियों का बडा भारी समूह है। स्पष्टत इन दोनो 
वर्गों मे शक्ति की अपेक्षा व्यक्ति सम्बन्धी भिन्नता अधिक है, क्योकि 
दीघकालीन अनुभव रखनेवाला एक महत्वशाली पदाधिकारी यद्यपि 
नियमानुसार अपने राजनैतिक मुखिया का अधीनस्थ होता है, क्‍ 
तथापि राजनैतिक मुखिया की दृष्टि मे उसका बड़ा महत्व रहेगा । 
ओर निर्णेयों के करने मे उसका बडा प्रभाव पडेगा | 

राज्य-संस्था के राजनैतिक मुखिया लोग ही साधारणतः मन्त्रि 
मण्डल कहलाते हैं। यह उचित है और अच्छे शासन के लिए 
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वास्तव मे आवश्यक भी है. कि वे व्यवस्थापिका परिपद के सदस्य 
हो | वे उस स्थान से ही शक्ति प्राप्त करते है और उस स्थान पर 
ही उस शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायी होते है। इसका अर्थ 
यह है कि, सामान्यत', सन्त्रि-सण्डल एक ही उइल का बना हुआ 
होता वाहिए, क्योंकि केवल इसीसे दृष्टिकोश की बह एकता हें 
सकती है, जिससे नीति की सुसम्बद्धता रहना सस्मव है | मन्त्रि- 
मण्डल छोटा होना चाहिए, अनुभव यह बताता है कि यदि उसकी 
सख्या लगभग १२ से अधिक होजाती है तो उसके अन्दर आतन्त- 
रिक सम्बद्धता नही रह पाती। उसके अधिकांश सदस्यों पर शासन, 
वेंदशिक नीति, अथनीति, और व्यापार-व्यवसाय के किसी-न-करिसी 
वडे कत्‌ त्व का भार होना चाहिए | परन्तु उसमे सबका सम्वालन 
करनेवाला ओर सबको संयोजित कनेवाला एक मस्तिष्क भी होना 
चाहिए जिस पर किसी विशेष राज्य-विभाग का विशेष भार न हो: 
ओर कम-से-कम एक और भी ऐसा सदस्य होना चाहिए (जिसका 
नाम सामान्यत' विभाग-रहित मंत्री होता है) जिसकी सेवाएँ विशेष 
कायभार आ पड़ने पर कास से आसके ! 

मन्त्रि-सण्डल का प्रधान, या तो संयुक्तराष्ट्र ८ अमेरिका ) की 
भाँति राज्य-संस्था का भी नेयमिक प्रधान-पुरुष हो सकता है, या 
श्लैलर्ड और फ्रास की भांति उसका पद भिन्न हो सकता है, और 
राज्य-सस्था का प्रधान-पुरुप सुख्यत, शिप्टाचाराथेक व्यक्ति हो 
सकता हैं जिसका राजनेतिक क्ठ त्व शासन सश्वालन जारी रखना 
| है। ठातों पद्धतियों से से किसी से भी एक दूसरे से मौलिक 
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श्रष्ठटता नही है. परन्तु रज्नलेण्ड व फ्रास का तरीक़ा अधिक सुविधा- 
जनक है. क्योंकि इससे प्रधानमन्त्री के रूप में मन्त्रि-मण्डल का 
प्रधान व्यवस्थापिका परिपद्‌ से सरलता से भाग ले सकता है। वह 
सासान्यतया उस दल का नेता होता है जिसन उस परिपद्‌ मे 
प्राधान्य प्राप्त किया है । उसके सहकारियों का चुनाव क्रिस प्रफार 
होना चाहिए ? अधिकाश राज्य-संस्थाओं से वह स्वयं अपन सह- 
कारियों का उन लोगों में से चुनता है जो उसके विचारानुसार 
सम्मिलित-रुूप से शासन-सश्वालन के सर्वोत्तम साधन हो सकगे. 
परन्तु आस्ट्रेलिया मे मजदर-दल अपने मन्त्रि-मण्डल को अपन 
दल के अधिवेशन मे चुनता है । 

मेरे विचारानुसार, इसमे अधिक संदेह का अवकाश नहीं है कि 
प्रधान-मन्त्री को अपने सहकारियों को चुनने की स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए। किसी सरकारी विभाग का सच्वालन करने के लिए जिन 
गुणों की आवश्यकता होती है, वह ऐसे नहीं होते कि उनका निधो- 
रण निर्वाचन द्वारा होसके । इसमे सहयोगी-भाव ओर समुचय- 
काय (८८०॥१-७४०॥ ४) की समस्याएं उठती हें, जिसका अथ हे कि 
विवेचना-पूर्वक चुनने की पद्धति की आवश्यकता है, जिसके लिए 
बहुमत द्वारा निर्वाचन का क्रम अत्यन्त अपूर्ण साधन है । यदि मान 
भी लिया जाय कि प्रधानमन्त्री न केवल गलतियाँ ही करेगा वल्कि 
व्यक्तियों को अनुचित महत्व भी प्रदान कर देगा तो भी वह सम्भ- 
वत' उतनी गलतियाँ नही कर सकता जितनी कि आस्ट्रेलिया का 
मजदूर-दल या अमेरिका की जनता सभापति के चुनाव मे करती 
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है, आस्ट्रेलिया और अमेरिका की यह पद्धति लॉटरी से बहुत 
अधिक समानता रखती है, और वेगहॉट के कथनानुसार लॉटरी 
में सफलता होजाना उस पद्धति के लिए साधक युक्ति नही है। ओर 
प्रधानसन्त्री जिन-जिन हेतुओं का ध्यान रखता हुआ सहकारी 
चुनता है, वे स्वय ही सामान्यत यर्थेष्ठ संरनण हैं | प्रत्यक दल मे 
ऐसे मनुष्य होते हैं जो उससे कम प्रतिष्ठा और म्थिति के नहीं 
होते । उस उन्को चुनना पडता है ओर उनका समथ्वन तभी मिल 
सकता है जब वह अन्य नियोजनाएं भी वुद्धिमत्ता-पृवक करे | यह 
मानते हुए कि सन्त्रि-मण्डल के स्थानों के लिए चुन हुए लोग 
ज्यवस्थापिका परिषद्‌ की कठिन उम्मेदवारी मे स गुजरत ही हें, 
उसमे से अधिकांश जिन स्थानों को प्राप्त कर लते हैं व उनपर 
नियोजित होने योग्य ही होते है । 

कायकारिणी शासन के अ-राजनैतिक पहलू के कारण दूसरे 
ही प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती है। मोटे तोर पर, उससे तीन 
प्रकार के प्रश्न खडे होते है, (१) उसकी रचना और सड्भठन किस 
प्रकार होना चाहिए ? (२) उसका कतृ त्व क्या होता है ? (३) वह 
जिस जनता की मूलत सेवा करता है. उससे उसके क्या-क्या 
सम्बन्ध होने चाहिएँ ? स्पष्टत , इनमें से दूसर प्रश्न पर हमारा जो 
उत्तर होगा उसीसे प्रथम ओर तृतीय प्रश्न उत्पन्न होगे। राज्य-सस्था 
के पढाधिकारी लोग अपने राजनैतिक मुखिया की आज्ञाओं को 
फायान्वित करते हैँ । सन्त्रियों का कत त्व यह होता डे कि थे ऐसी 
नौति का निमाण करें जो अधिक-से-अधिक व्यापक सार्वजनिक 
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साँग को पू् करे, और व्यवम्थापिका द्वारा उसके स्वीकृत होजाने 
पर उसको अधिक-स-अधिक परिणामकारी वनाव | यह भी स्पष्ट 
हैं कि आधुनिक राज्य-सस्था जिस बडे परिमाण की हैं, उसमें 
वे इस काय पर सामान्य ध्यान से अधिक नहीं दे सकते। उन्हे 
सावजनिक माँग के परिज्ञान के लिए, उसको प्रण करन के शक्य 
सार्गो की सबिस्तर सूचना के लिए ओर क्ान्रन को प्रतिदिन और 
व्योरेबार कार्यान्वित करने के लिए अपने पद्ाविकारियों पर निर्भर 
रहना पडता है | शासनाधिकारारूढ दल का म्वरूप कुछ भी हो, 
यह सब काम न्यूनतम सद्नप के साथ होने चाहिए । 

इस उद्ृश्य के लिए पदाविकारियों का तटम्थ होना आवश्यक 
है, उनको प्रत्येक अधिकारारूढ दल की पूण हार्ठिक रूप से ओर 
कुशलता से समान सेवा करनी चाहिए | तटस्थ रहने के लिए, उन्हे 
कार्य-योग्यता के ग्रतिबन्ध के साथ, इस वात का अभिवचन विया 
जाना चाहिए कि उनकी सेवाएँ स्थायी रखी जायँगी, ओर यथाशक्य 
श्रेए्ठटम काय के प्रोत्साहन के लिए पदोन्नति की पद्धति होनी चाहिए 
जिससे योग्य व्यक्तियो का पता लग सके और उन्हें याग्यतानुसार 
उत्तरदायित्व को कार्यान्वित करने का अवसर मिल सके । ऐसे 
गुणो को उपलब्ध करने के लिए, पदाधिकारियों की नियुक्ति का 
कार्य सदा मामयिक सरकारो से स्वतन्त्र एक कमीशन के हाथ मे 
होनी चाहिए, उसपर सामायिक सरकार जितना कम दबाव डाले 
सके राज्य-सस्था के लिए उतना ही अच्छा होगा | साधारणत , 
कमीशन को पदाविकारी चुनने का तरीका ऐसा ग्रहण करना 
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चाहिए जिससे पक्षानुग्रह-भाव न्यूनतम होजाय, और मोटे तौर पर 
इस उद्देश्य-पूर्ति के लिए, विशेषज्ञता सम्बन्धी पढो के अतिरिक्त 
अन्य सब पदो के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षाएँ सर्वोत्तम साधन है। 
एक बार जब उस्मेदवार सेवा से प्रविष्ट कर लिया जाबे, तो, यदि 
वह काययोग्य और सद्बृत्त हो, उसे निश्चय रहना चाहिए कि उसका 
पद सेवा-निव्वत्ति की वय तक कायम रहेगा | यह वय काफी नीची 
आयु पर निश्चित की जानी चाहिए, ताकि राज्य-विभागो के लिए 
ऐसे स्थायी प्रधानाधिकारी प्राप्त होसके जो अपनी पीढ़ी के नये 
विचारों के सम्पक मे रहते हो | 

यह भी ध्यान रखने योग्य बात हे कि पदाधिकारी जगत की 
निश्चि धारणाये यथाशक्य अधिक-से-अधिक परिवतेनशील 
होनी चाहिएँ | नागरिक सेवा-श्रेणी ( सिविल सर्विस ) मे नौकर- 
शाहीपन का खतरा रहता है, ओर इसको उत्पन्न करनेवाले कारण 
देनिक-कार्य-पद्धति की दुष्परिवर्तनशीलता और पुरानेपन के अलु- 
सार पदोन्नति देना हैं । पदाधिकारियों के विषय मे सदा इस बात 
को आशज्ञा रहती है कि वे देनिक कार्य-निर्वाहन को कायकुशलता 
ओर पुरानेपल को अनुभव समम बैठते है । वे स्वत. कार्य करने की 
प्रवृत्ति ओर नवीन प्रयोग से डरते हैं, और प्राय' यह समझ लेते 
हैं कि आलोचना से बचे रहना ही सुव्यवस्थित राज्यविभाग का 
प्रसाण है। सेवा-श्रेणी की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि इन 
खतरों से वचने के लिए संरक्षणों की व्यवस्था की जाय | वास्तव 
मे इनके निवारण के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है । राजनैतिक 
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मुखियाओं की बुद्धिमत्ता पर बहुत कुछ निर्भर हैं, और कदाचित 
इससे भी अधिक सेवा-श्रेणी की ही 'समूहान्तगंत एक्य-भावना' 
पर निभेर हैं| परन्तु ध्यान देने योग्य नियम यह है कि पदाधि- 
कारियों को अपना काय तकशील और विचार-क्षम लोकमत के 
घबातावरण में करना चाहिए | 

चुकि, पदाधिकारियों को सेवा जनता की ही करनी हैं, इस- 
लिए जनता द्वारा ही उनका गुण-दोप-परीक्षण होना चाहिए। यदि 
सेवा आर गुण-दोप परीक्षण दोनों का उचित रुप से होना आब- 
श्यक हो, तो शासन-पद्धति के साथ लोकमत को उचित रूप से 
सम्बद्ध किया जाना चाहिए । इस उद्देश्य की प्रति के लिए परामश 
दायिनी समिति की तरकोब अत्यन्त महत्वपूण है । जहाँ-जहाँ 
किसी राज्य-विभाग का किसी सामाजिक सरवाथ के साथ सम्पक 
आता हो, वहॉ-वहाँ, जो संस्था उस स्वार्थ की हितसाधक होतें, 
परामशं-सम्बन्धी सहयोग के लिए राज्य-विभाग से सम्बद्ध कर दी 
जानी चाहिऐएँ। उदाहरण के लिए, शिक्षा-विभाग के काय का, 
प्रत्येक पद पर, शिक्षको, डाक्टरो, मनोविज्ञानज्ञो, माता-पिताओ 
आदि के सद्भठित सट्ठो से निरन्तर सम्पक्क वना रहना चाहिए | 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि उपयुक्त साधन-तन्त्र न होगे, वो 
शासन-सश्वालन के कार्य भे न केवल सजीवता ही न होगी, वल्कि 
अपने परिणामों के विपय मे तीत्र सचेतनता भी न होगी, जो 
उसकी उत्तमता की सच्ची कसौटी है । नागरिक सेवा-श्रेणी वाली 
ओर जनता के पारस्परिक शिक्षण के लिए परामर्श-दायिनी समिति 
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से अच्छा उपाय और कोई नहीं है । सेचा-श्रेणीवाल लोग तो 
सममभा करके शासन करने की कला सीखते है, ओर जनता को 
यह ज्ञात होजाता है कि किस स्थान पर उनकी वास्तविक माँगो से 
उनके स्वाभाविक भावोद्देग और प्रचार के कारण विरूपता उत्पन्न 
होती है । वेध सरकार का वहुत कुछ भविष्य इस साथन को कास 
में लाने की चुद्धिमत्ता पर निभर है । 

अन्त मे, पदाधिकारियों की तटस्थता, ओर राज्य-संस्था के 
सेवकों के रूप मे उनकी स्थिति के कुछ परिणामों का थाडा-सा 
विवेचन करना आवश्यक है। मेरे विचारानुसार, यदि सरकार 
ओर साधारण ससाज दोनो को उस तटस्थता में विश्वास रखना 
हो, तो यह आवश्यक है कि नीति-निर्माणु मे भाग लेनेवाले सब 
नागरिक-सेवा-श्रेणीवालो को राजनेतिक जीवन में भाग न लेना 
चाहिए। यह वहिष्कार निम्न-पदस्थ कमचारियो पर लागू होना 
आवश्यक नहीं, परन्तु उदाहरणत , अनुदार विचार के किसी भी 
स्त्री को अपने स्थायी सेक्रेटरी पर सहसा विश्वास नहीं हो सकता, 
यदि उसे यह ज्ञात होजाय कि वह अपना साय॑-समय नित्य उग्र 
साम्यवादी प्रचार मे व्यतीत करता है । राजनेतिक उम्मेदवारो के 
लिए भी युक्तित यही वन्धन लागू होता है, कोई उच्च-पदाधिकारी 
व्यवस्थापिका परिपद्‌ में प्रवश करन ओर हार जाने पर सेवा- 
शरण मे लौट आने की आशा नहीं कर सकता । यहाँ पदाधिकारियों 
% विपय सें जो वात कद्दी गई है, वही राज्य-सस्था की सेनाओं 
ओर पुलिस के वार में अविक उपयुक्तता के साथ लागू होती है । 
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उनके अन्दर राजनैतिक प्रश्नत्तियों का बढ़ना नागरिक आज्ञाओं 
की उस नि शब्द स्त्रीकृति के लिए घातक होगा जिसपर सामान्य 
अवस्था से राज्य-संस्धा का कल्याण निभेर है । ऐसे नाजक स्थान 
पर विशेष पक्तपात या धारणा का होना, कभी-न-कभी, पदाधिका- 
रियो को प्रीटोरिया की रक्षा-सेना बना ठेगा, और फिर चहाँ से 
एकतन्त्र शासन की ओर क्रदम वढना उतना ही अनिवाय होगा, 
जितना वह अचिरस्थायी होगा ! 

उससे, स्वभावत. यह प्रश्न उठता है कि राज्य-संस्था के पढा- 
धिकारियो को समेम्लन की स्वतन्त्रता किस सीमा तक है| यह 
समस्या जटिल है; और में यहाँ कुछ निष्कर्पां का केवल सत्र रुप 
मे वर्णन करूँगा। सशस्मर सेना ओर पुलिस का राज्य-संस्था से जो 
सम्बन्ध है, उसके कारण यह आवश्यक होजाता है कि उनके 
हडताल करने के अधिकार का क्वानूनन निषेध किया जाय, परन्तु 
इसके बदले मे उनको एक ऐसे स्वशासन को पूर्ण विकसित करने 
का अधिकार होना चाहिए जिसमे उनकी प्रत्येक टुकडी को अपने 
कार्य करने की अवस्थाओ का निर्णय करने से पूर्ण भाग मिल सके, 
ओर जिन बातो मे उनके और सरकार के वीच मतभेद उत्पन्न हो- 
जाय, उनमे उन्हे इद्धलेण्ड के इण्डस्ट्रियल कोट जेसी किसी ख- 
तन्त्र न्याय-पन्नायत द्वारा निर्णय कराने का अधिकार हो। नाग 
रिक सेवावालो के लिए मेरे विचारानुसार, ऐसा निषेध लागू नहीं 
हो सकता, और यदि इसका काम में लाना आवश्यक भी होजाय 
तो भी सफल नही हो सकता । निम्वय ही, राज्य-संस्था को ऐसा 
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तन्त्र स्थापित करने का अधिकार है जिसके सामने सरकार ओर 
उसके सेबको के झूगडे, सेवकों के हड़ताल करने से पहले, निणय 
के लिए अवश्य लाये जाने चाहिएँ, ओर बहुत सम्भव है. कि ऐसा 
तन्‍्त्र सामान्यत सफल होगा। परन्तु, मेरे विचारानुसार सेवा 
लेनेवाले की हेसियत से, राज्य-संस्था को अपने सर्वोपरि-सत्तात्मक 
स्वरूप पर जोर देने का अधिकार नही है | इस अवस्था मे उसका, 
प्रत्येक सज़दूरी करानेवाले व्यक्ति की भांति, यही कतंव्य है कि वह 
अपने सेवको को अपने नियमो की न्याय्यता सममाकर उनकी 
निष्ठा प्राप्त करे, ओर उन लोगो को अधिकार है कि जिन सामान्य 
उपायो से एक मसजदूर-सब्ब अपने श्रम की अ्रवस्थाओ को 
सुधारता है, उनका प्रयोग करे | और इसका भी कोई कारण मुझे 
दिखाई नहीं देता कि, राज्य-संस्था के निम्न-पदस्थ कमचारियो 
को, अन्य बाहर के उद्योग-धन्धों मे अपनी समान अवस्थावाले 
श्रसिको के साथ, अपने इच्छित योग्य उपायो से अपनी अवस्था 
सुधारने के लिए सम्मिलित होने का समान अधिकार क्यो न हो। 
सरकारी पद पर काम करने के गोरव से, क्कर्कों या पोस्टमेनो को 
जो अपने प्रति अन्यायोचित व्यवहार प्रतीत होता है उसकी 
अपयुक्त क्षतिपूर्ति नहीं होती । 
9 

में पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों शासन-कार्य को कार्यान्वित 
करने मे न्यायकारिणी का स्व॒तन्त्र होना महत्वपूर्ण है. । इस उद्देश्य 
को पूर्ति के लिए, तीन सिद्धान्त ध्यान देने योग्य है। ( १ ) नियुक्ति 
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का तरीका ऐसा होता चाहिए कि न्यायाधीशों के चुनने मे राज- 
नतिक हेतुओं की सभावना न्यूनतम होजाय, ( २) जिन व्यक्तियों 
की नियुक्ति हो उनको, वशर्त कि उनका व्यवहार ठीक रहे, अपने 
पद के स्थायित्व का आश्रासन मिलना चाहिए | (३ ) पदोन्नति 
मे केवल क़ाननी उत्कर्प का भयान रखा जावे | प्रथम सिद्धान्त से 
न्यायाथीशों के चुनने में जनता द्वारा या व्यवम्थापिका द्वारा 
निवांचन का तरीका ठीक नही ठहरता, न्यायात्रीश के पद के लिए 
जिन गुणा की आवश्यकता होती है वह निर्वाचन-पद्धति के लिए 
उपयुक्त होनबाली कसौटी से भलीभॉति नहीं जॉचे जा सकते | 
तब सम्भवतया तीन तरीके शेप रहते है | पहला तरीका, फ्रास 
की भांति, यह है कि प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा न्‍्यायाधीशवृन्द 
चुना जावे, और ऊँचे पदों पर उन्नति योग्यता के प्रमाणों पर 
निर्भर रहे | इस तरीक्रे के विपय मे काफी कहा जा सकता है 
निश्चय ही इससे फ्रांस को वडा विद्वान न्‍्यायाधीश-समाज मिला 
है, जिसमें अपने पेशे की प्रतिष्ठा की उच्चतम भावना हैं। इस 
तरीके मे मेरी शकह्ला यह है कि ग्रथमत तो न्यायाधीशोचित गुण 
मे कई ऐसे गुण है जिनकी जाँच प्रवेश के तरीके से नहीं हो 
सकती, और, इंग्लेड के न्यायाधीश की अपेक्षा फ्रास के न्यायाधीश 
की दृष्टि केवल क्वानूनी और सड्डुचित रहती है । फ्रासीसी न्याथाः 
धीश सामान्यत अच्छा न्यायाधीश होता है, परन्तु जिस सद्बुचित 
अनुशासन में होकर उसका जीवन व्यतीत होता है उसके कारण 
वह न्‍्याय-सम्बन्धी अनुभव के अतिरिक्त सब प्रकार के अनुभव 
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से अनुचित रूप से प्रथक होजाता है | दूसरा तरीक़ा वह ह जो 
इड्नलेंड मे, और सद्दीय नियुक्तियो के लिए संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) 
मे है, जहाँ कि नीच ओर ऊपर के दोनो ही न्यायालयों के न्याया- 
धीश कार्यकारिणी द्वारा नियोजित किये जाते है | इस पद्धति ने 
हमें नि.सन्देह बहुत से अच्छे-अच्छे न्यायाधीश दिये है, जेसा कि 
मेन्सफील्ड और माशेल, जसेल और चॉवेन और होम्स जैसे नामों 
से स्पष्ट प्रकट होता हैँ, परन्तु जो कोई पिछले सो वर्षो की नियु- 
क्तियों का सूच्स निरूपण करेगा उसे सन्देह न रहेगा कि उनसे 
राजनेतिक हेतुओ का बहुत अधिक भाग है। में इन दोनों की 
अपेक्षा एक तीसरा ही तरीक़ा पसन्द करूँगा, जिसमे कि न्याया- 
धीश लोग स्वयं ही कायकारिणी के सामने एक छोटी-सी नाम- 
सूची उपस्थित करें, जिसके बाहर कायकारिणी अत्यन्त अपचाद- 
स्वरूप परिस्थितियों मे ही जाब । इसी प्रकार न्यायाधीशों को 
पदोन्नति की सिफारिश स्वय ही करनी चाहिएँ, और उसमे केवल 
यह वन्‍्धन रहे कि जो व्यक्ति केवल पॉच वर्ष से ही न्यायाधीश है 
या जो पाँच बष के अन्दर सेवा से निशृृत्त होनेवाला है बह नियोजित 
किये जाने योग्य न समझा जाय । मेरे विचारानुसार यह भी 
आवश्यक है कि न्यायाधीश राजनैतिक पद लेने से वस्ित रखे 
जायें, और राजनैतिक पद पर रह चुकनेवाला कोई भी व्यक्ति 
जवतक कि उसको पद से निवृत्त हुए तीन बर्ष न बीत चुके 
न्यायाधीश पढ के लिए नियोजित न किया जाय । मेरे “ 

तार, यह वात भी महत्वप्र्ण है कि न्यायाधीशों को सत्तर 
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आयु पर आवश्यकरूपेण निवृत्त कर दिया जाय, साथ ही 
यह भी स्वतन्त्रता हो कि वे पन्द्रह वर्ष न्यायाधीश पद पर सेवा 
करने के बाद स्वेच्छापूत्रक निव्ृत्त होसके । 

ऐसी पद्धति के गुण म्पष्ठ है । इस पद्धति के कारण हमारा 
ऐस न्यायाथ्रीशों के खतरों से संरणण होजाता है, जो संकुचित 
ओर विशेष पेशेरूप जाति के सदस्य होने के कारण प्रारम्भिक 
योवन के समय से ही निरन्तर शेप संसार से प्रथक रहे है । यह 
पद्धति किसी काननपेशा व्यक्ति के राजनतिक सवा के बदले में 
पदोन्नति या नियुक्ति प्राप्त कर सकने के अवसर की न्यूनतम कर 
देती है | प्रथमत तो, न्यायाथीश-मण्डल द्वारा कायकारिणी के 
विचारार्थ नाम चुनवाने से यह बात मान ली जाती हूँ कि जिन 
लोगो को पेशे सम्बन्धी योग्यताओं का सबसे अधिक अनुभव है 
उनका ही उन योग्यताओं का महत्व-निधारण करने का अधिकार 
होना चाहिए, और कार्यकारिणी के हाथ में एक के बदले मे दूसरे 
को चुनने का अपवाद-स्वरूप अवसरो पर काम मे लाया जाने- 
वाला अधिकार होने से न्‍्यायाधीश-मंडल के पत्षानुअह-भाव का 
स्रतरा परिमित होजाता है । यह भी कहना आवश्यक है कि मेरे 
विचारानुसार इंग्लेड की-सी वह पद्धति अवाजछनीय है, जिसमे 
कोई भी सामान्य व्यक्ति, सामान्यत छोटी-मोटी राजनेतिक 
सेवाओ के बदले मे, छोटा न्याय पदाधिकारी वनाया जा सकता 
है, सामान्य व्यक्ति के लिए उचित स्थान अधिक-से-अधिक फोज 
ढारी मामलो के सहायक न्याय-मण्डल ज्यूरी मे हो सकता हैं| 
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सामान्य सहायक-नन्‍्याय-सरडल का महत्व भी उन मामलों 
मे संदिग्ध है, जहाँ हुस्डी (बिल आव एक्सचेज्ज ) इत्यादि के 
व्यापारादि सम्बन्धी अत्यन्त विशेषज्ञतापूर्ण बातो के सम्बन्ध से 
निर्णय करना होता है । इस क्षेत्र मे, जहाँ सहायक न्याय-मण्डल 
पद्धति रखी गइ है, वहाँ ऐसे व्यक्तियों का एक विशेष मण्डल रखना 
अधिक अच्छा होगा, जिनके विशेष अनुभव के कारण उपस्थित 
सासलो पर दिये जानेवाले निशेयो को विशेष सहत्व मिलता हो | 
किसी भी सुव्यवस्थित राज्य-संस्था मे न्‍्यायकाये के सम्वालन 

मे चाः सिद्धान्त दिखाई दंगे। सरकार के अपराधों पर भी ठीक 
वही उत्तरदायित्व होगा जो साधारण नागरिक के अपराधो पर 
होता है, कोई भी राज्य-संस्था वास्तविक रूप मे न्याय के शासन 
के अधीत नहीं कही जा सकती जहा उसके कार्यकताओ के 
दुष्कार्यो के लिए उनका प्रमुख पुरुष दोष-योग्य न हो। सर्वोपरि 
सत्ता के कारण उसके नाम पर काम करनेवाले व्यक्तियों को 
उत्तरायित्व-हीनता न मिज्न जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जहाँ 
कायकारिणी के हाथ मे समर्पित व्यवस्थापन-शक्ति हो, वहाँ उस 
शक्ति की काननी सीसा का प्रश्त सदा साधारण न्यायालयो द्वारा 
निधारित किया जाना चाहिए | तृतीयत', यह आवश्यक है कि 
न्याय-मम्वन्धी प्रणाली कभी इतनी खर्चीली नही होनी चाहिए 

जिससे निर्धेन नागरिक न्यायालयो तक पहुँचने से ही वश्नित रह 

जाये, मनुष्यो में इस विश्वास के उत्पन्न होने ढेने की अपेक्ता, कि 

भाथनाभाव के कारण हम न्याय श्राप्त नहीं कर सकते, तो यह 
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अच्छा होगा कि तुन्छ महत्वहीन सामले भी बडी संख्या मे पश 
होन दिए जाये | अन्तिस बात यह है कि कानूनी तरीकों के सुधार 
करन की ओर राज्य-सस्था का निरन्तर ध्यान रहना चाहिए। इसके 
लिए, न केबल यही आवश्यक है कि न्याय-सम्बन्त्री सम्थाओं फे 
काय की. विशेषत फीजदारी अड्डों की, निरन्तर जाँच होती रहे; 
प्रत्यत यह भी आवश्यक है कि उन सस्थाओं के सशख्बालन में जिन- 
जिन का भाग रहता हो, वे अपने अनुभव को लेखवद्ध करते रहे। 
क़ानन-सुवार के विपय में एक स्थायी कमीशन रखना, जिसमे 
न्यायाधीश वकालत-पेशा और साधारण लोग सभी समान रूप से 
भाग लेसके, आजकल के समय की एक सबसे वडी आवश्यकता 
ह। 

५५ 

मैने, यहाँ, लोकमत के महत्व का निरन्तर वर्णन किया है 
ओर यह विवेचन तबतक पूर्ण नहीं हो सकता जबतक कि लोक- 
मत सम्बन्धी कुछ अत्यन्त आवश्यक समस्याओ का थोडान्सा 
उल्लेख न किया जाय | दो बाते स्पष्ट है, लोकमत की उत्तमता 
उसको प्राप्त होनेवाले समाचारों की सत्यता पर निर्भर रहती है 
ओर वह जितना ही सद्भठित होंगा उनती ही उसकी प्रभावोत्पादन- 
शक्ति होगी । अथवा, दूसरा सिद्धान्त कदाचित्‌ सर्वोत्तम शब्दी मे 
इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि सामान्य लोकमत जैसी 
कोई वस्तु प्राय' हे ही नहीं। प्राय होता तो यह है कि, जो परत 
उत्पन्न होते है उनपर लोक-सम्सतियो की शुद्धला का विकास हुआ 
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करता है, और इन लोक-सम्मतियों की सापेन्न शक्ति उनके न 
ओर सद्ढठल प्राप्त कर सकने की शक्ति पर निभर रहती ह। 

अब जो कोई आधुनिक ससाज में समाचारों की सत्यता 
समस्या पर छानवीन करेगा, उसे प्रथम तो यह ज्ञान होगा कि 
यह समस्या वडी जटिल है, और दसरी बान यह कि समाचारो ऊ 
सग्रह करने ओर वितीण करने में तथ्यों को यथावत प्रकट छरने 
का प्रयत्न नही होता | यदि समाचार के तत्व से नीति पर प्रभाव 
पड सकता हो तो वह प्रचार वन जाता है. ओर विपमसा पर 
समाज सें समाचार का रुख आर्थिक-शक्ति-वारियों के लिए ल्लाभ- 
दायक वना लिया जाता है। अ्रधिकांश मनुप्यो को समाचागें के 
लिए समाचार-पत्रों पर निभर रहना पडता है। यह समाचार-पत्र 
मिलनवाले विज्ञापनों पर अवल्म्बित रहते हैं, और -नऊा निशा 
लना इतना व्ययपू्ण होता हे कि केबल धनिक लोग नो 
पारम्भ कर सकते है। परन्तु चूँकि वह विज्ञापक पर अवलग्बन 
पते हैं, इसलिए उन्हें अधिकांश ऐसे समाचार छापने पड़ते ड 
और व्स प्रकार टिप्पणियाँ लिखनी पड़ती हैं कि जिससे जो लोग 
'जापक द्वारा बेची जानेबाली वस्तुएँ खरीदते है उनको सन्तोप 


दे बेची उ प 
, मिले, ०! पते अपन पत्र को बिक्री उन लोगों मे नहीं कर सकते 
» जिनकी काय-साथनाः 


ते कार्य- थक माँगों की शक्ति काफी बडी है । परिणाम 
वह होता हे कि जिन समाचारों के सच्चे रुख के कारण धनिक 
वर्गों को फट होना सस्भव है वे सम्बद्ध-रूप से पक्तपात-पूण ढंग 
मे दिए जाते हैं। रूसी क्रान्ति ) या किसी बड़ी हड़ताल, या किसी 
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शंट्राय-क्रत कारखाने का कार्य-विवरण आदि घटनाओं को इस 
तरह से तोइ-मोड दिया जाता है कि जो नागरिक इनके स्वरूप का 
ज्ञान अपने समाचार-पत्र से प्राप्त करता है उसपर उनके विपय में 
प्रतिकुल प्रभाव पड सके । वह वास्तविकताओं को मानो एक ऐसे 
दपणा से से प्राप्त करता है जिसमे उनका स्वरूप किसी विशेष 
स्वाथ के बहुत अधिक अनुक़ल बन जाता हैं। जबतक नीति के 
परिणाम मे लोगो के स्वार्थ विषम रहते है, तवतक उनको मिल 
सकनेवाले समाचारों को इस प्रकार चुना ओर महत्व दिया जाता 
8 कि जिससे उनका सन्चा अर्थ न निकल सके | केवल समानता- 
पूण समाज में ही सत्य वात छापना लाभदायक होता हैं 

अन्तत , लोकमत जितना अबिक सड्डठित होता है उतना ही 
अधिक वलबान होता है, ओर सद्भठन आशिक शक्ति के अनुरूप 
होता है । धनिक खान-मालिको के एक छोटे समूह को सन्नठित 
करना, निर्धन मजदृर-सद्बन-बादियो के एक बडे समृह को सगठित 
करने की अपेक्षा अधिक सुगम है । थोडे से खान-मालिको को 
सुसम्बद्ध और एकता-पर्ण बनाये रखना भी अधिक सरल हैं। 
इनमे गलती होजाने से आघात का अनुभव कम तेजी से हांता हैं 
और सफलता के परिणाम बहुत अधिक प्रत्यक्ष होते है। आशिक 
शक्ति अपनी निजी बुद्धि की अपेक्षा बहुत अधिक ज्ञान पर अधि 
कार कर सकती है | उसमे प्रतीक्षा करने का भी सामथ्य है, आर 
प्रतीक्षा करन की आवश्यकता होने पर उसके सामान्य जीवन की 
रूप-रेखा के बहुत बदल जाने का अनुभव उसे नहीं होता | परन्ठु 


हा 
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गेगो वे मम 
ज्ित लोगो के पास आधिक शक्ति नही है इन सगम्स भा १ 


से प्राय एक भी सुविधा नहीं होती । उसके मुल्य राख जला 
हडताल मे होता है, इतने व्ययप्रण होते हैं कि बह उसआा प्रणाण 


करने का सामथ्य नहीं रखता | ज्ञान को खरीदने की उसओी प्रात 
न्यून होती है, क्योकि प्राय ऐसे संगठन छो झिस ज्ञान की 





आवश्यकता होती है उससे उस लान को स्खनबाले लोगो को 
मनोवै रुचियाँ 3: । ; 
मनोवैज्ञानिक रुचियाँ विरुद्ध पड़ती है । संज्ञपत विण्मलाउंगा 


समाज मे लोकमत नेतिकता की दृष्टि से अपने दावे नहीं ऋर 
सकता । विपमता-पूण शक्ति के कारण स्वाथ जिस शद्तनऊ नोट 

भोडे जाते हैं उसीके अनुसार उन दावों की न्याय पुराना होनी # । 
ब्सलिए, जबतक आशिक शक्ति के विभाजन से गढ़री बिप्मताये 
रहेगी, तवतक कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपने नागरिफों की 
माँगों को समानता से पूर्ण नही कर सकती, न गम्भीरता-यर्वक 


उनके अधिकारों को ससान रूप से म्वीकृत करने का प्रयस्न कर 
सकती है । 


ले 
राज्य-संस्था थोर अ्रन्तर्राष्ट्रीय समाञ्ञ 
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अभीतक राज्य-संस्था की समस्याओं पर केवल इसी दृष्टि से 
विचार किया है मानों उनका सम्बन्ध केवल उस राज्य के नाग- 
रिकी से हीं है। परन्तु वास्तव से एक राज्य-संस्था अन्य राज्य- 
संस्थाओं से बिल्कुल अलग नहीं वल्कि उन्हीं मे से एंक है। अत" 
हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वे उन राज्य- 
संस्थाओ के पारस्परिक सम्बंध से उठनेवाली समस्थाये हैं,जो उस 
समय पैदा होती हैं जबकि एक राज्य-संस्था और उसके नागरिकों 
को दूसरी राज्य-संश्था और उसके नागरिकों से काम पडता है। 
पूवंग्रहीत मूल-सिद्धान्तो के अनुसार कोई भी राज्य-संस्था दूसरी 
राज्य-संस्था को आज्ञा नहीं दे सकती, क्योकि यदि ऐसा होजाय 
तो आज्ञा पालनेवाली राज्य-संस्था के विधि-निदेशों का स्वरूप वह 
ने रहेगा, जिसपर कि, पूर्व विवेचनानुसार, राज्यतत्व कौ आन्तरिक 
स्वरूप निभेर शहता है | 
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इसके अतिरिक्त, राज्य-सस्थाय्रो के पारस्परिक सम्बंधो को 
नियन्त्रित करने की भी आवश्यकता हैं, अन्तराष्ट्रीय कानून ऐसे 
नियमो का समूह है जिनके द्वारा विविध राज्य-संस्थाओ और 
उनके नागरिको के पारस्परिक सम्बंधो को व्यवस्थित किया जाता 
है | यह नियम ससाज मे रहनेवाले मनुष्यो पर इस कारण लागू 
किये जाते हैं कि यदि यह न हो तो राज्यत्व के आन्तरिक स्वरूप 
से वाह्य स्वरूप पर पहुँचने पर हमारे सामने ऐसी अवस्था उत्पन्न 
होजाय जिसके लिए अराजकता शब्द ही प्रयुक्त होसके | यदि 
राज्य-सस्थाओ पर अन्‍्तरोष्टरीय क़ानून बाध्य न हो तो अपने- 
अपने सत्र के अनुसार काम करने की इच्छा के अतिरिक्त उनके 
परस्पर के लिए अन्य कोई नियस ही न रह सकेगे । ओर, वास्तव 
में, हॉब्स जेसे कई बड़े-बडे विचारक ऐसे हुए भी है जिन्होने यही 
निष्कष स्वीकार किया है । उन्होने अपने हेतुओ और उदाहरणो 
से विलकुल युक्तिपूवंक यह वताया है कि, चूंकि मनुष्यो की कोई 
भी सस्था राज्य-संस्था को आज्ञा नहीं दे सकती इसलिए अन्‍न्त- 
राष्ट्रीय क्वानून को राष्ट्रीय क्लानून के समान प्रामाणिक मानना 
असम्भव होजाता है । उनका कहना हे कि यदि राज्य-संस्था के 
क़ाननी विधि-निदेश सर्वोपरि है तो, युक्तितः, अन्य कोई भी विधि- 
निदेश उनसे बडे नहीं हो सकते | तो परिणाम यह निकलता है 
कि किसी भी राज्य-संस्था के लिए अन्तर्राष््रीय क्रानून उसी अंश 
तक प्रामाणिक है जिस अंश तक वह उसके तत्व को मानने को 
तेयार हो । कहने का तात्पय यह है कि अन्तर-राष्ट्रीय क्रानून विशेष 
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गज्य-संस्थाओ द्वारा क्रातन सान लिया जाने पर सचमुच क़ानन 
बन जाता हैं | उसमे स्वत कोई बाध्य करनेवाला बल नहीं है, 
उसको सत्ता इस वात से मिल जाती है कि व्यक्तिगत राज्य उसके 
प्रत्येक नियम को क्राननी विधि-निदेश के रूप में ग्रहण कर लेत हैं । 
परन्तु ऐसे प्रबल्ञ निष्कप को स्वीकार कर लन स पहले उमूके 
आधारो का परीक्षण कर लेना आवश्यक हैं। इस दृष्टिकोण से 
कह महत्वपूण बाते उत्पन्न होती है । ( * ) कोई भी नह राज्य- 
संस्था, जब वह अस्तित्व मे आती है, अन्तराष्ट्रीय क्रानन के 
प्रतिष्ठित नियमों में स केबल कुछ को चुनकर प्रसन्‍्द्र नही कर 
सकती । उसपर बे ठीक उसी प्रकार बाध्य होते है मानो वह उनके 
चनाने के लिए उत्तरदायी रही हो। अन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाजो, 
सधियो और पश्चायतो के समभोतो के कारण वहुत से ऐसे सुप्र- 
तिप्ठित सिद्धान्त उत्पन्न होगए है कि जो राज्य-सस्थाओं के सामान्य 
पारस्परिक व्यवहार में उनके कार्यों को उसी प्रकार मयांदित करत 
है जिस प्रकार इड्नलेण्ड का क्नानन अपने नागरिको के कार्यों को 
मर्यादित करता है। (२) राज्य-संस्था का सर्वोपरित्व एक ऐति- 
हासिक परिणाम हैं जिसका जन्म मध्ययुग के मध्ययुगी पोप-सत्ता 
( 7257 प0॥2८8 ८(॥75088 ) के टूट जाने पर हुआ था । माट 
तौर पर, रिफॉस्मेशन यंग से पहले राज्य-सस्था की इचछा सर्वोपरि 
स्वरूप की नही थी, वह इश्वर के क़ानून और प्रकृति क क्रांचन 
द्वारा स्वाभाविक रूप से मयोदित मानी जाती थी, इनके सिद्धान्ता 
के विरूद्ध राज्य-संस्था का कोई भी विधान स्वभावत मल्य-हीन 
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होता था। आजकल हम उस अवस्था का दर्शन कर रहे हैं जो 
भूमर्डलीय सघ का पुननिर्माण कहा जा सकता हैं. जिसका 
खप्त मध्य-युग के विचारक देखा करते थ | हमन जान लिया है 
कि वेज्ञानिक ओर आर्थिक परिवतंन के कारण सासान्य संसार- 
सम्बन्धी मामलो से व्यक्तिगत राज्य को अपना-अपना निर्णय करने 
के लिए स्वतंत्र छोडना असम्भव होगया है | निर्णायक अचसरों 
पर ऐसे बंधन-रहित आत्मनिर्णय से युद्ध होजाता है. और जिस 
फारण अपने प्रदेश के अंदर राज्यसंस्था की इच्छा को अन्य सत्र 
सभा-सस्थाओ से ग्रधानता मिली,,उसी कारण राज्य-सम्थाओ के 
समाज में भी ऐसी सामान्य इच्छाशक्ति का होना, जो प्रत्येक 
विशेष राज्य-सस्था की इच्छा के ऊपर प्रधानता रखती हो, एक 
राजनेतिक आवश्यकता वन गई है । इसलिए परिणाम यह निक- 
लता है कि जिस प्रकार व्यक्तिगत इच्छा राज्य-संस्था के निश्चित 
किये हुए क्रानली विधि-निदेशों के अधीन है, ठीक इसी प्रकार संसार 
सम्बन्धी सामान्य मासलो में राज्य-संस्था की इच्छा भी एक प्रधान 
श्च्दाशक्ति के अधीन होनी चाहिए । 

यही वात, सम्भवत , सर्वोत्तम रीति से इस प्रदा।३ पक के 
जा सकती है। सन्‌ १४७०० और १७०० के बीच मे "4 [सि॥ 
'ज्य-सस्था इसलिए सर्वोपरि बन गई कि गे 'वति[रिफक "कप 
किसी ढंग से उसके नागरिकों के जीबनों को शान 'भी! ४ 
ज्षितता निश्चित रूप से न दी जा सकती थी । ॥४0 ४।५| ५॥ 
पलज्ञान दूँढनेबाल विचारकों को उसगे शागपरी ॥२५१ '॥५ व! 
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दिखाड़े दी वह यह थ्री कि इसने अपनी 5चछाशक्ति को सब वाह्म 
नियंत्रणो से स्वतंत्र कर लिया था। इसलिए म्वभावत उन्होंने 
यह मान लिया कि राज्य-संस्था ही सामाजिक संगठन का अंतिम 
घटक हे | परन्तु, परिस्थिति, विशेपत पिछली अथे-शताब्दि मे, 
पुन॒बदल गइ है | संसार इतना परस्पराधीन होगया है कि किसी 
भी राज्य-संस्था मे अनियंत्रित इच्छाशक्ति का होना अन्य राज्य- 
संस्थाओं की शान्ति के लिए घातक है ।यदि हम इग्लेण्ड को, अपनी 
राज्य-सीमाओ और सेनिक शक्ति, अपनी आयात-निर्यात कर पद्धति, 
ओर श्रमपद्धति, अपने न्यायालयों में विदेशियों को विय जानेवाले 
अधिकार, इतर राज्यो से होनेबाले कगडो का निणय करने की विधि 
आदि बातो का स्वयं ही निणय करने के लिए स्वतन्त्र छोड दे, 
तो अनिवाये परिणाम होगा अन्तराष्ट्रीय विपत्ति । राज्य-संस्थाओं 
की परस्पराधीनता के कारण, एक ऐसा भूमडलीय समाज, राय्य- 
संस्थाओ का समाज, मानने की आवश्यकता है, जिसके अपने 
ही प्रथक्‌ क्वानूनी विधि-निदेश हो ओर उनके सामने अन्य सब 
नियमो को भ्ुकना पडे | थोडे मे कह रुकते है कि आधुनिक 

परिस्थितियों के कारण सामान्य सम्बंध के मामलो के लिए ससार- 

व्यापी क़ानून निर्माण शक्ति को मानना भी उतना ही स्पष्टतया 

आवश्यक होजाता है जितना कि राज्य सच्ा के प्रदेश के अन्दर 

उसके प्रभुत्व को मानना । संक्षेपत , क्रानन की दृष्टि से म्युनिसि- 

पल कानून अन्तरोष्ट्रीय क्रानून के अधीन है. । 
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इसलिए, इस प्रतिज्ञा को लेकर कि कानून का मूल उद्गम 
राज्य-सस्थाओ के समाज की इच्छाशक्ति हे, ओर आधुनिक 
सभ्यता मे यह इच्छाशक्ति अन्य सब इच्छा-शक्तियो के ऊपर 
प्रधान है, कानून सम्बन्धी व्याख्या बनाई जा सकती है। ऐसी 
प्रतिज्ञा के अनुसार, राज्य-संस्थाओ के समांज से किसी विशेष 
राज्य-संस्था का सम्वन्ध अधीनता का सम्बंध है, यह वैसा ही है 
जेसा कि अमेरिका के-सयुक्तराष्ट्र से न्यूयाक का है| कुछ ऐसे 
विषय हैं जिनपर न्यूयाक स्वय अपना क़ानून बना सकता है, और 
कुछ अन्य ऐसे विषय है जिनपर उसे संयुक्तराष्ट्रका निर्णय मानना 
पडेगा। (इस हांष्टि के अनुसार राज्य-सस्था सर्वोपरि नही रहती | 
वह्‌ जिन ससार-व्यापी परिस्थितियों मे स्वयं परिग्ृहीत है उनके 
निष्कर्षा को उसे स्वीकार करना ही पडेगा | उसकी बं धन-रहित 
स्वच्छन्दता की साँग स्वीकार करना उतना ही असम्भव है जितना 
कि व्यक्तिगत नागरिक की नियंत्रण-रहित इच्छा रखने के क्ानूनी 
अधिकार की माँग को सान लेना । सामान्य आवश्यकताये होने 
का अथथ है पारस्परिक अधीनता होना, और जहाँ पारस्परिक 
अधीनता है वहाँ, ऐतिहासिक या पारिभाषिक भाव से, सर्वोपरि 
राज्य-सस्था का होना असम्भव है । 

उपयुक्त दृष्टिकोण मे इन संदेहरहित बातों से भी कोई दोष 
नहीं आता कि ( क ) राज्य-सस्थाये क्रानन को तोड देती हैं, और 
( ख ) राज्य-संस्थाओं के समाज ने अभीतक अन्‍्तर्राट्रीय क्रानून 
पी वृद्धि के लिए कोई भी सतोषजनक साधन, विशेषत. ज्यवस्था- 
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पन ज्षेत्र मे, विकसित नही किये है । अन्तर्राष्ट्रीय क्रानन का किसी 
विशप व्यक्ति द्वारा भंग होना उतना ही महत्व-प्रण या महत्व- 
शन्य है जितना कि स्युनिसिपल क्राननन का किसी विशेष व्यक्ति 
द्वारा भंग होना, जबतक क़ानन सामान्यत और प्रब्नत्तित बल- 
पूथक लागू किय जाने योग्य हाता हैं तवतक वह क्लानन रहता है | 
यह हम मान सकते है कि राज्य-संस्थाओं के समाज की सम्थाये 
अभीतक इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अनुपयुक्त है। इसफे 
दो उपयुक्त कारण है| प्रथमत तो, अन्तराष्ट्रीय परस्पराधीनता 
के सिद्धान्त की मान्यता अपेक्षाकृत नह हू, इस सिद्धान्त की यथा 

रीत्या सान्‍्यता १६१६ की वासंलीज के सथधिपत्र से पहले को प्राय 

नहीं कही जा सकती | छ्वितीयत , इस परस्पराधीनता के लिए 
उपयुक्त संस्थाये बनाने के प्रत्येक प्रयत्न का सर्वोपरि राज्य-संस्था 
के द्वारा विरोध हुआ हैं, जो अभीतक अपने अधिपत्य के खण्ड- 
हरो को अपने ही हाथ में बनाये रखने का उत्कट प्रयत्न कर रहो 
है | उदाहरणत., राष्ट्रसंघ का इतिहास, सिवाय इसके ओर इथे 
नहीं हे कि वह अन्तरांष्ट्रीय परस्पराधीनता के नग सिद्धान्त तथा 
उसके परिणामों के साथ सर्वॉपरित्व के पुराने सिद्धान्त के सद्ृप 
का लेख-प्रमाण हो | इस पुराने सिद्धान्त को मानने की इच्छा के 
परिणाम-स्वरूप ही राष्ट्रसन्ल मे एकमत से निर्णय करने का 
नियम है जो राष्ट्सड्व की सफलता को वहुत-छुछ नष्ट करता हैं 

अन्तर्राष्ट्रीय परस्पराधीनता के परिणामों को स्वीकार करने # 

आवश्यकता के फलस्वरूप ही विकल्प! (ऑशन) सम्वन्धी थार, 


“४२३ राज्य सस्था और अन्तराट्रए का 5 


हर 
अन्‍्यगामक.. #म 
अिनया 


है ४ 
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सामान्यत पंचायत हारा कगडे निवटान का एक्ट 
की जेसी परस्पर अभिवचन देनवाली साथयोां 
से स्वोपरित्व के सिद्धान्त पर निश्चित ओर झुग्म्प्र & 
है, क्योकि इन तीनो का अथ है कि जिन राज्य-सस्थाओं 
स्वीकार कर लिया हैँ, बह वास्तव में, अपनी इच्छादुलार 
करने में स्वतंत्र नही है। इसी प्रकार शासन-निरदेशो [ भा 
के सिद्धान्त तथा राष्टसट्ठ के बुछ संब्म्य-गाया की आता 
जातियो को प्रतिन्नात किय्रे हुए अविकाग द्वारा बह बाल मे 
गए है कि राज्य-संस्था की स्वाधीनता के दिन निश्वित मे : 
चुके है। हम आधुनिक राज्य-संस्थाओं मे, उनको सामार 
सम्धा के अधीन किये बिना परस्पर आवश्यक सश्याग पर 
कर रूकते। ओर, इस अंधीनता का परिणाम या 
9 सस्था के बनाये हुए काननी विवि-निदेश उनको 'प्रम 
सकतवाली सब इन्छाशक्तियो पर प्रधानता रखते है । 

एसी स्थिति से कुछ प्रतिष्ठित विचारकों न इसका पुराने दृष्टि- 
कोण से दो प्रकार से सामझस्य करना चाहा है। एक ओर तो वे 
यह कहने लगे हैं कि अन्तरोष्ट्रीय कानून तो राष्ट्रीय क्नानन ही 
६, क्योकि बह व्यक्तिगत राज्य संस्थाओं द्वारा स्वीकृत होजाने पर 
थे लागू हो सकता है, और दूसरी ओर उनका यह कहना होगया 
६ कि जहाँवक अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून सचमुच क्रानल हैं. बहाँतक 
पह स्वत एक पृणु व्यवस्था है, जो व्यक्तिगत राज्यो की इच्छा- 
शक्ति से स्व॒तन्त्र हु और उसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है,। 


जि 
अमन, 
के 
9 


है 
$आै। 


श्र 


्‌, 


करना, 
का 


| हा 


*। 
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परन्तु यह दोनों दृष्टिकोण संतोपजनक नहीं हैं। प्रथम विचार के 
दो उत्तर दिये जा सकते है। प्रत्यक्षत , राज्य-संम्धायें अन्तर्गप्रीय 
नियमों को इसलिए स्वीकार नहीं करती कि वे उन्हें ग्वेच्छा से 
पसन्द करती है, परन्तु इसलिए कि वाम्तव में उनके पास दूसरा 
चारा नहीं है, ओर स्वीकृत-सिद्धान्त को, जो वास्तव में अधिकांश 
काल्पनिक है, क्रायम रुखन में कोई लाभ नहीं है। और कोई भी 
अन्तरोष्ट्रीय क़ानून सम्भवत तबतक काम में नही आ सकता 
जबतक कि उसके प्रजाजन उसका लागू किया जलाना स्वीकार न 
करे; परन्तु यह वात तो स्वय राज्य-सस्था के क्लानन के विपय मे 
भी सत्य है | कहने का तात्पय यह है कि न्यायविज्ञान की दृष्टि से 
अन्तरोंट्रीय क्रानून के क्रानूनी स्वरूप को उसके लागू किये जा 
सकने की सफलता पर निर्भर बताना, उसपर ग्रामाशणिकता सम्बन्धी 
वह कसौटी लगाना हे जिन्हें कोई भी न्याय-विज्ञान-विशारद 
राष्ट्रीय क्नानून पर स्वप्न में भी नहीं लगाता | न्याय-विज्ञान-विशारद 
के ही माने हुए सिद्धान्तो के अनुसार क्लानूनीपन के लिए इतना 


जरा «जप 


कु छत ब््‌ धिकार डॉ 
हो आवश्यक है कि उसके उद्गमस्थान को ६तनी अधिकार-शक्ति 


होनी चाहिए कि वह सम्बन्धित नियमों को बना सके | उसके लिए 
क्वानूनीपन शुद्ध अधिकार-शक्ति का प्रश्न है, और उसे अन्य-कार- 
णाश्रित कसौटियो के आधारो को त्यागना पडता है। ओर, यह 
विचार भी कि अन्तरांष्रीय क्रानून राष्ट्रीय क्रानून से स्वतस्त्र एक 
स्वावलम्बी व्यवस्था है, अधिक सनन्‍्तोपजनक नहीं हे । क्योकि; 
अन्तराष्ट्रीय क़ानून का सारा प्रयोजन परिभाषा के अजुसार 


क् श्र 

हि कषाााम्प-.. प-कम्माक. किक चानय-दुछन-न मा 
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ऋपत्ता प्रयोजन सिद्ध हा रभर सकता | 
जगे घाधित करने के लिए राष्य- 
उसकी स्वासाविक शेप्ठता का होता 
अनिवाय है ओर हमें यह सावना पडता हे कि स्थुनिसिपल क़ानून 
उन्ही सिद्धांतो पर आधारित है ज्िितपर अन्‍्तराष्ट्रीय कानून है । 
एक ओर युक्ति पर, जो अन्तिस है.विचार करना भी अवश्यक 
है। कहा जाना है कि रा|्य-संस्था को कानूनी व्यवस्था सानना तो 
सरल है क्योंकि उसमें तो ऐसे मनुष्यों का समुदाय प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है. जितलो इसके सागरिकों पर उसके क़ानूनी विधि-निदेशो 
को लायू करन का अधिकार, अपनी स्थिति के कारण. होता हे; 
परन्तु राज्य-संस्थाओं के ससाज में क़ानून को ल्ञागू करवानेवाली 
शक्ति इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यदि उसका एक भी नियम 
भट्ट किया जाता है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नही है जिसपर क्वानून- 
भ्ग के दुर्ड का प्रयोग करने का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हो । परन्तु, 
इ्स आलोचना को घातक मान लेने से पहले, इसके अशिप्रायाथ 
का समझ लेता आवश्यक हैँ । इसमें यह साना गया हे कि क़ानून 
राज्य-सस्था के ऐसे अद्ज द्वारा निर्मित होता हे जिसके पास आव- 
श्यक होन पर दण्ड का प्रयोग करने की शक्ति होती है । वास्तव 
मे, इसका अर्थ है हॉब्स और ऑस्टिन से आई हुई सर्वोपिरिष्त 
सम्बधी प्रसिद्ध व्याख्या को ज्यो-का-त्यों मान लेना, और जेरा | ने 


| 
| 
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अरीरशायान-अममाकजुपकर-० पर. 


आह! 


॥ ते 
॥। 


| ड! 


दर | ? 





राजनीति प्रवशिका १२६ 


हे 


€म देख चुके है वह व्याख्या आधुनिक समाज की जटिल परि- 
स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं होती | हमे ऐसी सामान्य श्रेष्ठ शक्ति 
को, जिसकी इच्छा से सारा क्लानृन बनाया जाता है, ढेँढने की 
अपकन्ता सामाजिक जीवन के भिन्न-भिन्न विभागों के लिए आवश्यक 
फ़ानन बनान क लिए उपयक्त सम्थाय प्राप्र करन की चिन्ता अधिक 
है, हमे कतृ त्वी क एकीकरण मे नहीं किन्तु विभाजन मे म॒स्य 
रुचि है । इतना ही नहीं | हम यह भी कह सकते है कि अन्‍न्तर्ण- 
ट्रीय कानून के अनेक नियम राज्य-संस्था के साधारण न्यायालयों 
द्वारा सामान्यतया और स्वाभात्रिकतया प्रयोग में लाये जाते हैं, 
ओर जमोरा (<077078) # में लाड पाकर का प्रसिद्ध निरंतर 
बताता है. कि न्यायालय इस दिशा में किस हदतक जाने को तेंयार 
हैं| हम यह भी कह सकते हैं कि अन्तराष्ट्रीय नियम आजकल 
केवल स्थायी अन्तराष्ट्रीय न्यायालय मे ही प्रयुक्त नही होते, प्रत्युत 
इस न्यायालय के निणेयों से इसी प्रकार के मामलों से सम्बन्ध रखने 
वाली सब संस्थाओ के काय का स्वरूप अधिकाधिक निर्मित होता 
जाता है । 

इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट हे कि, यद्यपि राष्ट्स्‍रसघ अभी 
अपूर्ण है तथापि वह पालन कराने की शक्ति के विचार का एक 
संस्था के स्वरूप मे ज्यक्तरूप है | यह संघ वास्तव में जितने 
दीघेकाल तक कार्य करेगा, उतना ही द॒ढ रूप इस विचार को 
प्रदान करेगा । जो इकरारनामा ( कवेनेर्ट ) युद्ध की प्रारव्धि को 
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रोकने के विचार से उत्पन्न हुआ था, ताकि वीच के समय मे युद्ध 
प्रारम्भ करनेवाले को चिन्तन का अवसर मिल सके जिससे उनके 
बीच सफलतापूर्वक वीच-बचाव हो सके, बह अब इस भावना की 
ओर अधिकाधिक बढता जाता है कि आक्रसणात्मक काय की 
परिभाषा की जा सकती है, ओर जो राज्य-संस्था आक्रमण के 
लिए उत्तरदायी समभी जायगी, उसके प्रति राष्ट्रसघ के सब सदस्यों 
की शत्रुता हो जायगी । वास्तव से किसी न-किसी रूप मे सम्मिलित 
( सामृहिक ) पाज्न कराने,की शक्ति का विचार उत्पन्न होगया है. 
विवाद्स्पद प्रश्न तो केवल यह रह गया है कि पालन-कारयित्री 
शक्ति अधिक-से-अधिक व्यावहारिक रूप क्या ग्रहण कर सकती 
है| इसके अतिरिक्त इकरारनासे (कवेलेस्ट) से, प्रत्येक पढ पर, 
सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप भी हैं, जो हर जगह अड्डरावस्था 
में ही नहीं हैं | यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रसंध की कोसिल अब भी, 
यद्यपि सन्त्रिमण्डल की भांति तो नहीं, तथापि कम-से-कम एक 
ऐसी संस्था की भांति तो कार्य कर रही है जो निदेश (आर्डिनन्स) 
वनानेबाली संस्था से वहुत समानता रखती है, और लोकमत पर 
णाए्-संघ की एसेम्बली का परिणाम बड़ा प्रभावकारी है। इसी 
प्रकार अन्तराष्ट्रीय न्यायालय का कार्य भी बड़ा प्रभावकारी है | 
"चोप राष्ट्रमंघ को युद्ध के पश्चाहर्ती परिणामों से बहुत बाघा हुई 
, तथापि उसके विपय में इतना तो कहा ही जा सकता है कि 
पसार को जातियों व्यक्तिगत राज्य-सस्थाओं के अत्याचारों को 
“गमित और नियन्त्रित करन के लिए उसके मुख की ओर देखती 
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है। उसकी सामाजिक ओर बैज्ानिक सेवा के विपय मे तो प्रत्येक 
व्यक्ति न्‍्यायपूरता के साथ कह सकता है कि यदि वह कार्य न 
किया जाता तो संसार आज की अपेक्षा हीन और कुरूप स्थान 
रहा होता; ओर यदि बह बन्द्र होजाय तो उसका पुन' आविष्कार 
करना पड़े । राष्र -संघ को साहस-हीनता ओर संशयालुता से वहुत 
हानि उठानी पडी है | उसको रूस ओर संयुक्तराप्ट्र (अमेरिका) 
के अलग रहने से भी बहुत हानि हुई है। और सम्भवत्तया उसे 
सबसे अधिक हानि अपनी ही काय-पद्धति सम्बंधी त्रटियों के 
कारण हुई ह जिनके द्वारा राज्य-संस्थाओं की प्रतिष्ठा को सुरतलित 
रखने का प्रयत्न किया गया है । परन्तु उसको त्रुटियों ओर वाबाओ 
के रहते हुए भी, वह महत्वपूर्ण हे ओर इस प्रकार के सट्ठठन के 
होने की आवश्यकता है, इन दोनों बातों मे संशय होना कठिन हें। 
उसके इतिहास के प्रथम दस वर्षा के अनुभव से यह स्पष्टतया 
प्रकट है कि वह राजनैतिक संस्थाओं के इतिहास में एक निर्णायक 
अवस्था को व्यक्त करता है । 


(| 


हि 


क्योकि, राष्ट्रसड् को या तो आगे वढना पड़ेगा या नष्ट हा 
जाना पड़ेगा । वह व्यक्तिगत राज्य-संस्थाओं के अधिकारों का निर 
न्‍्तर नियन्त्रण करके ही आगे बढ सकता है। वास्तव मे उसके 
सफल विकास का अर्थ यह है कि अधिकाधिक विस्तीयमाण केत्र 
मे ऐसी शक्ति व्यक्त होनी चाहिए, जो उस विपय को सीमित करे 
जिसमे राज्य-संस्थायें स्वयं क्रानून बनाने का अधिकार रखती हे । 
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राष्ट्रसद् अन्तराष्ट्रीय सामान्य सम्बन्ध के सब विषयो मे राज्य- 
सस्थाओ के लिए व्यावहार-विधियों बनाने की सत्ता ग्रहण करेगा । 
इन विषयों से से, कम-से-कमस, कुछ तो स्वयं स्पष्ट है। युद्ध करने 
का अधिकार, राज्य-सीमाओ का निधारण, युद्ध-शक्ति की सीमा, 
ऋायात-निर्यात-कर तथा देशान्तर-निवास, पिछडी हुईं जातियों की 
रक्षा, यह सब ऐसे विपय है जिनपर व्यक्तिगत राज्य-संस्था अधिक 
समय तक अन्तिम अधिकार-शक्ति नही रख सकती । और किसी 
भी तरह से यह बात कम महत्वपू्ण नहीं है कि राष्ट्र-सड्ट की 
सदस्य-राज्य-सस्थाओ को अपने आपस की सन्धियो को, यदि वे 
उन्हे परिणामकारी बनानी चाहती है, जेनेवा मे रजिस्टर्ड करवाना 
आवश्यक है। न्‍्यायपू्णता के साथ कहा जा सकता है कि हम 
ऐसे काल के समीप पहुँच रहे है कि, यदि सन्धियो को अन्तर्राष्ट्रीय 
क्रानून के अनुसार मान्यता प्राप्त करनी है, तो उन्हे राष्ट्र-सड्व द्वारा 
अनुमोद्तित होना आवश्यक होगा | 

परन्तु यह कहना केवल काल्पनिक नही है कि ये सब बाते, 
उस विकास के पर्यवसान नहीं, केवल प्रारम्भिक रूप है, जिसे 
नि'सन्देह दीघकालीन प्रयास के बाद हम निश्चित रूप से देखेगे । 
उद्योग-धंधों मे विज्ञान की वृद्धि के तीन परिणाम हुए है| (क) 
उत्पत्ति की शक्ति क्रयशक्ति के विषम विभाजन के कारण, उपभोग 
को शक्ति का अत्यधिक अतिक्रमण कर चुकी हैँ। परिणाम 
यह हुआ है कि आधुनिक यत्र-सामग्री सेसुसज्ित राज्य-संस्थाये 
नियात के लिए बाजार ढूंढने की इत्कट प्रतियोगता मे प्रवेश 
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कर रही है, ओर उन्हें निम्न जीवन-कोटि रखनेवाली राज्य- 
संस्थाओं के मुक्ताविल से अपनी जीवनकोटि की रक्षा करनी पड़ती 
हैं। इस अवस्था का, कभी-त-क्सी, अनिवाय परिणाम यद होगा 
कि कच्चे माल, वाजारों से विक्रय के तरीकों और श्रम-सम्बन्धी 
नियमों पर अन्तराष्ट्रीय नियन्त्रण हो जायगा। क्योंकि, राट्-सह 
जसी संस्था जो युद्ध के निवारण के लिए है, अपने उद्देश्य को पर्ण 
करने के लिए युक्तित युद्ध के मूलभूत कारणो के (जो प्रधानत 
आधिक है) सम्बन्ध मे भी कायबाही करने की आवश्यकता को 
नहीं टाल सकती । निश्नय ही उसे आगे बढ़ना पडेगा। आधुनिक 
संसार मे अन्य कोई अकेला कारण इतनी अस्त-व्यम्तता नहीं 
फैलाता, जितनी व्यक्तिगत राज्य-संस्था का अपनी मुद्रा-सम्बन्धी 
प्रणाली को आप ही नियन्त्रित करने का अधिकार | वाशिब्नटन में 
मुद्रा की अत्यधिक रोक होजाने से संसार-भर की क्रीमतों में 
भयडूर गिरावट हो सकती है, पेरिस में वेहिसाव स्वर्ण-संग्रह हो 
जाने से जापान और दक्षिणी अमेरिका मे वेकारी फेल सकती है। 
यह निष्कपे निकालना तो सामान्य विवेक की वात है कि बेसल 
का इग्टर-नेशनल सेटलमेण्ट्स बेड भी एक ऐसी केन्द्रीय मुद्रा- 
व्यवस्था का सूज्रपात है, जिसके लिए राज्य-संस्थाये उसी प्रकार 
अधीनस्थ घटक होगे, जिस प्रकार इ्भलैण्ड के ज्वाइस्ट-स्टाक-बेड़ 
बेकु-आव्‌-इद्धलेण्ड के अधीन है। अन्यथा, स्पष्टटट, आधुनिक 
द्रव्य-सम्बन्धी परस्पराधीनता का यही परिणाम होगा कि किसी 
एक भी राज्य-संस्था की गलतियों और मूखंताओ के कारण इस 
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प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, कि वह चाहे स्पष्ट 
दिखाई न ठे, पर उसके परिणास १६१४ के युद्ध से कम भयद्ढूर 
न होगे । 

इसके अतिरिक्त इसके विकास की एक नई दिशा की भी 
कल्पना की जा सकती है । अभीतक, ओर ऐतिहासिक परिस्थि- 
तियो की दृष्टि मे पूर्ण स्पष्टतया, अन्तराष्ट्रीय कानूनो ने व्यक्तियों 
के, जिन्हे अपने अधिकारों की रु्षा प्राप्त करने का स्वतः हक़ हे, 
अधिकारो के विषय से कुछ भी नही किया है। अभीतक जब- 
जब विदेशियों को किसी भिन्न-देशीय राज्य-संस्था द्वारा कष्ट पहुँचा, 
तव-तब उन्हे उसके प्रतिकार के लिए अपनी ही राज्य-संस्था के 
मुख की ओर देखना पड़ा, और उस राज्य-संस्था को न्याय प्राप्त 
करने मे उन्हे सहायता देने के लिए बाध्य करने के कोई साधन न 
थे। जहाँ-जहाँ किसी नागरिक के साथ उसीकी राज्य-संस्था ने 
टुव्यवहार किया है, वहाँ-वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून ने यह साना 
है कि वह मामला आन्तरिक-शासन का है और उसके अधिकार- 
क्षेत्र के वाहर है। कहा गया है कि राज्य-संस्था सर्वोपरि-सत्तात्मक 
सस्था है, इसलिए इस क्षेत्र में किसी को अधिकार नहीं है कि 
उसने जिन निणयो को करना उचित सममा उनपर आपत्ति 
उठावे | 

तथापि, यह असम्भव नही है कि इन मामलो सें हम एक नये 
युग के प्रारम्भ काल में हो । कोई सैद्धान्तिक कारण ऐसा नहीं है, 
कि, डचित ज़ाब्ता रखते हुए, क्यो किसी विदेशी को भिन्न देशीय 
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राज्य-संस्था द्वारा दुब्यवहार किया जाने पर स्थायी अन्तराष्दीय 
न्यायालय जेसी संस्था में न्याय प्राप्त करने का अजिकार न हों | 
नि सनन्‍्देह, उसे न केबल अपने अभियोग को ही सिद्ध करना 
चाहिए, वल्कि यह भी बताना चाहिए कि अपनी रक्षा के जो उपाय 
दोपी राज्य न स्वयं प्रस्तुत कर रक्खे है उन सवको भी उसने 
लि शप कर दिया है। इसी प्रकार, इसका भी कोई कारण नहीं 
हैं, कि, क्‍यों, उचित परिम्थितियों मे, क्रिसी विशेष राज्य-संस्था 
का नागरिक, जो उन अधिकारों स बच्ित किया गया हो जिनकी 
रक्षा के लिए यह्‌ राज्य-संस्था अन्तराप्टीय कानन द्वारा प्रतिज्ञा- 
बद्ध है, दोपी राज्य-संस्था पर उसके दुव्यबहार के लिए अन्त- 
राष्ट्रीय न्यायालय में दावा न कर सके | उदाहरणत १६१६ के 
सन्धि-पत्नी के अनुसार, यहूढ्ियों को भेद-भाव करनेवाले काननों 
से रक्षा का अभिवचन दिया गया हैं, इसका कोई सेंद्धान्तिक 
कारण नही है कि क्यों रूमानिया या हड्ढेरी के किसी यहूदी को 
जो यह सिद्ध कर सकता हो कि उसकी शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओ 
को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, और उससे उसे विशेष 
हानि होती है, न्यायालयों द्वारा रक्षा पानेकी स्वतन्त्रता न हो। इस 
विचार को कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व व्यक्ति के 
संरक्षण के लिए ही है, हम जितना बढा सकेगे, उतना ही व्यापक 
उसका बाध्यता-सम्बन्धी बल होगा | हमारे सामने जो वास्तविक: 
ताये हैं, उनकी दृष्टि से अन्तरोष्ट्रीय दण्ड-क्रानून का होना एक 
अविलम्ब्य आवश्यकता है, और अन्‍्तराष्ट्रीय सज्गभठन जितना- 
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जितना विकसित होगा, उसकी आवश्यकता भी उतनी-डतनी ही 
अविलम्ब्य होगी | जिस प्रकार राज्य-्संस्था अपने राष्ट्रीय दोपो 
के लिए अपने न्‍्यायाल्यों मे उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार 
अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र मे भी उसका उत्तरदायित्व जितना अधिक 
होगा, उसका काय भी उतना ही अधिक आदरणीय होगा । 

इस विश्लेषण के परिणामों पर विचार करना भी उचित 
होगा। सो वर्ष पूष, ऑस्टिन के लिए क़ानून का विवेचन राज्य- 
संस्था तक सीमित कर देना उतना ही स्वाभाविक था जितना कि 
सध्य-युगी विचारक के लिए उसपर विश्व-सम्बन्धी दृष्टि के अति- 
रिक्त अन्य दृष्टि से विचार करना असम्भव था। ऑस्टिन के 
ससार से राज्य-संस्था ही संस्थाओ के विकास की अन्तिम सीढ़ी 
प्रतीत होती थी, प्रतिद्वन्द्तिता ही उस संसार का नियम था, और 
उस प्रतिद्वन्द्वित का आधार अठारहवी शताव्दि के कल्याणकारी 
आशावाद के फलस्वरूप आया हुआ यह विचार था, कि यदि हम 
पक्ृति की सच्छन्द इच्छा पर विश्वास करें तो वह अन्त मे सब 
बातों को ठीक कर देती है । यह वही आशावाद है जो एडेमस्मिथ 
फे “अच्श्य हाथ” मे, वेन्थेम के इस उग्मवाद मे कि सामाजिक 
पुराइयां को अन्तिस ओपधि इक़रार की स्वतन्त्रता हे, ओर हेगेल 
पी इस शिक्षा मे कि ऐतिहासिक विकास अधिकाधिक स्वतन्त्रता 
को प्राप्ति को प्रकट करता है, दिखाई ठेता है । 

परन्तु हमारा संसार भिन्न संसार है। आज हमे जो बात 
"पप्टतया दिखाई देती हे वह राष्ट्रों की प्रथकता नहीं किन्त 
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अन्तरोष्ट्रीय अधीनता, प्रतिद्वन्द्रिता का महत्व नही किन्तु सहयोग 
की आवश्यकता है | हमन यह जान लिया है कि यदि राज्य-संस्था 
को अन्य राज्य-संस्थाओं से शान्तिपरण ओर सुसम्बद्ध सम्पक 
रखना आवश्यक हैं, तो वह स्वाश्रयी जीवन व्यतीत नहीं कर 
सकती, जसा कि अरस्तू का विचार था, बह बृहत्तर समाज का, 
जिसकी आवश्यकताएं उसके जीवन के प्रत्यक पहलू मे ओतप्रोत 
है, एक भाग है। हमे यह मालूम होगया है,कि जबतक परस्पर सौदा 
करन की शक्ति की समानता न हो, तबतक व्यक्ति को इक्तरार की 
स्वतन्त्रता देना अथहीीन है । वास्तव मे, सर्वोपरि राज्य-संस्था का 
आदशं उतना ही भयदूुर होगया है जितना कि अपनी राज्य-संस्था 
के विरुद्ध खड़े होनेबाले सबंत.-प्रथक्‌ व्यक्तियों का पुराना आदवश। 
हमे समाज के सम्बन्ध मे एक ऐसी प्रयोजन-परक व्याख्या निमाण 
करनी है जिसमे शक्ति का सड्रठन इसलिए हो कि हमारे सुख की 
अचस्थाये ( सामग्री ) उपलब्ध होज़ायें | यह विचार कि यह शक्ति 
समाज के किसी भाग की अनियन्त्रित इच्छा-शक्ति के हाथ मे 
छोडी जा सकती है, उत्तम जीवन का विरोधी सिद्ध हुआ है। 
हमारे संसार मे राज्य-संस्था की सर्वोपरि सत्ता उतनी ही निकम्मी 
होगई है जितनी कि तीनसो बे पूब रोमन चर्च की सर्वोपरि-सत्ता 
होगई थी । 

कहने का तात्पर्य यह है कि हम राज्यो के परस्पर सम्पर्कों के 
क्षेत्र को असड्रठित नहीं छोड सकते, और ज्योही हम उसका 
सद्भठन करने लगते है त्योही यह स्पष्ट होजाता है कि राज्य-सस्था 
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की स्वोपरि सत्ता के होने का अथ अराजकता है। उसे स्थानीय 
सम्बन्ध के मासलो पर नियन्त्रण करने का तो अधिकार है, परन्तु 
जिन सामलो से अन्य राज्य-संस्थाओ का सम्बन्ध है उनसे एका- 
धिकार कर लेने की उसे स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती | इसलिए, 
हमारे मतानुसार, राजनीति की समस्याओ का स्वाभाविक हल 
इसी प्रकार हो सकता है कि राज्य-संस्था को बृहत्तर समाज के 
एक प्रान्त की दृष्टि से देखा जावे, ओर इसलिए इस बात पर जोर 
दिया जावे कि उसके नियम आवश्यक रूप से बाहर के व्यापक 
हितो की अधीनता द्वारा सीसित है। इस बात में तो हम सहमत 
हो सकते है कि वृहत्तर समाज का सद्भठन करना और जिस क्षेत्र 
पर उसका नियन्त्रण रहेगा उसके उपयुक्त संस्थाओं का आविष्कार 
करना बड़ा भारी कास है । परन्तु उस प्रयत्न की सफलता उसी 
दृष्टि से ध्यान-पूवंक विचार करने से जितनी हो सकती है उतनी 
ओर किसी प्रकार नहीं हो सकती । जितना अधिक हम इस बात 
का अनुभव करेगे कि राज्य-संस्था का सर्वोपरि रूप एक ऐसी 
ऐतिहासिक अवस्था थी जो अब निकम्मी होचुकी है, उतना ही 
अधिक हम अपनी परिस्थितियो के उपयुक्त होनेवाले न्‍्याय-विज्ञान 
को विचार-दृष्टि प्राप्त करत जायेँंगे। नया संसार पुराने संसार के 
वर्गीकरण से डचित-रीत्या रहने की आशा नहीं कर सकता । 
दूसरी ओर यह भी सम्भव है कि अन्तरांष्रीय सद्भठन करने 
का हमारा प्रयत्त निष्फल होजाय। जिन संस्थाओ ने सत्ता प्राप्त कर 
ली हू वह अपने अधिकार को सरलता से नहीं त्यागतीं। जो राज्य- 
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संस्था भयक्कुर बलशाली रही 8 वह प्रसन्नता से वश में नहीं आ 
सकती | जो कोई हमारे सामने उपस्थित होनेवाले सट्ठपों की 
सस्सावन्ाओ, आर्थिक विरोबो, जातिगत विद्वेपो, राष्ट्रीय और 
धार्मिक इपाओ को देखकर यह विचार करे कि शान्ति की सम्भा- 
चना बहुत ही धाडी ह, तो उसका एसा करना ज्ञम्य है | हम नि श- 
सखीकरण के आदर्श का मौखिक समथंन करते है, परन्तु गम्भीरता- 
पृथक नि शम्रीकरण नहीं करते | हम संरक्षकता ( ट्रम्टीपन ) के 
सिद्धान्त की प्रशसा करत है, परन्तु हमसे जहाँतक बन सकता 
हू बहाँतक हम अपने शासन-निदेशों ( मेण्डेट्स ) को पुराने 
अ्रोपनिवशिक सिद्धान्तो के अनुसार ही सम्ालित करते हैं। 
आधिक राष्ट्रीयता की पुनरावृत्ति होना हमार युग की सबसे घातक 
विशेषता है । रूस, उदीयमान पूव, उन अल्प-सख्यक समुदायों की 
तीत्र राष्ट्रीयता जिनके स्वासिसान को विदेशी राज्यों के अन्तगंत 
होने से हानि पहुँचती है, अमेरिका के बृहदुत्पत्ति सम्बन्धी नवीन 
ओद्योगिक विज्ञान के फल-स्वरूप उत्पन्न होनेवाला सबग्राही साम्रा- 
ज्यवाद, यह सब कारण हमे इस परिणाम पर पहुँचने से रोकते है 
कि प्रगति ही सृष्टि का अनिवायें नियम है । स्वतन्त्रता और सुख 
कभी प्राप्त नही हो सकते, यदि हम उनके लिए प्रयत्त न करे, ओर, 
यदि हम शान्ति के लिए प्रयत्न न करे तो भी स्वतन्त्रता ओर सुख 
प्राप्त नही हो सकते । हमे यह जानना होगा कि शान्ति प्राप्त करना 
एक आनन्दुप्रद साहसी काय है ,जिससे उतने ही महत्वप्ण बलिदान 
करने पडेंगे और उतने ही बडे खतरे उठाने पडेगें जितने कि युद्ध 
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में उठाने पडे है । हमे उसका उचित मूल्य चुकाने के लिए इच्छुक 
होकर उसे प्राप्त करन के अपने अधिकार को सिद्ध करना होगा । 

इसका निश्चित विश्वास किसी को नही हो सकता कि हम सफल 
ही होगे। यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का साग जानते भी 
है, तो भी हम उसपर चलने के कटष्टो से (डरते है, इसके अतिरिक्त 
ऐसे मनुष्य भी थोडे नही हैं, ओर वे अधिकांश शक्तिशाली मनुष्य 
है, जो उस लक्ष्य का तीत्र निराकरण करते है । उसको प्राप्त करने 
के लिए, राज्य-संस्था को अपने आपको ,झ्ुकाना पडेगा, ओर 
धनिको को बलिदान करना पडेगा | यदि हम न्याय-पूण न हो तो, 
हम स्व॒तन्त्र नही हो सकते, और न्याय-पूर्णता का मूल्य है समानता | 
एसी कल्पना करने के लिए हमारे पास कोई स्वाभाविक कारण 
नहीं ६, कि जो लोग शक्ति रखते है ओर उसका उपभोग करते है, 
वे, जिन आदर्शो को नहीं सानते उन्तके लिए उसका त्याग कर 
दंगे । यदि वे अपनी सत्ता की रक्षा के लिए लड़े, तो उन्हे सफलता 
को थोडी बहुत आशा है ही । यदि वे विजय पाते है तो, जेसा कि 
इटेली का आधुनिक इतिहास बताता हैं, वे भीतर निरड्ुशता 
स्थापित करत हे ओर बाहर अराजकता की सम्भावना उत्पन्न 
करते ह,और यदि उनकी पराजय होती हे तो भी, जैसाकि रूस का 
इनिहास यतादा है, परिणाम भिन्न नही होता | शान्ति की विजय 
पान्ति की गहरी और व्यापक इच्छा पर निर्भर है, और वह इच्छा 
तेवतक ले गहरी हो सकती है और न व्यापक, जवतक कि उसके 
परिणामों से रूचि इतनी भिन्न-भिन्न है । न्‍्याय-परायणता के लिए 
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बलिदान करने की भावना अभी मानव-जाति की मानसिक प्र्ृत्त 


नहीं बनी है । जहाँ हमारा मतभेद होता है, वहाँ प्रसन्नता-पर्वक ' 


सहिष्णुता रखना भी हमने नहीं सीखा है । हमारे सद्ठर्पा में अभी 
तक मत-मतान्तर सम्बन्धी युद्धों की सारी कट्ठता विद्यमान है, 
केवल मतो का तत्व वदल गया है । 

वास्तव में हमारी जैसी पीढी को, जिसके पेर गहरी खन्‍्दक के 
इतने समीप है, अपने भविष्य के विपय में आशावादी होने का 
अधिकार नहीं है, यह वात, कि, वह मा्ग जानती हैं, इस वात का 
कि, वह मार्ग पर चलना पसन्द करेगी, प्रमाण नहीं हैं । परन्तु 
विचित्रता यह है. कि इसी वात में हमारी सबसे वडी आशा 
निहित है | हमे अपने-आप के विपय से इतनी आशक्लाये हैं कि हमे 
नवीन-नवीन प्रयोगो को करना पड़ता है । हमने दु खान्त अमुभवों 
से यह शिक्षा ग्रहण की है कि उच्च प्रवृत्तियाँ भी अस्थायी है; 
सम्भवत. हमने यह भी जान लिया होगा कि उनकी शक्ति के पुन 
परीक्षण करने मे खतरा है | सम्भव है, केवल इस वात का ज्ञात 
कि यदि बड़े परिमाण में कोई और सद्बप होजाय तो हमारी 
सभ्यता की देन स्मरणा-मात्र के लिए भी न रहेगी, हमारे स्वभाय 
मे ऐसा परिवर्तन उत्पन्न कर दे कि जिससे न्याय-पूर्णता केवल 
सार-हीन आदर्श ही न रहे । इतना होते हुए भी उत्तम जीवन 
बनाने मे सबकी सामान्य रुचि हो सकती है, और सम्भव है कि 
उसको बनाने की कठिनाई ही उसकी सुन्दरता की प्राप्ति करा दे | 


पुस्तकों के विषय में सूचना 

राज-नीति के अध्ययन करने का सबसे अच्छा मागे इसकी 
उत्तमोत्तम पुस्तको को ध्यान-पू्वक पढ़ना है । यदि ऐसी पुस्तकों 
की कोई सूची यहाँ दी जाय तो वह बहुत अधिक स्थान ले लेगी, 
परन्तु पाठकों को निम्न लिखित पुस्तको से तो परिचित होना ही 
चाहिए-- 
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#र्तादना 

देश के सावेजनिक क्षेत्र में थोडा बहुत काम करते-करते पचीस वर्ष 
मय भी हो गये । जब स्कूल और फालेज में पढ़ता था, तब भी विद्यार्थी- 
सम्बन्धी कुछ-द-कुछ सार्वजनिक काम करने का शौक था ही । इतने दिनो 
ओर विविध क्षेत्रों में काम कर चुकने के बाद यह प्रशइन मेरे सन में इधर 
कुछ दिनो से बराबर बडे वेग से उठ रहा है कि बया चजह हैँ कि इतना 
त्याग और परिश्रम करने पर भी, हर क्षेत्र में इतने बडे-बड्डे सुयोग्य 
नेताओं के होते हुए भी हम भारतवासी सामूहिक रूप से वास्तविक उन्नति 
नही कर पा रहे हे ? देश चहों का वही क्‍यों पडा हुआ हूँ ? 

मे तो इसी नतोजे पर पहुँच सका कि इसका मल कारण यही हूं कि 
मारे ज़न-साधारण में नागरिकता के गुणों का पूर्णतया अभाव हूँ । 
थोड़े से बडे बडे व्यविति-विशेष हो ही कर क्‍या करेगे, जब साधारण नर- 
पारो, ग्राम और शहर के बासी, अपने प्रतिदिन के अपने अधिकार और 
गतेव्य को नही जानते और अपने जीवन को असघटित रखकर सारे 
पमाज वा विच्छेद करते हें । में स्वय भी एतत्सम्बन्धी विषयों पर लिखता 
दोलता रहा और जब श्रीकृष्णचन्द्र विद्यालकारजी ने अपनी पुस्तक हमारे 
अधिद्गर और कतंव्य' सझे दिखलाई तो महे विशेष प्रसन्नता हुई और 
जद उन्होंने उसको प्रस्तावना लिखमे का आग्रह मझसे किया, तो मेने 
जलस अपने रो सम्मानित माना । 

अधिकार और कतंव्य ये एक ही वरतु के दो पहल है। जो पाना 
शिसो ध्पवित घर अधिकार होता हु, उसे करना टूसरे का कतंव्य होता 


हैं । जो ऋनना किसो व्यक्ति का ऊर्तव्य होता हैँ, वही पाना दूसरे का 
अधिकार होता है । समाज में देना-पावना हर ध्ाण लगा रहता हैँ । इस 
कारण यह दोनो एक-दूसरे से ऐसे सम्नद्र हूं कि इन्हे पृथक करके देखना 
असम्भव हैं । एसी अदस्था में इटली के विधाय्रक सात्सीनी की तरह, 
जिनका उल्लेस उच्चित प्रकार से इस पुस्तक में किया गया हैं, मुझे भी 
यही टीक प्रतोत होता हूँ झि कतंत्यों पर ही अधिक ज्ोर देना चाहिए। 
कर्तव्य पालन फरने से अपना उपयुवत्त अधिकार स्वय ही मिल जायगा। 

कर्तव्य की ही शिक्षा देना अधिक उचित भी हैँ । इससे मनुप्य अपने 
ही अधिकार न देप्व दूसरो के अधिकारों को पहचानता हूँ और समाज 
में अपना स्थान समझता हैँ । अधिकारों पर ही ज्ञोर देने से अपनी प्रकृति 
फे विवश मनुप्य की भावना कुछ दूसरी ही होजाती हैँ और वह समार 
की रचना अपने सुख के लिए समझने लगता हैँ । पुस्तक रचयिता ने एक 
अच्छी और नई शैली निकाली हूँ और अपने विचारों को व्यक्त करने के 
लिए उन्होंने किसो नवयवक के नाम पत्र लिखे हे। जीवन के भिन्न-भिन्न 
अगो में मियन्त्रित स्वतन्त्रता-सम्बन्धी जो विचार उत्पन्न हो सकते है, 
उनकी सरल भाषा में आपने अच्छी मीमासा की हैँ । पुराने और नये, 
पाइचात्य और पूर्वी लेखको के विचारों का सग्रह करके अपने मत की 
पुष्टि करते हुए अपने पाठकों को अच्छी और व्यवहार्य सलाह भोदी है। 
पुस्तक से सुन्दर तरह से प्रतीत होजाता है कि समाज को सुसघटित करने 
और उसे सुचारू रूप से चलाने की भावना और आकाक्षा सब ही विचार- 
वानो के मन में कितने दिनो से चली आ रही है । 

हम बहुत दिनो तक व्यक्तिवादी रह चुके । अपनी-अपनी डफली 
अलग-अलल्‍रूग बहुत बजा चुके । अपनी आत्मा के मोक्ष की खोज के बहाने 
बहुत स्वार्थ-साधन भी कर चुके । अपने महत्त्व की आकारक्षा से देश 
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को ख़राब भी बहुत कर चुके । आवश्यकता अब इसकी हूँ कि व्यक्ति और 
ममष्टि का परस्पर का समृच्चित सम्बन्ध स्थापित हो और हमारे दलित 
ममाज का उत्थान और उद्धार हो । नागरिकता के सच्चे ज्ञान से ही यह 
सम्भव हैं । 

अस्पृब्यता और अविश्वसनीयता यह हमारी दो विशेषतायें रही हे । 
और ये ही हमारी महा त्रुटियाँ भी रही हे। शारीरिक अस्पृश्यता 
ही नहीं, हमको एक दूसरे के प्रति सानसिक अस्पृश्यता भी है । यह 
भाव हमें एक दूसरे से अलग रखता आया हुँ । परस्पर के विइवास 
का तो पूरा ही अभाव है । छोटे बडे किसी भी कास में कोई किसी पर 
वास्तव में पूर्णया विश्वास कर ही नही सकता। समाज का सघटन इसी 
पर निर्भर करता हे क्वि सदपर सब विश्वास कर सके कि जो जिसका काम 
है, वह करेगा, जो जिसने करने का जिम्मा लिया है वह॒ पूरा होगा, जो 
व्यवहार अपनेछो प्रतिकूल प्रद्ीत होता हे वेसा दूसरे के साथ कोई न 
परेगा, और ऐसे आचरण से सदा सब कोई परहेन करेगा, जिससे व्ययं 
पा कष्ट क्ररीको हो अथवा उसकी सम्भादना हो । यह सब तभी सम्भव 
है, जब हममें नागरिकता के गुणों का सन्निवेश हो। यह अपने अधिकारों 
और कतंव्यों के समझने पर हो निर्भर करता है | मुझे आशा है कि 
यह पुस्तक इन विषयो की आवश्यक शिक्षा देने में सफल होगी, और 
सर्वेसाधारण हससे पूरा लाभ उठावेगे । 


सेवश्रप्त, दतनारस, 80 


दा शब्द 


संसार की जाविय, राजनीतिय जीर सामाजिक समस्याओं पर यहि 
हम एफ नज़र डाले, तो हमे माएम होगा कि उनकी तह में दो मन्‍्य 
वारण है । कही तो समस्याओं का कारण यह हे कि मतप्य अपने अपि- 
फारो को ही नहीं जानता जीः उसरिए बह प्रवठ द्वारा कुचला जा रहा 
है, गोधपित हो रहा है । कही उस नाजुक हाठल का उससे भिन्न कारण 
है कि मनष्य अपने अविकारों का स्पामी है, सब शक्तिसम्पन्न है, लेकिन 
अपना कार्नव्य नहीं समजता और दूसरे के अधिकारों का अपहरण फकरने में 
लगा हआ है। आविक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक, सभी क्षेत्रो में ये 
ही दोनों कारण आज प्राय सभी समस्याओं के मल में है। परलतन्त्र दक्गा 
की, थोपित वर्गों की, दछित जातियो की तकलीफ पहले कारण की दर 
करने से--- अपने अविफार समझने और उन्हे पाने से दूर हो सकती है | 
स्वतन्ध बली राष्ट्रों और सम्पन्न श्रेणियों की समस्याये अपना कर्तव्य 
समझने से--दूसरे का अधिकार अपहरण न करने से हल हो सकती है । 
वेद में जहाँ एक ओर “'स्पाम पतयो रघपीणाम्‌” कहकर घनवात्य की 
प्राथंना की गई हैं, वहाँ दूसरी ओर "मा गृध कस्यस्विदृधनम कहकर 
दूसरे के स्वच््व-अपहरण का निपेध भी किया गया है । दसरे का अधिकार 
छीन कर हम खुशहाल न बने । 

ससार के इतिहास मे ऐसा अनेक वार हुआ है, जबकि एक तिर्बर 
जाति या श्रेणी ने निरतर सघपे के बाद अधिकार पा लिये, छेकिन फिर 
भी उस देश में अशान्ति और सघर्ष बने ही रहे । इसका मुख्य कारण 
यह है कि वह स्वयं अधिकार पाकर दूसरे के अविकार-रक्षा के अपनी 
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कर्तव्य को भूल गये । वे पहले स्वयं जोषित थे, पीडित थे, अब शोषक 
और पीडक बन गये । अधिकार और कतेंव्य के समन्वय से ही दरअसल 
ससार की समस्याओ का हल हो सकता हैं । जहा स्वय उन्नति करना 
बहुत ज़रूरी हैं, वहा दूसरे की उन्नति भी उससे कम ज़रूरी नही है। 
अधिकार और कतेंव्य के इस विवेचन का आधुनिक परिभापा में नाम 
नागरिक शास्त्र हें । 

यो तो आज हम भारतीयो को बहुत कुछ सीखना है, लेकिन नागरिक 
शास्त्र को शिक्षा हमारे लिए बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योकि न हम अपने 
अधिकार समझते हे न अपने कतंव्य । न हम लेना जानते है, न देना । 
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारो तथा कतेंव्यो-- दोनो का 
हमे ज्ञान प्राप्त करना हैं। इनके ज्ञान से ही हम सच्चे नागरिक होकर 
अपनी, अपने गाव या ज़िले की, अपनी मातृभूमि की और समरत विश्व 
की उन्नति में सहायक हो सकते हे । 

इस विषय पर भी हिन्दी में दो चार से अधिक पुस्तके मेरे देखने में 
नहीं जायी। जो देखी हे, वे विषय को रोचक और सर्वेंसाधारण 
के लिए सुगम बनाने की अपेक्षा राजनीति के विद्याथियो के लिए 
ही छिखी गई है । दूसरी कमी उनमें यह है कि लेखको ने अग्रेजी पुस्तको 
के आधार पर ही अपने विषय का प्रतिपादन किया है, मानो मारतीय 
गोस्तवार या हमारे पूर्वज इस सबंध में कुछ जानते ही न हो | इन पक्तियों 
व लेखक की सम्मति में केवल अग्रेज़ी ग्रन्थों के आधार पर लिखी गई 
शतक जहा हमारी गौरव-होनता की सूचक है, वहा हमारे लिए बहुत 
पपादेय भी नहीं हो सकती । इन बातो का खयाल रखते हुए यह पुस्तक 
लिखी गई हैं। विषय को अधिक रोचक, सरल और मनोरजक वनाने के 
दिए नारी पुस्तक को पत्नमाला का रूप दे दिया गया है । पत्रों में ऐसे 
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गभीर विषय को रसने में में कहातक सफल हुआ हूं, यह नहीं कह 
सकता । इस दिल्या में यह मेरा ही नही, शायद हिन्दी लेखको की दृष्टि 
से भी यह पहला ही प्रयास हैं । 

पुस्तक का अन्तिम पत्र, जिसमें कानून-सवधी चर्चा है, में लिखन 
पाता, यदि मेरे सुहर भाई हरिश्चन्द्र गोयल, वकील मुझे उचित परामर्श न 
देते। इस पुस्तक फे लिखने में मुझे बीसियो पुस्तकों से सहायता मिली है, 
जिनमें से कुछ मुख्य ग्रन्थों के नाम निम्नलिखित हे--- दी लिवर्टी इन दी 
मॉड्न स्टेट (एच जे छलास्की), दी लिवर्टी (जॉन स्टुअर्ट मिल), एन 
इट्रोबक्शन टू सिविक्स एण्ड पॉलिटिक्स (पृणतावेकर), गीता-रहस्य 
(वबा० ग० तिलक), समाज-विज्ञान (चन्धराज भण्डारी), नागरिक 
शास्त्र (भगवानदास केला ), हिट्स आफ सेल्फ कल्चर (लाला हरदयाल ) 
राज्य विज्ञान (गोपाल दामोदर तामसकर), दी ए० वी० सी० आफ 
सिविक्स (श्रो० वेणीप्रसाद ), दी इडियन पिनल कोड और दी क्रिमिनल 
प्रोसीजर कोड। इनके अतिरिक्त कुछ पुस्तको का उल्लेख पत्रों में भी कर 
दिया है । बाबू श्री श्रीप्रकाश एम-एल ए ने अपना अमूल्य समय निकाल- 
कर इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने की कृपा की है । इसके लिए में 
उनका कृतज्ञ हूं । 

पुस्तक के छठे पत्र में चैकोस्लोवाकिया का जिक्र है, लेकिन वह फार्म 
छपने के बाद वह भी हिटलर के सर्वग्रासी मुख में समा गया है । अव 
उसकी कोई स्वतत्र सत्ता नही रही । 

अन्त में विचारशीलः पाठको से एक निवेदन है । यदि इस पुस्तक 
के सबध में वे कुछ नये परामर्श देसके, तो में उनका आभारी हूँगा और 
पुतक के द्वितीय सस्करण में उनका उपयोग करने का प्रयत्न करूँगा । 
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वर्याक्त्त तौर समाज 
्ाश्फ 
प्रिय अगोक्र, 
कल तुम्हारा तार पाकर मन बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम 
परीक्षा में पास होगये हो ओर वह भी अपनी श्रेणी मे सबसे 
पहले नम्बर पर | आज तुम्हारा पत्र मिला | उससे यह जानकर 
ओर भी खुशी हुई कि तुमने अपने शादी जोवन का उद्दश्य छोक- 
सेत्रा निश्चित किया है। में तुम्हारे इस विचार से पूर्ण रूप से सहमत्त 
£ कि आज के जमाने से प्रत्येक विद्यार्थी का अपना जीवनोदेश्य 
टोकसदा ही बनाना चाहिए । 
यह सभी परिवार के लोग तुम्हे परीक्षा मे पास होने पर बधाई 
6 रह है| सब्की इच्छा हैं कि तुम दो चार दिन के लिए यहाँ 
जेत्र था जाओ। मुझे; आशा है कि तुम्हे भी इसमे कोई ऐतराज 
शंगा। परीक्षा क बाद कुछ दिन आराम कर लेना जरूरी भी होता 
” | आजकल की परीक्षा-पद्धति का अविष्कार किसने किया है 
अर उसका उदंश्य क्या रहा होगा, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन 
ना जगर कच्च जा सकता है कि उसका खयाल परीक्षा को आज- 
2 का सा भयावना और. स्वास्थ्य को चोपट करनेवाला तोन 
* शेगा। यह खुशी की बात है कि आजकल भारतीय शिक्षा- 
दिशारदां पा ध्यान भी ब्स ओर गया है | 
|. एमने अपते पत्र से एक बडी भारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल्नी 
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चाही है। तुम प्रत्यक्ष सेवा कार्य में प्रवेश करने से पहले तुम्हारे 
कार्य की दिशा क्या हो ओर सबसे पहले कोन-सा कार्य ढो, उम 
विपय में मेरी सछाह चाहते हो । तुमने तो राजनीति, इतिहास, अर्थ- 
शात्र, धमशासत्र आदि का अध्ययन भलीर्भाति कर लिया है, हिन्दुस्तान 
की हालत से भी परिचित हो, ओर यह भी तुमसे छिपा नहीं है कि 
आज हमे किस चीज को जरूरत हे | ऐसी हालत म समझ मे नहीं 
आता कि में तुम्ह क्या तो कार्य-दिशा वत्तार् ओर क्या तुम्हे भावी 
कार्य के बारे में कोई सलाह दूँ ? लेकिन छोकसवा के एक ख़ाम 
अंग--हमारे नागरिक अधिकार ओर क्॒ंव्य के वारे मे मेरे कुछ 
अपने विचार है। संभव है, उनसे तम्हे कुछ सहायता मिले और अपना 
कार्यक्रम निश्चित करने मे कुछ सहलियत हो; इस कारण इस वारे 
मे अपने विचार इ्न पत्रों में दने का मेरा खयाल है । 
अपने विपय को च्चो करने से पहले मलुप्य या मनुष्यसमाज 
क्या है, क॒तंव्य क्या है ओर अविकार क्या है, आदि प्रारभिक वातों 
पर थोडा-सा विचार कर लेना चाहिये। इससे हमे आगे की वात 
सममने में बड़ी सहुलियत रहेगी | 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है) सिर्फ यह नहीं कि वह समाज मे 
रहना चाहता है, लेकिन वह समाज की सहायता के बिना छोटी 
से-छोटी हरकत भी नहीं कर सकता | भोजन, पानी, कपड़े आदि 
सभी जरूरतों के लिए उसे दूसरे व्यक्तियों का सहयोग छाजिमी होता 
है| भोजन की तैयारी में किसान, किसान के हथियार आदि बनाने- 
वाले बढ़ई, लुद्दार, कुम्हार, पानी के लिए नदरं खोदनेवाले मजदूर! 
एजीनियर, गेहूं साफ करनेवाले, आटा पीसनेवाले ओर रोटी बनाने 
वाले आदि कितने ही व्यक्तियों की जरूरत होती है। एक स्थान स॑ 
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दूसरे स्थान तक जाने के लिए गाडी या तागेवाले, गाडी वनानेवाले 
लुद्यर ओर बढ़ई; सडक कूटनेवाले, घोड़े की रास वगरा बनानेवाले 
मोची आदि ओर रेल चलानेवाले, स्टेशन के विभिन्न कर्मचारी, रेल 
व इजिन बनानेवाले आदि संकडों व्यक्तियों की अपेक्षा होती है । 
मनुष्य कितना भी प्रयत्न क्‍यों न करे, समाज के सहयोग के विना 
वह अपना साधारण गुजर भर भी नहीं कर सकता । 

मनुष्य केबछ अपने समकाछीन या पडोसी समाज की सहायता 
पर ही अवलम्बित नहीं रहता | वह हजारों--ओर हिन्दुओं के 
अनुसार छाखों--बरसों पूवे के समाज का भी ऋणी है। मनुष्य 
जाति ने--हमारे पूर्वजों ने धीरे-धीरे सभ्यता का जो विकास किया 
है, ब्ससे हम सब छास्र उठाते हैं। आज हम जितने वलन्नानिक 
आविष्कार देख रहे है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी से माल्म 
रेत €, वे भी हजारो बरसों तक मनुष्य के क्रमिक विकास के फल 
| मानवसमाज सुष्टि के प्रारंभ से ही इतना सुशिक्षित ओर साधन- 
सम्पन्न नहीं था। उसने वहुत धेर्य के साथ अपनी शिक्षा बढ़ाई है, 
एक-एक करके अपने साधन बढ़ाये दे ओर हरेक साधन का धीरे- 
धीर विकास व परिप्कार किया है | शान्ति व धर्य के साथ किये गये इन 
'जारों ओर छास्डें बरसों के परीक्षणों का ही यह फल है कि मनुष्य 
आज हनी सभ्यता का दावा कर सकने लगा है | रहन-सहंन, खेती 
पथा अन्न वृज्ञानिक आविष्कार ही नही, दर्शन, राजनीति, अर्थशाश्र, 
बिविन्सा, आमद-रफ्त के साधन, उद्योग-धन्धे तथा हमारी दार्शनिक, 
पजनविक ओर आध्यात्मिक विचारधाराये तक सेकडों हजारों 
एस एल के मजुण्य के गंसीर ओर निरतर प्रयत्नो की क्रणी है | 
'प समाज का भी धीरे-धीरे विकास हुआ है । 


(ही 
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मनुष्य के जीवन के लिए समाज अनिवार्य है। इसलिए उसकी 
रक्षा भी अनिवार्य है । यदि समाज विश या शिथ्रित्ठ हो जाता 
है, बिखर जाता है या नष्ट हो जाता है, तो इसका छाजिमी असर 
मनुष्य पर भी पड़ेगा। संगठित भौर उन्नत समाज ही मनुप्य री 
उन्नति का साधन है | यदि दह बिखर गया, शिधिल्ठ हो गया या न 
हो गया, तो वह मनुप्य का भी हितसाथन न कर सकेगा ओर इसख्र 
नतीजा यह होगा कि मनुष्य भी नप्ट हो जायगा | धर्म के बारे में कहा 
गया है कि “धर्म एवं हतो हन्ति, धर्मा रक्षति रक्षितः” अर्थात मे 
हुआ धर्म मनुष्य को भी मार देता है ओर रक्षित धर्म मनुष्य की 
रक्षा करता हे। समाज मनुण्य को धारण करता है, इसलिए उसे भी 
धर्म कहा जा सकता है । यदि समाज की रक्षा न को गई; उसे मार 
दिया गया यां नष्ट कर दिया गया तो यह मरकर मनुष्य को भी मार 
देगा | इस वात पर इतना जोर ढेने का एक कारण है | मे यह सम- 
मता हूँ ओर मेरा खयाल हैँ कि तुम भी इससे सहमत होगे #ि 
हम भारतीयों को यह सत्य समझ लेने की सबसे अधिक आवश्य- 
कता है कि समाज व्यक्ति से छोटा नहीं हे । हम भारतीय व्यक्ति के 
आगे समाज की उपेक्षा कर जाते है। अपने निजी लाभ की चित्ता 
से हम दूसरों की--अपने कुछ, मुहल्ले, गाँव; शहर या देश-भर को 
हानि करने मे जरा भी सकोच नहीं करते। तुम्हे गाँव या शहर मे 
रहते हुए ऐसे बहुत से मोके मिलेंगे, जब ठुम इस सचाई को अनुभव 
करोगे । तुम देखोगे कि किस तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने घर का सारा 
कूडा-कचरा गली में बिना किसी स्रिकक के फेक देता हैं या अपने 
घर के वालकों को दूसरों के घर फे सामने टट्टी कराने को विठा 
देता है, या चेचक आदि छूत के रोग को फैछाने से रोकने का कोई 
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प्रयत्त नहीं करता; या ऐसी कई बातें करता है जिसमे वह अपनी 
सफाई, सुविधा या छाम का खयाल कर लेता है, लेकिन उससे दूसरे 
का--हमारे पडोसी का--हमारे शहर का--हमारे समाज का--हमारे 
दृश का क्या अहित होता है, इस ओर जरा भी ध्यान देने को कोशिश 
तहों करता । 

सामाजिक ओर राजनेतिक क्षेत्र मे सी इस तरह के सेकडों 
उदाहरण देखने को तुम्हे मिलेंगे। इसका परिणाम भी हमारे सामने 
है। इससे, न फेव७ समाज की हानि होती है, वल्कि व्यक्तियों की 
अपनी हानि भी कम नहीं होती । 

समाज के भी अनेक रूप हैं। परिवार, सभा कम्पनी, संस्था, 
म्यूनिसिपछ कमेटी, सरकार आदि अनेक रूपों मे हम मनुष्य का 
संगठन पाते हैं | कोई ऐसी संस्था; जिसमे एक से अधिक व्यक्ति 
आपस मे मिलते हैं, समाज का एऋ रूप है| जब स्त्री ओर पुरुप 
विवाह सूत्र में चँंधते हैं या एक मुहल्ले, ग्राम, शहर या देश के रहने 
पाले मिछढकर कोई सरकार कायम करते हैं ( या कोई राजा छोगों 
को मिलने के लिए बाधित करता है ), या कुछ थोड़े अथवा बहुत आदमी 
प़्सी उद्देश्य से कोई संगठन--चाहे वह धार्मिक, सामाजिक, राज- 
नतिक या आर्थिक हो--बनाते है, तव वे सव समाज के ही विभिन्न 
एप बनाते है। ये जुदे-जुदे समाज अपने-अपने क्षेत्र मे मनुप्य की भलाई 
परत ₹। जर्त-जहां इन समाजों की उपेक्षा की जञायगी, वहाँ-वहाँ 
“न सम्रार्जा के अग नुकसान उठायेंगे | इसके छिए तुम्हे उदाहरण 
न्‍्त का जरूरत नहीं | एक ग्राम-पंचायत जव॒तक सगठित, वछशाढी 
आर प्रगतिशील है, उस गाँव के रहनेवाढों की भी हालत अच्छी 
गी। प्राम-पंचायत के शिथिल्ल होते ही गाँववाढों की उन्नति भी 
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रुक जाती है । तुम तो इतिहास के विद्यार्थी हो | भारत में अंग्रेजी राज 
के आने के साथ ही ग्राम-पंचायतों की पुरानी ओर उपयोगी संग्धा 
नष्ट हो गई | इसकी जो भीपण ओर घातक असर भारतीय समाज 
पर पड़ा, उसे तुम भलीभाति जानते हो। जब किसी देश की सर- 
कार कमजोर हो जाती है तव उस देश की हालत भी गिर जाती है | 
एक व्यापारिक कम्पनी की हासन्टत विगहने का असर उसके शेयर- 
होल्डरों पर जहूरी तोर पर पड़ता है । मतलब यह कि मनुष्य की 
उन्नति के छिए समाज की रक्षा जरूरी है। प्रत्येक भारतीय को यह 
सत्य समझने की जरूरत हैं। छोगों को यह समम्ाना इतना कठिन 
नहीं है, जितना उनके आचरण में इसको उतारना है | 
लेकिन सिर्फ समाज ही तो हमारा उद्देश्य नहीं है | समाज मनुप्य 
की उन्नति का साधन है, उद्देश्य नहीं | जो छोग समाज की उन्नति 
की चिन्ता मे इतना अधिक उलम जाते हैं कि मनुष्य को निजी 
उन्नति का खयाल तक छोड देते हैं, वे भी भूलते हू। समाज या संघ 
इसलिए नहीं कि वह अपने अवयवरूप सदस्यों के व्यक्तित्व का नाश 
करदे । वह तो उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता देने के लिए 
है । लेकिन हम दुनिया के इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण देखते है| 
जब समाज ने मनुष्य की उन्नति की वनिस्व॒त उसका पतन ही अधिक 
किया है। हर्व्॑ स्पंसर तो समाज के अत्याचार से इतने अधिक दुःखी 
ओर छ़ुब्ध हुए कि उन्होंने एक जगह कहा है कि गज्य रक्षक को 
अपेक्षा भक्षक ही अधिक है। साम्राज्यवादी सरकारों की सेनाएँ ही 
नहीं, धर्म ने भी संगठित समाज के रूप मे मानवजाति पर जो भीषण 
अमानुपी ओर रोमांचकारी अत्याचार किये है; उनकी कद्ानी वडी 
ही क्ररुण है । इसी समाज ने करोडों मनुष्यों के राजनेतिक, सामा- 
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जिक व आर्थिक अधिकारों को छीनकर उनकी दशा बहुत शोचनीय 
कर दी है | पजीवाद ने किसानों ओर मजदूरों को, धार्मिक समाज ने 
स्त्रियों और अछूतों की ओर विदेशी शासन ने पराधीनों की जो 
स्थिति की है, वह तुम से छिपी नहीं हैे। ऐसा समाज जो व्यक्ति को 
उन्नति मे सहायक नहीं होता; व्यक्ति के लिए आदर का पात्र किस 
तरह हो सकता दे ? जिस समाज मे मनुष्य को लिखने, बोलने, अपने 
धामिक विचार मानने, चलते फिरने, स्वतंत्रतापूवंक कार्य करने को 
स्वनंत्रता नहीं है, मनुष्य उस समाज को चिन्ता क्यों करेगा ९ 
इसलिए समाज ऐसा होना चाहिए, जिसमे उसके अवयवसूत 
मनुष्यां के अविकारों पर हमछा न होता हो । समाज साधन ही रहे, 
उदेप्य न घन जाय। उस समाज मे रहकर मनुप्य सुखी हों, समृद्ध 
हा आर उन्नतिशील हों। समाज मनुप्य की चहुमुखी उचन्नते का 
कारण ओर सहायक बने; वाधक न बने | साथन आर उद्देश्य का 
भेद एक उदाहरण से साफ कर दू । भारत के पुराने शाक्षकारों के 
मत से मानदजीवन का उद्ृश्य हूँ मोक्ष या सुख को पाना । आत्मा 
सुख वो प्राप्ति के छिए कोशिश करता द। इस उद्देश्य के लिए 
परमात्मा ने सनुप्य को शरीर साधन उप मे दिया है । पर जब मनुष्य 
आध्यात्मिक सुखप्राप्ति के उदय को भूलकर शरोर की सवा मे छग 
जावा # तब वह अपन अच्तिम उच्ण्य छक कभी नही ी पहच सकता | 
” टोबा £ कि गरीर साधन की भी रक्षा जरूरी £, लेकिन शरीर 
वे 0 इच्ण्य साव लगा भूल २। ज्चस्य आर पढ्ठ गरार का इसॉलए 
भ्रत रह तप उससे अपन उहगय तक आसाना स पह्चन मे 
सह्ययता मिल सकती है | है 
टेकिन समाज व्तवाने के टिए भी व्यक्ति झो कुछ-न-कुछ त्याग 
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करना पड़ेगा, किन्हीं नियमां का पालन करना पड़ेगा, समाज की 
रक्षा के लिए कुछ आवश्यक बवन अपने ऊपर लगाने पड़ेंगे | यदि 
मनुष्य समाज को रक्षा की ओर से लापरबाह हो जाय, उमको 
चिन्ता न करे तो समाज नष्ट हो जायगा ओर नप्ट समाज व्यक्ति 
को भी नप्ट होने से बचा न सकेगा। समाज की रक्षा भी करनी है 
ओर समाज को इतना भी जबर्दस्त नहीं होने देना कि वह व्यक्ति 
पर हावी हो जाय ओर उसकी उन्नति को त्रिल्‍्छुछ रोक दे । समाज 
मनुष्य की उन्नति मे वाथक न हो, आर मनुष्य समाज की उन्नति मे 
बाधक न हो । दोनों एक दूसरे की उन्नति में मददगार हों । 
ऐसी स्थिति पंदा करने के लिए मनुप्य को समाज के प्रति जो कुट 
करना पडता है, वह उसका कतंव्य है। इसके बदले में समाज को भी 
मनुष्य के जिन हितों की चिन्ता करनी चाहिए, वे मनुष्य के अधिकार 
है। समाज ओर विशेपकर ग्राम, नगर या देश के प्रति इन्ही कर्नत्यों 
ओर अधिकारों के शास्त्र का नाम आजकछ के पश्चिमी विचारकों 
ने “नागरिक शास्त्र! या (/ए7८5 रखा हुआ है। मनुष्य एक हाथ से 
समाज को अपने क्तंव्यपालन के रूप में कुछ ठेता है ओर दूसरे 
हाथ से अपनी अधिकाररक्षा के नाम से कुछ ले लेता है। यह हें! 
ओर “दे” का, ममत्व ओर समत्व का या स्वार्थ, परार्थ ओर परमार 
का समन्वय ही हमे समझने की जलरत है | मि० ह्वाइ्ट के कथना- 
नुसार अहकार पर परोपकार की विजय ही नागरिक शात्र का सार 
है | हम मारतीयों की हालत तो यह है कि हम न देना जानते दे ओर 
न लेना। न तो हमे समाज की रक्षा की चिन्ता है ओर न अपने 


अधिकारों की रक्षा की । 
में चाहता हूँ कि आगे के कुछ पत्रों मे इसी विपय पर कुछ प्रकाश 
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डाल । म॑ नही जानता कि इस क्रम को कहाँतक निभा सकेगा, लेकिन 
में कोशिश जडर करूँगा कि कुछ पत्रों मे इस विपय के जुबे-जुदे 
अगो पर रोशनी डाल सके । मनुष्य की उन्नति उद्देश्य है ओर समाज 
उसका साधन है, 8्सलिए में पहले मनुष्य के अधिकारों की चर्चा 
कठ्गा ओर दाद में उसके कर्तव्यों की। कर्तव्यपाल़न की भावना 
जरूरी होते हुए भी अधिकारों की इच्छा अधिक स्वाभाविक ओर 
वाउनीय होती है, इसलिए भी अधिकारों की चर्चा पहले होनी चाहिये । 

पर एक बात लिख दूँ। मेरा दूसरा पत्र तब्तक् न आयगा, जब 
तक कि तुम एक बार आ न जाआओगे। परीक्षा के बाद आराम 
आवश्यक है। फिर यहाँ भी सभी तुमसे मिलना चाहते हूं। आने की 
तारीख व गाडी से सूचित करना | 


तुम्हारा स्नेहाथीन 
कृष्णचन्द्र 


त्ै से $ 
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तुम्हारे आने की बाद बहुत देखी, लेकिन तुम न आ सके। अच्छा, 
फिर कभी सही | 

मंने पिछले पत्र में तुमसे समाज के प्रति हमारे कर्तव्य ओर हमारे 
अधिकारों की थोडी-सी चर्चा की थी | पर यह समाज्ञ है क्या, यह 
केले वना ओर मनुष्य व समाज का आपस में क्या सम्बन्ध है, इसपर 
कुछ ज्यादा विचार करने की जरूरत है। 

ऐतिहासिकों का कहना है कि दुनिया के शुरू में मनुष्य विलकुछ 
स्वतंत्र था । उसके लिए कोई वन्‍्वन न था | वह जंगल में रहता ओर 
शिकार करके अपना पेट भरता था । मनुष्य व मनुप्य के बीच के 
आपसी सम्बन्ध का तथा विवाह, खेती ओर पशुपालन आदि तक 
का उसे ज्ञान न था। धीरे-धीरे जसे-जेसे उसका अनुभव बढ़ता गया, 
ओर उसे जीवन मे कठिनाइयाँ महसूस होती गइ वेसे-बेसे एक दूसरे 
मनुष्य की सहायता की आवश्यकता--जिसे हम सहयोग या समाज 
की आवश्यकता कह सकते हे--भी महसूस होती गई | समाज रचना 
के क्रमविकास का यह इतिहास बहुत दिलचस्प है। समाजरचना का 
वतंमान रूप बहुत-सी सीढ़ियों को पार करने के वाद आया है। एक 
_ >पसिद्ध अंग्रेज विद्वान के कथनानुसार मनुष्य तोन अवस्थाओं-- 
जंगली समाज, कोटुम्बिक समाज ओर राजकीय समाज की अव- 
स्थाओं को पार कर वर्तमान स्थिति तक पहुँचा है । 
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मनुष्य ज्यों-ज्यों विस्तृत ओर संगठित समाज की आवश्यकता 
ज्यादा अनुभव करता गया, उसके संगठन का दायरा भी उतना ही 
वडा होता गया | समाज-रचता का मुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्ति था । 
अकेले रहकर सुख पाना कठिन था, इस कारण उसने दुसरे व्यक्ति 
को साथ लिया | परिवार से उसे सुख मिला तो सही, लेवल वह पूरी 
तोर पर वेफिक्र न होसका । इसलिए उसे अपना दायरा ओर बड़ा 
करना पडा । बलवान आक्रमणकारियों के हमले से बचने के लिए 
उसने दूसरे मनुष्य के साथ मिलकर इकट्ठा रहना शुरू किया। इसमे 
भी उसका मुख्य उर्देश्य अपनी स्वाधीनता की रक्षा था। लेकिन इस 
से भी उसका उदृश्य पूरा न हुआ। एक बलवान दल दूसरे दल पर 
हमछा न कर सके, इसलिए उसे अपने सगठन का दायरा ओर भी; 
विस्तृत करना पडा | इसी तरह बढ़ने-बढ़ते छोटे बडे राज्य पंदा हुए। ! 
मह्ममारत के शान्दिपर्व से लिखा हँ--“पहले राजाओं के न होने के 
कारण समाज में बडी अव्यवस्था रहती थी। चारां ओर मत्स्य-न्याय 
का प्रचार देखे मे आता था। बल्यान छोग निवलों को ग्वा जाते थे । 
इस गड़बड़ी को मिटाने के लिए सब लोगों ने मिलकर नियम बनाया 
कि जो कोई दूसरे से कठोर भापण या सारपीट करेंगा, अथवा दूसरे 
क धद ओर स्त्रियों पर आव्रमण करेगा, उसका हम वल्प्फार कर 
दगे। यह नियम चारो वर्णा पर एकसा छाग होगा ।* इस नियम का 
| प्रा प्रभाव नहे पडा । तब सब प्रजा ठ.खो होकर ब्रह्मा क पास 
गह और उससे कहने छा कि हम एक ऐसा अधिपनि दोजिए, 
जा सब ढोगो को इस नियम का पालन करने के लिए विदेश करे | 
यर सनकर ब्रह्मा ने मतु को यह काम करने की आता ढी। मनु 
न यह ककर इसमे इन्कार कर दिया कि पापाचरण करने 
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वालों पर शाप्तन करना भी पाप है। तर प्रजा ने मनु से कहा कि-- 
“राष्ट्र मे जो पाप होगा, वह कर्ता को छोगा, तू भय मत कर । तुझे 
हम पश्ुओं का पचासवां ओर अनाज का दसर्वा हिस्सा इन्तजाम के 
लिए दगे। अस्त्र, शस्त्र ओर वाहन से संयुक्त हमारे सेनिक हमेशा 
तेरे साथ रहेगे। इसके सिवाय हम लोग अपने धर्माचरण का भी 
चौथा भाग तुम्हे दंगे। तू सुख ओर आनन्द के साथ राज्य कर |” 
मनु ने बस शर्ते को स्त्रीकार करके राज्यभार ग्रहण किया | 

इसके बाद राज्यकत्पना में भी विकास होने छगा और उसके 
अनेक ऊूप वन गये | 

पर केसा आश्चर्य है , क ज्यों-ज्यों मनुप्य की स्वाथीनता की 
रक्षा के लिए ये नवीन साधन उत्पन्न होते गये, त्यो-त्यों मनुप्य के 
परों में ज्यादा-से-ज्यादा गुछामी की जंजीर पडने लगीं। जिस रोग 
के इलाज के छिए धमं, सामाजिक व्यवस्था ओर राज्य आदि साथन 
बनाये गये, 'डस द्ोग को हटाने के लिए उन सब ने एक नयी वीमारी 
पेदा करदी। “समाजरचना के गर्भ में से सामाजिक गलामी, धर्म 
के गर्भ मे से धार्मिक शुल्लामी आर राज्यसत्ता के गर्भ मे से राज- 
नतिक गुलामी का जन्म होगया । ज्यों-ज्यों उसके सामाजिक सगठन 
का दायरा फेलत। गया, उसकी गशुलूममी भी बढती गई । परिवार के 
साथ पारिशारिक बन्धन भी आगये। स्त्री को तो विशेषक्र पति के 
अवथीन होना पड़ा | पुरुष पर भी कम वन्धन न थे, उसे अब अपनी 
ही नहीं, अपने परिवार को चिन्ता भी करनी पडी । अब उसको 
गति में पहले की सी स्वच्छन्दता न रही कि जहाँ चाहा, चल दिया। 
परिवार की पराधीनता के वाद दुछ ओर गण की पराधीनता आईं | 

१ महाभारत--शान्तिपवे, अध्याय ६६। 
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परिवारों को भी दलों व गणों की इच्छा के अनुसार चलना पडा । 
परिवार की इच्छा पर दल या गण को इच्छा हाथी होगई। उसके 
बाद राज्य की सत्ता आई ओर वह दुछ या गण पर भी हावी हो 
गई | यह याद रखता चाहिए कि राज्यों के बन्धन सब जगह मनुष्य 
ने रत्रयं ही अपने ऊपर नहीं छादे | बहुत-सी जगहों पर बलवान 
मनुष्य या जाति ने दूसरों पर जबरदस्ती भी अधिकार स्थापित कर 
लिया | बल-प्रयोग का यह सिलसिला आजतक दुनिया मे उसी तेज 
रफ्तार से जारी है। कभी-कभी तो ऐसा भाल्म होता हैँ कि दुनिया 
की शुरूआत में मनुष्य जितना खखार था, आज हजारों ओर छाखों 
साल गुजरने के बाद भी, सभ्यता की दिशा में इतनी मंजिल पार करने 
व वावजूद भी वह उतना ही खज्ार हैं। साधनों को विविधता ओर 
प्रचहता होजाने से उसकी विनाशक प्रकृति ओर भी अधिक भयकर 
झुप मे प्रकर होने छगी ६ै। मानव जाति का समस्त इतिहास ही 
आपसी मारकाट, लडाई। खुनखच्चर ओर कृतलेआम से भरा पडा 
# | छोट-बढ़े राज्य या बढ़े-वढ़े साम्राज्य इसी हिंसा के परिणाम दीखते 
6 । यह ससार का इतिहास भी तो एक प्रकार से मारकाट, खन- 
रन्‍्चर, छृश्मार आदि की एक सूची ही तो द। पर यह में थोडा 
अपन विपय से भटक गया। म॑ कहना तो यह चाहता था कि ज्यों- 
“ये मनुष्य का सामाजिक सगठन इच्छा से या विवशता से विस्त॒त 
होता गया, उसकी आजादी भी उसी क्रम से कम होती 
। ध्यंत्त, परिवार, दछ या गण ओर राज्य सब्रकी आजादी उत्त- 
पिए् जपन से बढ़े ओर ताकतवर संगठनों मे विलीन हो जाती है। 
__ जय ओर साम्राज्य मलुष्य की स्वतन्त्रता का अपहरण कैसे 
१7, यह देखने के लिए दूर जान की जरूरत नहीं । त्रिटिश भारत 
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आर भारतीय रियासतां पर एक नमर डाछ लेना काफी होगा। 
रियासती प्रजा को अवबने सगठन का कोई अधिकार नहीं। उम- 
पर राजा कितने ही मनमाने कर क्यों न छगा दे, प्रजाचूँ नहीं 
कर सकती | लेक्नि रियासती प्रजा को दवानेवाले राजा खुद भी 
ब्रिटिश सरकार के आगे इतने ही परावीन है। त्रिटिश भारत की 
प्रज्म का भी अच्छा हाढ नहीं 8। सरकार को प्रत्येक प्रकार का 
छोटा-बडा <फ्स छगाने का अधिकार ह। जनता का कोई भी 
जोरदार आन्दोलन लाठियों, मशीनगरनों, हवाई जहाजों द्वारा वम- 
वर्षा से दबाया जा सकता है। भारत की आधिक नीति पर अग्रज 
सरकार का कब्जा है। सभी शुद्यम राष्ट्रों की प्रजा को हाढन है। बहुत 
मे स्वततन्त्र फासिस्ट राज्यों में भी प्रज्ञा के अधिकारों को इसी तरह 
कुत्चढा जाता है | पुराने जमाने की बात न भी टेख॑, तो भी आज को 
दुनिया में भी इसके उदाहरणों की कमी नहीं है। एकतत्र या डिक्टेटर 
शासनवाले देशों म॒ आज भी प्रजा की गुलामी की ऐसी सेकडों 
मिसाल मिलदी है । जूस, इटली, जर्मनी के हाल तुम रोज अखबारों 
में पढ़ते ही हो। वहाँ की सारी जनता स्टरेलिन, मुसोलिनी ओर 
हिटलर की इच्छा के खिलाफ चूँ भी नदी कर सकती । कहने का 
मतलब यह कि समाज के सगठन का नतीजा अन्त में जाकर मनुष्य 
की गुलामी मे परिवर्तित हो जाता हे । है 
सिर्फ राजकीय संगठन ही नहीं, सामाजिक ओर धार्मिक सगठवो 

ने भी मनुष्य की आजादी को कुचलने मे कोई कसर नही उठा रखी । 
अपने चारों ओर एक नजर देखो तो पता चढता है कि समाज नें 
दल्तों के साथ केसा भयकर व्यवहार किया है। पशुओं की अपेक्षा 
भी उन्हे गन्दी हालत में रखा जाता है । उन्हें छूना ही नही, उनको 
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छाया पड जाना भी पाप समझा जाता है ओर इसके लिए कपड़े 
धोकर नहाना पड़ता है | बहुत-सी आम सडकों पर चलने तक की 
उन्दे आज्ञा नहीं है| देवमन्द्रों मे दुर्शन करने, सार्वजनिक कुओं पर 
नहाने, पानी भरने ओर रकूछों मे पढने की भी उन्हे मनाही है। यही 
नहीं बल्कि अपने घर से अच्छा खाना ओर अच्छा कपडा तक उन्हें 
नहीं बाने पहनने दिया जाता। नन्‍्हा सा हरिजन बालक प्यास के मारे 
तद॒प रहा हो, कीढ़े-मकोडोंसे खाया जारहा हो, पानी मे डूब रहा हो, 
लकिन उच्च सभ्यताभिमानी ब्राह्मण उसे नहीं बचावेगा, फ्योंकि उसके 
छुज्ञाने से बह अपवित्र होजायगा हिन्दुस्तान को छोड रोम के पट्रियार्का 

ने प्रीवियनों के साथ जो दुब्यंबहार किया; वह भी इतिहाससे स्पष्ट है। 
हमारे यहाँ स्त्रियों के साथ भी तो ध्मं ओर समाज ने कम अन्याय 
नहीं किया । सब दुगुणों की खान बताकर उन्हें सामाजिक जीवन में 
विलकुछ पतित कर दिया गया। केवल हिन्दू-धर्म में ही नहीं, दृसरे 
भी कई धर्मो ने स्त्री के साथ जी खोलकर अन्याय किया। 'स्त्रीशूट्रो 
नाधीयाताम” कहकर उसे ज्ञान ओर शिक्षा से वचित कर दिया। 
धम की दुह्ाई देकर विधर्मियों पर जो रोमाचकारी अत्याचार किये 
गये. उनवी अपनी ही एक द खद कहानी है। कहने का मतलब यह 
कि जिस रूप से मनुष्य ने सगटित होकर अएनी उन्नति चाही, उसी 
रप न मनुष्य के अधिकार छीनने की पूरी कोशिश की, हार्ल्लॉकि 

लेगठन का उच्चेय बिलकुछ इससे उल्टा था। मनुप्य ने अपने नतिक 

दिकास ओर सख प्राप्त करने के लिए कोशिश की, लेकिन उसके 

पर गलामी का इतना जबदस्त जुआ पड़ गया कि वह संगटन के 

अताद मे सी जो उन्नति कर सकता धा इससे भी वचित हो गया । 

जद मनुष्य लत अपनी यह पराधीनता अनुभव वी, दव उसमे 
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प्रतित्रिया उत्पन्न होने छगी | बढ ऐसे समाज का विरोध करने के लिए 
कमर कलकर खड़ा हो गया। उसने इंके की चोट यह घोपणा करी 
कि बड़ गुछाम चनकर नहीं रहेगा। यह ठीक है कि यह अनुभव करने 
में मनुण्य को बहुन वक्त लग गया। पर जब एक वार वह समझ 
गया. तो समाज, राज्य या धर्म सत्र वंधनां को, जिनसे वह जकदा 
हुआ था. एकबारगी तोद फकते के लिए खड़ा होगया। कई क्रान्ति- 
कारियों ने तो जोश मे आकर यहाँतक कहना शुरू कर दिया कि 
मनुष्य जाति के फायदे के लिए इनका एकदम नाश हो जाना ही 
जररी है | अराजकनावाद, अनीश्वरवाद ओर साम्यवाद जंसे क्रान्ति 
कारी वादों के पंदा होने का भी यही कारण है। मनुष्य को अपने 
अधिकारों की प्राप्ति के लिए सदियों युद्ध करना पड़ा। वह बहुत 
बार नाकामयाव हुआ, लेकिन वह निराश नहीं हुआ | दुगने वेग मे 
फिर जुट गया। उसे वहुत जगहों पर सफलता मिली और बहुत जगह 
पर असफलता का भी सामना करना पडा। दुनिया के प्रायः सभी 
कोनो मे यह युद्ध अवतक भी जारी है ओर जबतक मनुष्य अपने पूर् 
अधिकारों को प्राप्त नहीं कर लेगा, तबतक जारी ही रहेगा। 

परन्तु इन अधिकारों का जिक्र करने से पहले एक बात फिर 
कह देँ । मनुष्य ने अपनी आजादी कायम रखने के लिए ही--वल्वान 
आक्रमणकारी मनुष्य के अधिकारों पर कुठाराधात न कर सके; ध्स 
उद्देश्य से--समाज या राज्य की कल्पना की थी | अधिकारों 
की कल्पना संगठित समाज के विना हो ही नहीं सकती। समाज 
मे रहकर ही अधिकार प्राप्त किये जा सकते है ओर समाज के 
लिए कुछ बन्धनों का होना जरूरी है। मतछूबव यह कि अधिकारों 
की रक्षा के लिए बन्धन लाजमी हैं। जब कोई संगठन न हो, व 
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जान-माल का ठिकाना भी नहीं रहता। ओर इस हालत में कोन 
स्वतत्रतापूर्वंक कार्य कर सकता है ? उस समय यदि किसी बात की 
आजादी है तो मारने की ओर मरने की । ऐसी हालत मे किसी उद्देश्य के 
अनुसार कार्य करना संभव नहीं होता। जब लोगों की मनमानी चलने 
लगती है, तब कया लोगों की स्वतन्त्रता किसी भी रूप मे बची रह 
सकती है? सीष्म पितामह शाल्तिपव से कहते हे: “राजन्यसति 
लोके5रिमन्कुतो भार्या कुतो धनम्‌ू ?” सरकार ही न हो तो हमारे 
परिवार ओर धन की रक्षा की गारस्टी नहीं हो सकती । 

राज्य या समाज का कोई संगठन मनुष्य पर कुछ बंधन लगाता 
है | लकिन जब यही वनन्‍्धन इतने अधिक अनिश्चित ओर असी- 
मित हो जायें कि मनुष्य की आजादी कुचली जाने लगे, तब श्न 
वन्‍्धना पर ओर इसके केन्द्रीभूत राज्य पर भी कुछ नियन्त्रण जरूरी 
ऐे जाता है । इस नियत्रण का उद्देश्य 5 मनुष्य की उस आजादी की 
रक्षा करता, जिसमे वह अपने नेतिक विकास की ओर से निश्चिन्त 
तेवर प्रगदि कर सके | मनष्य पर राज्य का वन्धन मनप्य की उच्छ- । 
पलता रोबने के लिए और राज्य पर मनुप झा नियनण या वन्यन राज्य | 


4 
ही 


पे "च्छूमटता रोबाने वे लिए ठगाया जाता हैं। 
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२, मानसिक स्वतंत्रता --मनुष्य को अपने स्वतंत्र विचार 
रखने. अपनी भाषा, अपनी संस्क्रति ओर अपने धर्म की रक्षा का पुरा 
हक हो | हर मनुष्य को अपने विचारों के छिए बोलने ओर लिखने की 
ओर इनका प्रचार करने की भी पूरी आजादी हो, जवतक कि उसमे 

किसी दसरे का नुकसान न होता हो ( क्यांकि राज्य का यह भी तो 
कतच्य है कि वह एक के अन्याय से दसरे को वचावे ) | 
, राजनातक स्वतत्रता--देश के शासन में भाग लेने का 
प्रत्येक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए। राज्य सभी मनुष्यां के हित 
के लिए है, इसलिए उसमे सभी का हिस्सा होना चाहिए। हरक नाग- 
रिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को 
राज्य मे एक हेसियत होनी चाहिए। अमीर-ग्ररीव, स्त्री-पुरुप, व्राह्मण- 
दलित सबत्रकों बिना धार्मिक भेदभाव के एक समान अधिकार प्राप् 
होने चाहिए । राज्य से सब एक समान लाभ उठा सके | 

०, राष्ट्रीय स्वतंत्रता--प्रत्येक देश आजाद हो | जहाँ सर- 
कार ही विदेशी हो, वहाँ रिआया को क्या अधिकार होंगे? ओर वह 
राज्य भी वहाँ की रिआया का कहाँतक फायदा कर सकता है १ 

यह पत्र वहुत लम्बा होगया, इतना लिखने की इच्छा तो न थी, 
यर जब लिखने ही बेठा, तो लिख गया । 
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३-४५-३ 
मने पिछले पत्र मे लिखा था कि मनुष्य ने अपनी रबतत्त्रता 
कायम रखने के लिए ही समाज या राज्य की कल्पना की थी । उसमे 
उसका उद्देश्य यही था कि मनुष्य के अधिकारों पर बलवान आक्रमण- 
कारी कब्जा न कर सके । समाज शब्द ही वहुत-से आदमियों की 
कन्प्रेय शक्ति के भाव को जाह्रि करता है। समाज में रहनेवाले 
व्यक्ति--एक-दूसरे की स्वार्थ-प्रश्कत्ति स--मनुप्य की प्रति के अन्दर 
जो पशुत्व छिपा हुआ है; उससे अपनी रक्षा करने के लिए ही 
अपनी शक्ति के कुछ भाग को एक गरथान पर इ्कट्टा कर देते है| 
यही शत्तिः सत्ता कहलाती है| राज्य भी इसी सत्ता का जबरदस्त 
उदाहरण है | इसका मतलब यह हैं कि सरकार महज राज्य करने 
पी खातिर राज्य नहीं वरतो, लेकिन वह राज्य के अन्दर रहने- 
वाल की प्रसन्नदा के लिए ही राज्य करती है। इसलिए अच्छे राज्य 
वी कसोटी ही यह हैं कि जिस राज्य में मनुप्य को ज्यादा-से- 
प्यादा स्वतन्त्रता मिली हो-मनन्‍ृप्य ज्यादा से ज्यादा सम्बी हो, 
व उत्तम राज्य है | यहाँ यह दात याद रग्दनी चाहिए कि 
उच्छ खलना आर रचतन्त्रता का अर्थ एक नहीं है, ये दोनां एक-दूसरे 
प विरोधी शब्द ह। इच्छ खलदा से एक अत्याचारी मनुप्य की 
णजादी भले ही कुछ समय के लिए कायम रह सकती है. लेकिन 
श्पम हागों के लिए नो बह भीपण दन्यन की ही शठत होगी. क्या कि 
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२, मानसिक स्वतेत्रता-- मनुष्य को अपने स्वतंत्र विचार 
रखने, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति ओर अपने धर्म की रक्षा का पूरा 
हक हो | हर मनुष्य को अपने विचारा के लिए बोलने ओर लिखने की 
ओर उनका प्रचार करने की भी पूरी आजादी हो, जवतक कि उसमे 
किसी दूसरे का नुकसान न होता हो ( क्योंकि राज्य का यह भी तो 
कर्तव्य है कि वह एक के अन्याय से दसरे को बचावे ) | 

२, र (जनेतिक स्वृतंत्रता--देश के शासन में भाग लेने का 
प्रत्येक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए। राज्य सभी मनुष्यों के हित 
के लिए है, इसलिए उसमे सभी का हिस्सा होना चाहिए। हरेक नाग- 
रिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को 
राज्य मे एक हैसियत होनी चाहिए। अमीर-ग्रीव, स्त्री-पुरुष, व्राह्मण- 
दलित सबको विना धार्मिक भेदभाव के एक समान अधिकार प्राप्त 
होने चाहिएँ | राज्य से सब एक समान छाभ उठा सके | 

०, राष्ट्रीय स्वतंत्रता--प्रत्येक देश आजाद हो | जहाँ सर- 
कार ही विदेशी हो, वहाँ रिआया को क्या अधिकार होंगे? ओर वह 
राज्य भी वहाँ की रिआया का कहाँतक फायदा कर सकता हे १ 

यह पत्र वहुत छम्बा होगया, इतना लिखने को इच्छा तोन थी, 
यर जब लिखने ही बेठा, तो लिख गया । 
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मेंने पिछले पत्र मे छिज्रा था कि मनुष्य ने अपनी स्वतन्त्रता 
कायम रखने के लिए ही समाज या राज्य की कल्पना को थी | उसमे 
उसका उद्देश्य यही था कि मनुष्य के अधिकारों पर बलवान आक्रमण- 
कारी कब्जा न कर सरकें। समाज शब्द ही वहुत्त-्से आदमियों की 
केन्द्रीय शक्ति के भाव को जाहिर करता दै। समाज मे रहनेवाले 
व्यक्ति--एक-दूसरे की स्व्रार्थ-प्रवृत्ति से--मनुष्य की प्रकृति के अन्दर 
जो पशुत्व छिपा हुआ है, उससे अपनी रक्षा करने के लिए ही 
अपनी शक्ति के कुछ भाग को एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हे। 
यही शक्ति सत्ता कहलाती है । राज्य भी इसी सत्ता का जबरदस्त 
उदाहरण है | इसका मतलूव यह है कि सरकार महज राज्य करने 
की खातिर राज्य नहीं करतो, लेकिन वह राज्य के अन्दर रहने- 
वालों की प्रसन्नता के लिए ही राज्य करती है। इसलिए अच्छे राज्य 
की कप्तोटी ही यह है कि जिस राज्य में मनुष्य को ज्यादा-ले- 
ज्यादा स्वतन्त्रता मिठी हो-मलुष्य ज़्यादा से ज्यादा सुखी हो, 
वही उत्तम राज्य है |यहाँ यह वात याद रखनी चाहिए कि 
उच्छ॑ खठता ओर स्वतन्त्रता का अथे एक नहीं है, ये दोनों एक-दसरे 
के विरोधी शब्द है। उच्छु खलता मे एक अत्याचारी मनष्य की 

आजादी भले ही कुछ समय के लिए कायम रह सकती है, 
आम छोगों के छिए तो चह भीषण बन्धन की ही हाछूत होगी, व्योंकि 
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ऐसे समय मे उसकी अपनी आजादी हमेशा खतरे में रहती है। 

मनुष्य अपनी जिन-जिन स्वतन्त्रताओं की इच्छा करता है, 
उनमें सबसे पहली अपने जीने का अधिकार है| उसे अपने जीवन 
के बारे मे पूरी वेफिक्री होनी चाहिए | मानवजीवन भगवान की 
अनुपम देन है| वह ऐसी चीज नहीं कि उसे कोई यों ही छीन ले। 
इसलिए यदि हरेक नागरिक सारे समाज या राष्ट्र से यह आशा करे 
कि वह उसके शरीर की पूरी तौर से रक्षा करेगा, तो यह न केवल 
उचित ओर स्वाभाविक ही है, चल्फकि जरूरी भी है। जेसा कि में 
पीछे लिख आया हूँ, मनुष्य ने अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने और 
अत्याचारी मनुष्य या हिंसक पशु से अपनी रक्षा करने के लिए ही 
अपनी शक्ति का कुछ अंश समाज मे केन्द्रित किया है। समाज का 
सदस्य बनकर उसने अपने ऊपर जो एक वन्धन लगाया है या 
समाज को रक्षा के लिए जो त्याग वह करता है, उसका उसे इतना 
तो बदला मिलना ही चाहिए कि वह अपनी जान-माल की चिन्ता से 
मुक्त हो। राष्ट्र या समाज ने मनुष्य को अगर उसकी शरीर-रक्षा का 
भी आश्वासन न दिया, तो मनुष्य को उससे छाभ ही क्या ? वह फिर 
उसकी चिन्ता क्यों करेगा ९ 

इसीलिए प्रत्येक राप्ट्र का सबसे पहला कतंव्य यह है कि वह 
अपने सदस्य की जान की हिफाजत के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। 
पुलिस की भी इसीलिए आवश्यकता है कि वह अत्याचारी मनुष्य 
ओर हिंसक पशु से प्रजा की रक्षा करे | जिस राज्य मे पुलिस की 
व्यवस्था अच्छी होती है, उसमे प्रजा अपने जान-माल को सुरक्षित 
सममती है ओर निश्चिन्त होकर अपनी उन्नति करती रहती दे । 
जहाँ मनुष्य को अपने जीवन का भरोसा ही न हो; वहाँ वह उन्नति 
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क्या करेगा ९ इक्के-दुक्के आक्रमणकारियों के हाथों से रक्षा करने 
मे पुलिस समर्थ हो जाती है, लेकिन जब आक्रमणकारी भी कोई 
समूह या विदेशी देश हो, तो उससे रक्षा करने के लिए सेना को जरू- 
रत होती है। परन्तु केवल पुलिस या सेना की व्यवस्था से ही शरीर- 
रक्षा की गारण्टी नहीं हो जाती | वहुत-सी जगहों ओर मोकों पर 
पुल्सि की मद॒द्‌ लेना बडा कठिन होजाता है| कहीं अकेले-ठुकेले 
जाते हुए या रात को घर मे चोर-डाकुओं से सामना हो जाने की 
हालत मे तुरत ही पुलिस को घुलाना सम्भव नहीं होता | इसलिए 
हरेक नागरिक को सभ्य राष्ट्रों मे यह अधिकार होता हूँ कि जरूरत 
पढने पर वह खुद सामना करनेवाले पर वार करके अपनी आत्म- 
रक्षां करे | फेबलछ आत्मरक्षा ही नहीं, अपने सगे-सस्बन्धियों, लड़के; 
स्वी, मा-वाप, भाई-पन्धु की रक्षा के छिए भी हथियार उठाने का 
अधिकार उसे होना चाहिए । यह कोई निश्चित नहीं होता कि फला 
वक्‍त ही कोई विपत्ति आवेगी। इसलिए नागरिकों को हमेशा 
हथियार रखने की इजाजत होनी चाहिए। कानून में भी ऐसी 
गुजायश होनी चाहिए कि हमला करनेवाले पर अपनी हिफाजत 
के लिए हथियार उठाने का अधिकार हो । अक्सर सब देशों मे 
ल्लियो को यह अधिकार होता है कि यदि कोई आक्रमणकारी उनके 
सतीत्व पर हमला करने लगें, तो वे अपने सतीत्व की रक्षा के 
लिए उसकी जान तक ले सकती हू | लेकिन यह हमेशा याद रखना 
चाहिए कि आत्मरक्षा के लिए हथियार चढाने में भी एक मर्यादा 
तो रखनी ही पढ़ेगी । एक जरा-सी मारपीट होने पर भी छोग एक- 

दूसर को जान लेने ढगें, तो इससे बडी अव्यवस्था फेछ जायगी। 

जात्मरक्षा का अधिकार जितना महत्वपूर्ण हे, उतनी ही महत्वपूर्ण 


श्ड हमारे अधिकार और कर्तव्य 


यह मर्यादा भी है । मनुष्य का जीवन वहुमूल्य है, इस सिद्धान्त को 
दोनों हालतों मे--अपने पर हमले के समय्र भी ओर दूसरे पर हमला 
करते समय भी--याद रखना चाहिए । 

सरकार का फरज्ज सिफ अपने गाज्य में ही प्रज्ञा की शरीर- 
रक्षा को व्यवस्था कर देने भर से पूरा नहीं हो जाता। उसका तो 
यह कतेब्य है कि वह हमेशा उस बात की चोकसी करती रहे कि 
किसी दूसरे देश मे भी अपने नागरिकों पर कोई अनुचित दवाव न 
डाला जाय | सभ्य, उन्नव ओर जिम्मेदार सरकार इस बात का 
हमेशा खयाल रखती हु कि विदेशों मे भी उनकी प्रजा पर कोई बिता 
वजह के आक्रमण न करे। यदि अपने किसी नागरिक की हत्या 
दूसरे देश मे हो जाय, तो सरकार दूसरे देश की सरकार से इसका 
जवाब माँगती है ओर ठीक वजह न मिलने पर उसका मुआवजा 
मांगती है। लेकिन आजाद, ऊँचे उठे हुए ओर शक्तिशाली राष्ट्र दी 
ऐसा करते है । हिन्दुस्तान जेसे गुलाम देशों की सरकार मे न तो 
अपनो जिम्मेदारी समझने की इच्छा है ओर न शक्ति। हम हिन्दु- 
स्तानियों का विदेशों मे कितना अपमान होता है, यह तुमसे छिपा 
नहीं है । इसका कारण हमारे देश की गुलामी है न कि दूसरी सर- 
कारों की उपेक्षा | वल्वान का सभी आदर करते हू । गुलाम कम- 
जोर हिन्दुस्तानी की कोन चिन्ता करेगा १ जब खुद हिन्दुस्तान में 
ही हमारे जान-माल की खेर नहीं है तो विदेशी सरकार क्यों इस 
बात की फिक्र करने छगीं ? सीमाप्रान्त मे कितनी खस्त्रियाँ चुराई 
जाती है ओर कितने हिन्दुओं की हत्या हो जाती है, लेकिन सरकार 
ने कभी इतना बडा कदम नहीं उठाया जितना एक अंग्रेज री मिस 
एलिस के चुराये जाने पर उठाया गया था। सिर्फ आक्रमणकारी 
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मनुष्य से ही नहीं, वल्कि हिसक पशुओं ओर बीमारियों से भी प्रजा 
को रक्षा करना राज्य का खास कतंब्य है | यहाँ तो इतनी बुरी हालत 
है कि किसान हिल्न पशुओं से अपनी ओर अपनी खेती की रक्षा 
तक नहीं कर सकते | सूअर ओर रीछ आते है तथा गाँववालों को 
नुक्सान पहुँचा जाते है। वे कुछ नहीं कर सकते | कई रियासतों मे 
तो यदि खेती को नुक्सान पहुँचानेवाले पशुओं को कोई मार दे, 
तो उसे ही राज्य की ओर से सजा मिलती है । कितनी भयंकर 
दशा है । इसका कारण यह है कि रियासती प्रजा अपने नागरिक 
अधिकारों को नहीं समकतो ओर देसी राजा भी अपने कर्तव्य को 
नहीं पहचानते। प्रजा जब राजा को कर देती है, उसके बन्धन ओर 
नियम मानती है, क्‍या उसका यह आशा करना अनुचित होगा कि 
राज्य उसको प्राण-रक्षा करेगा ९ 
वाको फिर दूसरे पत्र मे । 


मेरी शारीरिक खतंत्रता 

१००4-३५ 

आजकल यहाँ का मौसम वहुत ही खराब है। खसरा; मलेरिया, 
टाइफाइड सभी बीमारियां एक-साथ फंली हुई है| हरिद्वार के कुम के 
भारी मेले ने सारे देश में हैजे की भी बीमारी फछा दी है। दिल्‍ली 
भी हरिह्वार की इस देन से नहीं छूटा | हाल ही मेरे पड़ोस का एक 
तीन साठ का वालक ख़सरे के साथ होनेवाले निमोनिया से गुजर 
गया। हिन्दुस्तान में न जाने ऐसे कितने बच्चे हरसाछ ऐसी ही वीमा- 
रियों से अकाल्मृत्यु के श्रास हो जाते है। आजकल एक भारतीय 
की ओसत उम्र सिर्फ़ २३ साल है, जचकि १८८९ में यह ओसत ३० 
साल थी ओर आजकल इंग्लेण्ड मे (६ वर्ष है। इंग्लेण्ड से हिन्दुस्तान 
की मृत्यु-संख्या छगभग २॥ गुनी है। इंग्लेण्ड में जहाँ मृत्यु संख्या 
११.७ फ़ी हजार है, वहाँ भारत में १६३० में २६-८ थी। हमारे 
यहाँ जीवनी शक्ति इतनी कम है कि १६ १८ के काले बुखार में एक 
ही साल में एक करोड दस छाख आदमी चल वसे। बच्चों की मूृत्यु- 
संख्या का अनुपात २३२.६ फी हजार दै ओर युक्तम्रान्त मे तो ३०३ 
है । माताओं की झूत्युसंख्या सारे भारत में फी हजार २४ £ प्रतिशत 
है ओर अकेले बंगाल मे ४५० है। ( इंग्लण्ड ओर वेल्स मे माताओं 
की सृत्युसंखया १६३२ में ४.०६ थी ) बंगाल मे १६२६-२७ में 
१०२१॥०००० मनुष्य ह्ेजे से, ३६००५०० मलेरिया से ३५४०००० द्ष्य॑ से 
और १००००० आतडियों के बुद्घार से मर गये। ओसत ६५००० 
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नवजात शिशु हरसाल दोरे के शिकार होते है| भारत के चिकित्सा- 
विभाग के संचालक सर जान मेग ने कुछ साल पहले चोंकानेवाले 
आंकड़े प्रकाशित किये थे। उनके अनुसार लगभग ९ करोड ३० 
छाख मनुष्य इन्द्रिय-रोगों से पीडित हे ( अर्थात फी २७ से से एक 
व्यक्ति भयकर बीमारियों का शिकार है ।) बीस छाख की संख्या 
क्षयरोग वालों के लिए थोडी है, ओर लगभग ६० छाख बिलकुल अघे 
है। कम-से-कम ( करोड़ हरसाल मलेरिया के शिकार होते है । यह 
सख्या आसानी से १० करोड ठक छगाई जा सकती है । 

कितने चोंकानेवाले आकड़े है ये। यों सरसरी तोर से इन अंकों 
को पढ जाने से शायद इनकी भीषणता की कल्पना न हो, लेकिन 
किसी मरनेवाले के पास खड़े होकर ओर उसकी दुशा देखने के 
वाद इन अकों की भयकरता का अंदाज हो सकता है। उस दिन 
अपने पडोसी के बालक को श्स ससार से बिदा होते देखकर मेरे 
दिल में यही विचार उठने छगो | 

लेकिन इसके साथ ही भवभूति के “उत्तर रामचरित! का वह प्रसंग 
भी याद आया जबकि एक ब्राह्मण के पुत्र की अकाल सृत्यु हो जाती 
है ओर रामचद्र उसकी मृत्यु के छिए अपनेको जिम्मेदार ठहराते 
₹।' कितना ऊँचा था प्राचीन आदर्श । उस समय न सिर्फ हिंसक 
पशुओं ओर आतताग्रियों से, वल्कि वीमारियों से भी प्रजा की प्राण- 
रक्षा करना राजा का कतंन्य था। पिता की मृत्यु से पहले ( बीमारी 
से) पुत्र की मृत्यु इस वात का प्रमाण मानी जाती थी कि राजा ने 
अपन कतंग्य का पाठन नहीं किया | 


( ते राजापचारमन्तरेण प्रजानामकालमृत्यू सचरति इत्यात्मदोप 
निम्पयति करुणामये रामभद्े” 
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४ 
५5 


असल मे नागरिकों का यह अधिकार है कि वे बीमारियों से 
अपनेको निश्चिन्तसमक । जब्र मनुप्य समाज् की रक्षा के लिए इतना 
त्याग करता है, तत्र समान्ञ या राष्ट्र का भी फर्ज है कि वह मनुष्य 
की प्रागरज्षा की कोशिश करे। क्योंक्रि अगर प्रजा ही न बचेगी, 
तो समाज या देश का परिणाम क्या होगा १ यदि बीमारियां ने प्रजा 
को नि.शक्त और कमजोर कर दिया, तो कमजोर आदमियों का राष्ट्र 
कितना बलवान होगा ९ लेकिन ऊपर लिखे आँकड़े कया सिद्ध करते 
है 0 यहो कि हम अपने नागरिक अधिकारों से वचित है और 
विदेशी सरकार भारत के स्वास्थ्य की ओर से बिल्कुल उदासीन 
ह | शारीरिक स्वतंत्रता के साथ ही मनुष्य को उसकी सम्पत्ति को 
रक्षा की भी गारटी मिलनी चाहिए। जिंदा रहने के लिए भोजन- 
सामग्री, कपड़े-छत्ते तथा मकान आदि को जरूरत हर किसीको होती 
है। नागरिक जो मालर-मत्ता इकट्ठा करते है ओर मकान वग्रेरा बनाते 
है, उन सबकी चोर ओर डाकुओं से रक्षा करना सरकार का फ़र्ज दे 
अगर सम्पत्ति की रक्षा ओर कारोबार चलने की कोई गारटी न दी 
जाय, तो संसार मे धन कमाने की रुचि ही पेढा न होगी और इस 
कारण दुनिया की आर्थिक उन्नति रुक जायगी। हरेक मलुष्य को 
अगर विश्वास हो कि उसकी सम्पत्ति चोर-डाकू नहीं लेजाबंगे, तव 
वह वेफिक्र होकर अपने काम मे छग सकता है ओर देश ओर 
राष्ट्र की उन्नत मे अपना हिस्सा अदा कर सकता है। पुलिस ओर 
अदालत की व्यवस्था का एक उद्देश्य सम्पत्ति की रक्षा भी है । 

लेकिन इकट्ठा की हुई सम्पत्ति का मतहृत्र क्या ? कया हरेक 
मनुष्य ह्वारा किसी भी तरीके से कमाई हुई सम्पत्ति की रप्ा करना 
राज्य का फ़जें दे ? एक डाकू डाका डालकर सम्पत्ति इकट्ठी करता है 
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तो राज्य क्या उस डाकू की संपत्ति की भी रक्षा की गारंटी देगा ९ 
नहीं, क्योंकि वह उस डाकू की चीज नहीं है--वह तो उसकी है, जिसके 
पास से डाक ने वह छीनी है| इसी तरह साम्यवादियों की विचारधारा 
के मुताबिक अतिरिक्त पजी भी एक सुसंगठित ओर सभ्य डाके का ही 
नतीजा है । एक ठेकेदार मजदूरों को जरूरत से भी बहुत कम पंसा 
देकर खुद धनी होता है, तब क्या उसकी सम्पत्ति की गारंटी भी 
राज्य दे ? एक जमींदार किसानों पर तरह-तरह के अन्यायपूर्ण कर 
लगाकर अपना तो कोठार भर लेता है ओर सर्दी-गर्मी मे दिन-रात 
एक करनेवाला गरीब किसान एक वक्त रूखी-सूखी खाकर गुज़ारा 
करता है । ऐसे जमींदार की जायदाद की रक्षा करना सरकार का 
कतंव्य है या नहीं ? इस सवार पर भी तुमने सोचा ही होगा । बड़े- 
वढ़े समाजशाश्लियों, राजनीतिज्ञों ओर दार्शनिकों ने इस प्रश्न पर 
विचार किया है। ओर उनमे इतना मतभेद हैं कि बहुत-से सम्प्रदाय 
वन गये है ओर प्रत्येक वाद के बारे मे बहुत-सी किताब लिखी गई 
ह। एक वाद की राय है कि वह मनुष्य बहुत बडा पापी होगा, 
जिसने मनुष्य के इतिहास के शुरू मे सबसे पहले किसी चीज पर 
अपना कब्जा करके “ममेदम” ( यह मेरी हैं) की घोषणा की होगी। 
इस सम्प्रदाय का कहना है कि निजी मिलकियत का ख़यार संसार 
को ज्यादातर घुराइयों की जड है | लेकिन दूसरा सम्प्रदाय भी उतने 
ही जोरों के साथ कहता है कि मिलकियत पर अपने-अपने अधि- 
कार का खयाल स्वाभाविक है, ओर इसीके कारण दुनिया जंगली 
सभ्यता से उन्नति करती-करती आज की स्थिति तक पहुँच 
गई है। इन दोनों सम्प्रदायों के वीच भी अनेक वाद है। कोई 
जमीन, कल-कारखाने आदि उत्त्पादक सम्पत्ति पर समाज 
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नियन्त्रण चाहता है, तो कोई सीमित नियन्त्रण | हरेक सम्प्रदाय 
इस सम्बन्प मे प्रजा के नागरिक अधिकारों की अछग-अछा 
व्याख्या करता है। मे इस भूलभुल्या में अभी नहीं जाना चाहता | 
अगर समय मिला, तो इस वारे में किसी द्वसरे पत्र में कुछ 
लिखने की कोशिश करूगा। यहाँ तो इतना ही कह देना काफी 
होगा कि प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार हे कि अपनी कमाई 
हुई सम्पत्ति की रक्षा की गारटी सरकार उसे दे।जो वस्तु वह 
कमाता है, उसे इस बात की वेफिक्री होनी चाहिए कि बह वस्तु 
कोड छीन न सकेगा। लेकिन इसमे एक्र शर्त हैं, बह यह कि वह 
सम्पत्ति नाजायज तरीके से न कमाई गई हो, उसे कमाते हुए किसी 
दूसरे का ऐसा हक न छीना गया हो, जिसकी रक्षा की गारंटी प्रत्येक 
नागरिक को सरकार द्वारा मिलनी छाजमी हे | एक चोर चोरी से 
दूसरे की सम्पत्ति अपने अधिकार मे कर लेता है | अगर राज्य 
चोर की इस सम्पत्ति की रक्षा करता है, तो वह उस व्यक्ति के 
अधिकार की अवहेलना करता है, जिसके घर चोरी हुई है । सरकार 
का पहला कतंन्य चोर से नागरिक की रक्षा करना है। अछ्ु॒चित 
ओर उचित साधनों की मर्यादा क्‍या है, यह प्रत्येक समाज को 
अपनी-अपनी हालत पर निर्भर है। नागरिकशाञ्न की दृष्टि से तो 
इतना ही कहना काफी है कि जिस राष्ट्र ओर जिस समय में उचित 
साधनों की जो मर्यादा स्वीकृत की जाती दे, उसीका पालन राज्य 
को करना चाहिए | इस संबंध मे गांधीवाद्‌ को विचारधारा भी 
अध्ययन करने की वस्तु है, लेकिन उसका यह स्थान नहीं है । यदि 
संभव हुआ, तो आर्थिक स्वाधीनता पर विचार करते हुए उसपर 
भी अपने विचारों से तुम्हे सूचित करूँगा । 
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नागरिकों को व्यापार ओर लेनदेन की भी खुली छुड़ी होनी 
! चाहिए। थे सब लेनदेन अपनी इच्छा से कर सके। लेकिन शर्ते 
यह है कि जायदाद का लेनदेन भी स्वतन्त्रतापूवंक हो। शरीर 
ही नहीं, मन भी स्वतन्त्र होना चाहिए। स्वतन्त्रता के नाम पर 
धमकी या जालसाजी से किया गया लेन-देन उचित नहीं हो 
सकता | ऐसा लेन-देन करते समय शरीर तो अवश्य स्वतन्त्र हे, 
परन्तु धमकी या जालसाजी के कारण मन परतन्त्र ही जाता है। इसी 
प्रकार यह भी जरूरी है कि किसीके मरने के बादु उसकी जायदाद 
उसके काननी वारिसों को मिले | पागलों ओर नाबालिग बालकों को 
लेन-देन की आजादी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये छोग अपना 
हित नहीं जानते । इन्हें कोई भी बहका सकता है । 
मनुष्य को केवछ जीने का अधिकार ही नहीं चाहिए, उसे 
शारीरिक स्वतन्त्रता--डसके शरीर पर किसी दूसरे का अधिकार न 
हेना--भी उतनी ही जरूरी है । जब एक नागरिक का अपने शरीर 
पर ही अधिकार नहीं है, तो वह अपना स्वतन्त्र विकास केसे कर 
सकेगा ९ शरीर की स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि वह जो चाहे 
डचित काम कर सके; किसी की गुलामी उसे न करनी पढ़े । प्राचीन 
काल मे कोई किसी का दास न होता था, सब स्वतन्त्र थे । लेकिन 
ज्या-ज्यों मनुष्य मे अधिकार ओर शक्ति का मद आता गया, वह 
अपने से दुवंछ पर अपना कव्जा करता गया | हारे हुए को अपना 
गृढ्ाम बनाने की प्रवृत्ति प्रायः सभी जातियों से पाई जाती दे । मनुष्य 
के अन्दर जो पशुत्व छिपा हआ है वह सभी देशों मे हमे दीखता 
ह। ओर आश्चर्य तो यह है कि बढ़े-बढ़े विद्वानों और विचारकों के 
व्माय से भी पशुत्व का यह अभिमान दूर नहीं हो सका दै। ग्रीस 
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के प्रसिद्ध विचारक अरस्तू ने बड़ी गम्भीरता के साथ साबित करने 
का प्रयत्न किया है कि कुछ मनुष्य स्वभाव से स्वामी होते है और 
कुछ दास। परन्तु मनुष्य तो ग्वभाव से एक मनुप्य है, डसे कोई 
पदार्थ नहीं माना जा सकता ओर इसीलिए उसे गुलाम भी नहीं 
बनाया जा सकता। पुरुषों के शरीर, मस्तिप्क ओर मानसिक विकास 
में जो अन्तर होता है उससे यह तो जरूर मालम होता है कि हरेक 
मनुष्य को अछ्ग-अल्ग काम करने के लिए चाहिए, लेकिन फिसी 
एक को दूसरे की गुलामी करनी चाहिए, यह तो किसी तरह भी 
साबित नही होता। 

राजनीतिशासत्र का तकाजा है कि हरेक नागरिक को पूरी शारी- 
रिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए | वह जो चाहे काम करे, जहाँ चाहे 
जाय, जहाँ विवाह करना चाहे करें, जो कमाये खाये। इन सब 
बातों में सिर्फ इतना खयाल रखना होगा कि उसके किसी काम से 
समाज में न अव्यवस्था फेले ओर न उससे किसी दूसरे का चुकसान 
हो, क्‍योंकि इससे एक दूसरे नागरिक के अधिकार छिन जाते है। 
प्राचीन भारत मे भी इस स्वार्थ को समभा जाता था; लेकिन उनको 
दृष्टि केवछ आर्यो तक सीमित थी। कोटिल्य अर्थशास्त्र में “न त्वाये- 
सस्‍्य दासभावः” कहकर किसी आर्य को दास वनाने का निपेध किया 
है। आज भी रियासतों मे छोटी मानी जाने वाली जातियों को दास 
रखने की प्रथा मोजूद है । जमंनी के हर हिटलर आजकल यहूदियों 
को नागरिकता के अधिकार देने से इन्कार कर रहे हैँ | उनकी हंल- 
चलों पर तरह-तरह के बन्धन लगाये जा रहे है। असल मे राज्य के 
प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी जाति, किसी धर्म या लिंग 
(5०५) का हो, शारीरिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए । स्त्रियों की समाज 
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मे क्‍या स्थिति हो, यह प्रश्न भी इसके साथ पेदा होता है। लेकिन 
यह प्रश्न खुद एक बडा ओर गस्भीर प्रश्न है, इसके बारे से किसी 
दूसरे पत्र मे लिखना ठीक होगा । 

शारीरिक स्वतत्रता के सम्बन्ध मे एक ओर बात कहकर यह 
पत्र समाप्त कर दूंगा। में एक पिछले पत्र मे बता चुका हूँ कि “ज्यों- 
ज्यों मनुष्य की स्वाधीनता की रक्षा के लिए ये नवीन साधन उत्पन्न 
होते गये, त्यों-त्यों मनुष्य के परों मे अधिकाधिक गुलामी की जजीर 
पड़ने लगीं। जिस रोग के इलाज के लिए, धर्म सामाजिक व्यवस्था 
ओर राज्य आदि साधन बनाये गये, उसे हटाते-हटाते उन सबने एक 
नई वीमारी पंदा करदी।” असलछ मे राज्य खुद भी मनुष्य की 
गुठमी की एक ख़ास वजह बन गया है । पुलिस ओर राज्य का 
कठव्य तो यह है कि वह मनुष्य की शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा करे, 
लेकिन वह स्वयं ही उसका ग्राहक वन गया है । इसका उदाहरण देखना 
हो तो आज से चार-पाँच साल पहले हमारे यहाँ जो विलिंगडन राज 
था, जो आडिनंसराज के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसे देखो | अदालत 
में मुकदमा चलाकर अपराध सावित किये बिना सेकडों छोग जेल मे 
डाल दिये गये, सेकडों छोगों का अपने घरों या मुहल्लों से निक- 
लता वन्द कर दिया गया, सकड़ों की लिखने-बोलने की आजादी 
छीन ली गई। राजनीतिशास्त्र का यह पहला उसूल है कि किसी 
नागरिक को तवतक कोई सजा नहीं दी जा सकती, जवतक कि उस- 
पर अदालत मे अपराध सावित न हो जाय | खाली सन्‍्देह मे ही 
किसीको सजा नहीं दे देनी चाहिए । अदालत मे भो मुकदमा लड़ने 
की पूरी सुविधा ओर न्याय की गारंटी उसे दी जानी चाहिए | यदि 
काई हत्या का मुछजिम ग्ररीवी के कारण अपना वकील करने मे 
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असमर्थ है तो राज्य का यह फर्ज होना चाहिए कि वह उसके लिए 
वकील की व्यवस्था करदे; ताकि सिर्फ पसे के अभाव में वह अपने- 
को निरपरात्र साबित करने से वंचित न रह जाय | यदि कभी कोई 
सरकारी अफसर अपने अधिकारों का ठुरूुपयोग करके नागरिकों 
की स्वतन्त्रता छीन ले तो उसपर साधारण अदाल्त में साधारण 
कायदे से मुकदमा चलाया जा सके | जुदे-जुदे देशों की जनता 
ने इस अधिकार की प्राप्ति के लिए काफी छड्ाई लडी है | इग्लेण्ड 
का “हैवियस काप्स एक्ट' इसका सबसे साफ उदाहरण है। मंग्ना- 
चार्ट ( अधिकारपत्र ) की ३६ ओर ४० धारा के अनुसार कोई भी 
अंग्रेन नागरिक सरकार के किसी भी बढ़े-सें-बड़े अफसर द्वारा 
गिरफ्तार या दण्डित नही किया जा सकता, जबतक कि उसपर 
मुकदमा न चछाया गया हो ओर वह पूरी तरह साबित न होगया हो। 
यदि किसी नागरिक को बिना अपराध सिद्ध हुए गिरफ्तार कर लिया 
जाय, तो इंग्लैण्ड के इस शासन-विधान के अनुसार उसके रिश्तेदारों 
को पूरा हक है कि उसपर मुकदमा चलाने का अनुरोध ऊँचे 
अफसरों से कर सके। विना किसी बारण्ट के कभी किसी को 
गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ओर किसीको २४ घण्टे से ज्यादा 
पुलिस अपनी हवालात में नहीं रख सकती, जवंतक कि अदालत से 
इजाजत न ले ली जाय | 

इन्हीं नियमों के कारण इंग्लेण्ण आज सब देशों से अधिक 
स्वतन्त्र समझ्ला जाता दै। सभी देशों की सरकारों हारा सताये हुए 
छोग इसी कारण इंग्लेण्ड की भूमि मे अपनेको स्वतत्त्र सममने 
लगते है। अगर अंग्रेज जनता अपने देश की इस विशेषता पर 
असिमान करती है तो उसका यह अभिमान अनुचित नहीं है, 
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लेकिन उसकी यह स्वातंज्य-प्रियता केवल इंग्लेण्ड तक सीमित है। हमारे 
यहाँ सारत से ठीक इससे उलटा हो रहा है। यहाँ नागरिक स्वाधीनता 
तो नाम को भी नहीं । ऐसा मातल्मम होता है कि अग्रेज राजनीतिक्षों 
ओर शासकों के राजनेतिक सिद्धान्त इग्लेण्ड के लिए एक है ओर 
हिन्दुस्तान के लिए दूसरे | पर आजाद ओर गुलाम देश में यह फ़र्क 
स्वाभाविक है | इन्ही अधिकारों की प्राप्रि के लिए तो भारत स्वराज्य 
का युद्ध लड रहा है । 
पर व्यक्ति-स्वातन्ज्य से कुछ अपवाद सी हूैँ। सडी, गली या 
कटवी चीज ओर पानी मिछा दूध बाज्ञार मे बेचने की इजाजत नहीं 
होनी चाहिए। चिकित्सा का हरेक को ही अधिकार नहीं दे देना 
चाहिए। “नीम हकीम खतरये जान |” इसके लिए किसी योग्यता 
का हासिल कर लेना जरूरी होना चाहिए । पागल छोगों को सड़कों 
पर न जाने देना या फोजदारी करनेवालों को पहले से ही पकड़ 
लेता भी उचित है | मां-बाप यदि बच्चों का या पति-पत्नी का पालन- 
पोपण न करे तो उन्हे इसके लिए भी बाधित किया जा सकता है। 
इसी तरह ओर भी कई अपवाद बताये जा सकते है। 
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तुम्हारा पत्र अभी मिला। पत्र पढ़कर खुशी हुई । तुम्हारी अनेक 
उलमकन पढकर में जरा भी चिन्तित नहीं हुआ। यह तो काम की 
घुरुआत है। इस संसार का मार्ग ब्तना सुगम नहीं है क्रि यात्री 
आंख मेंदे उसपर से मजे मे गुजर जाय | इसमे तो पद-पढ़ पर सम- 
स्यार्य है, अनेक कठिनाडर्याँ है, कही नदी-नाले है तो कहीं छोटी-छोटी 
चट्टान या पहाड। इन सभीको पार करना ही होगा | तुम लिखने हो 
कि तुमने छोटी-सी पंचायत कायम की है । इसमे तुम्ह कई विप्नो 
का सामना करना पडा है | इस प्रश्न पर त्राह्मण व राजपूत एक ओर 
थे ओर हरिजन भाई दूसरी ओर ब्राह्मणों ओर राजपूतों का कहना 
है कि हरिजनों को पंचायत का सदस्य चुनने का अधिकार न हो। 
शेख ओर सेयद्‌ मुसलमान भी उनके साथ है । ओर तुम हरिजन भाश्यों 
को उनका अधिकार देना चाहते हो। भें पिछले दो पत्नों मे नागरिक 
की शारीरिक स्वतंत्रता के बारे मे तुमको लिख चुका हूँ । आज 
में चाहता तो था तुमको सामाजिक स्वतंत्रता पर कुछ लिखेँ, लेकिन 
तुम्हारा पत्र मिलने के बाद अब में मताधिकार के प्रश्न पर ही लिखता 
चाहता हूँ | इस समय यही चडा सवाल तुम्हारे सामने है | इस सवाल 
को ठीक तरह समभने के लिए कुछ गहराई मे जाना पड़ेगा | 
मेजिनी इटली का एक मशहर विचारक होगया है। वह एक जगह 
लिखता है कि “जवतक तुम्हारे देश-बन्धुओं मे से एक भी ऐसा कै | 
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जिसका राष्ट्रीय जीवन की उन्नति के छिए अपना चुना हुआ प्रति- 
निधि नहीं है, तबतक तुम्हारा देश सबका ओर सबके लिए नहीं है, 
जसा कि वह होना चाहिए ।” 

जब मनुष्य की उन्नति ओर विकास के लिए ही समाज या सर- 
कार का सगठन हुआ है, तब उसकी नीति बनाने में भी उसका 
हाथ होना चाहिए॥ यदि ऐसा न हो, तो समाज या सरकार रखतंत्रता 
को रक्षा मे सहायक न होकर बाधक होजाती है । ऐसा नियम या 
बन्वन, जो जनता की सल्यह से उलटा हो या उसके हितों के प्रति- 
कूछ हो, मनुष्य की अवनति का कारण बन जाता है। प्रसिद्ध फ्रॉसीसी 
विद्वद रूसो के कथनानुसार सरकार लोगों का परस्पर एक सामा- 
जिक समझोता है। छोगों ने अपनी इच्छा से आपस मे सममोता 
करके अपने अधिकार अपने कल्याण के लिए समाज को दे दिये है न 
कि राजा को। तमाम लोगों के दिये हुए अधिकारों का एकीकरण 
समाज के हाथ मे होता है ओर फिर समाज अपनी सुविधा के छिए 
राजा अथवा अन्य अधिकारियों को नोकर रखकर उनके हाथों मे 
सब अधिकार देता है । अर्थात्‌ राजसत्ता या स्वामित्व जनता के 
हाथ मे है न कि किसी व्यक्ति, श्रेणी या व्यक्ति-समूह मे । जब यह्‌ 
वात मान ली गई, तब यह मानने मे कोई संकोच नहीं रहता कि 
शासन में प्रत्येक नागरिक का अधिकार स्वाभाविक है। प्रो० 
हेराल्ड छास्की अपनी ( 0.7 वा00प८०07 ॥0 70॥005 ) 
पुस्तक ' मं सरकार ओर मनुष्य के सम्बन्ध का विवेचन करते हुए 
लिखते है कि नागरिक अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ शर्तों के साथ--- 

१ लोकसाहित्यमाला में सस्ता साहित्य मण्डल से यह “राजनीति 
प्रवेशिका” के नाम से प्रकाशित हो रही है । मूल्य ॥॥) 
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अपने खास अधिकारों की गारंटी 7 साथ सरकार का नियंत्रण 
स्वीकार करना चाहता है। मेनुप्य तभी प्रसन्नता अनुभव कर सफता 
है. जब उसे अपनी व्यक्तिगन रक्षा का अभिकार हो, उसे रोजी कमाने 
के साथन प्राप्त हां, वह शिक्षा प्राप्त कर सके, उसके धर्म, सापा आदि 
पर कोई रुकावट न हो; अपने ल्ान ओर विचार के प्रयोग का 
अधिकार हो, अर्थात अपने विचार लिख या बोलकर प्रकट करने में 
कोई बाबा न हो ! इन अधिकारों का सक्षिप्र वर्णन करने के बाद प्रो० 
लास्क्री लिखते हूं कि कोई सरकार इस उद्देश्य को तब्तक प्राप्र नहीं 
क्र सकक्‍तो, जबतक्र वह वालिग-मताधिकार के अधिकार पर सगठित 
प्रजातन्त्र सरकार न हो । उस सरकार में न केबछ भापण और संग- 
ठन की स्वतंत्रता जलरी है, लेकिन यह भी उसमे स्वीकार कर लेना 
आच्षश्यक है कि जाति, धर्म, लिंग या सम्पत्ति नागरिक अधिकारों 
के उपभोग में कुछ भी बाधक न होगी । इतिहास का अनुभव हमे यह 
बताता हे कि जब किसी वर्ग से अधिकार छीन लिया जाय, तब जल्दी 
या देर मे वह अधिकार से प्राप्त होनेवाढी सुविधाओं से भी बचित 
हो जाता है। यह वहुत स्वाभाविक है कि सरकार जनता के जिस 
हिस्से से शक्ति प्राप्त करती हैं, उसीकी आवश्यकताओं का खयाल 
भी करेगी | इसलिए जितने बढ़े भाग पर सरकार का संगठन निर्भर 
हो, उतनी ही अधिक यह उम्मीद की जा सकती है कि वह ठेश के बडे 
भाग की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करेगी । 

अमेरिका के भूत पूर्व राष्ट्रपति प्रो० विल्सन कहते हूं कि “जित 
शक्तियों से राष्ट्रीय ओर राजकीय विकास होता है; ठीक उन्हीसे 
कायदों का निर्माण ओर विकास होता है।. एकतंत्र या प्रजातंत्र 
दोनों प्रकार की शासन-पद्धतियों मे कायदे छोगों के रस्म-रिवाज या पर्स- 
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दगी-तापसदगी को देखकर बनेंगे। कानून बनानेवालों का काम अपनी 
इन्छा से कायदों का आविष्कार करना नहीं है, उनका काम है लोगों 
की आवश्यताओं को जानकर उन्हे कायदे का स्वरूप द देना। कायदा 
व्यक्तियों की रचना नहीं है, वह हैं समाज की ख़ास-खास आवश्यक- 
ताओं की, खास-ख़ास मोकों की, विशिष्ट संकटों या दुर्देवों की।” 
अनियत्रित निरकुश शासकों के प्रजा पर जबरदस्ती लादे जाने वाले 
कायदों की ओर निदेश करते हुए प्रो० विल्सन कहते हे--“शासक 
अपनेको समाज से अछग नहीं कर सकते। यह बात दूसरी हे कि 
शासकों के कार्यो को समाज चुपचाप मान ले। कभी-कभी कायदे 
का स्वरूप अल्पसंख्यक लोगों या किसी एक व्यक्ति की आज्ञा ही जान 
पढ़ता है, परन्तु जबतक समाज उस कायदे के पीछे अपना जोर न 
ठगावेगा, तवतक वह चल नहीं सकता | कायदा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से लोगों को सम्मत होना ही चाहिए ओर इस प्रकार उनका जोर 
भी उसे मिलना चाहिए ।” इसका एक इतिहास-प्रसिद्ध उदाहरण भी 
आपने दिया है। ज़वतक झूस के जार की सत्ता थी, वह करीब- 
करोव अनियत्रित दीख पडती थी । प्रो० विल्सन के मतानुसार उसकी 
भी तींव जनता ही थी । “जार को व्यक्तिगत शक्ति कोई भारी शक्ति 
नहीं थी | वह वहाँके धर्म का सवोच्च अधिकारी था। वह राष्ट्र का 
ओर उसके इतिहास का ओर उसके विकास का पवित्र प्रतिनिधि 
था। उसकी शक्ति की जड़ छोगों के मनों में भीतर घुसी हुई थीं |” 
जेव व जड़ शिथिर होगई, तो जारशाही का नामोनिशान न रहा। 


. अपने विचार को ओर भी अधिक स्पष्ट करते हुए वह कहते है कि 


जा. फी जा नान्मािादमाकन--- 


राष्ट्र की आदत ही कानून-निर्माता का असली मसाला है. ओर 
उसकी का ९ 2] हे हे 
ब्सका वही मर्यादा हैें। वे खूब कड़ी ओर भयानक वस्तु है। यदि 
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वह उनका तिररकार करेगा, तो वे अपना आदर कराने को जरूर जोर 
दगी। ओर अगर वह उनपर क्रिसी प्रकार जबरदस्ती (दमन) करेगा, 
तो वे ( बाल्द गोलों के सहारे ) भयकर जोर से फूर्टगी ओर उसका 
सत्यानाण कर दगी। राज्य-प्रभुता उसके हाथ में नहीं, वह समाज 
के हाथ मे है। कायदे की दृष्टि से गाज्य-प्रभुता का अस्तित्व है 
समाज को सकलल्‍्पशक्ति मे, फिर वह चाहे चुपचाप रहे या जोर 
दिखलावे ओर राजकीय झकगडों का क्षेत्र तैयार करठे | राजा या 
पालंमेण्ट उसके कबछ साथन है, वे कोड वात उसी की प्रेरणा से कहने 
है, वास्तत्र में राज्य-प्रभुता का निवास समाज मे है।” 

विल्सन के इस लस्ते उद्धरण के बाद जनता के शासन-अधिफार 
के सम्त्रन्य में ओर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। 
अन्नाहम लिकन के “((50ए८एापा८7१६ 07 /]6 9९८०० ४ए ॥6 
70०0]१९ 407 (० 87८८ 06 9९०८” या ४5७ था 667 शी के 
सिद्धान्त का भी यही अर्थ दे । 

हैराल्ड लछास्की लिखते है कि “नियम या कानून केवल आज्ञा ही 
नहीं देते है । वे तो नागरिकों की इच्छाओं की पूर्ति के साधन है। सब 
नागरिक ख़ुद या अपने प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर इस वात का 
फेसला करते है कि उनकी इच्छाओं ओर जरूरतों को किस तरह 
ज्यादा-से-ज्यादा पूरा किया जा सकता दै। इच्छापूर्ति के ये साथन 
ही कानून है। नागरिक अपनी सामूहिक इच्छा से विरुद्ध नियम का 
पालन न करना चाहे तो उनपर कोई रोक नहीं छगा सकता | उनकी 
समझ ठीक हो या गलत, उन्हे अपनी समझ के अनुसार चलने का 
अधिकार है, तभी वह स्वतंत्र रह सकता है। दूसरे का नियंत्रण मानना 
ही पराधीनता है । दूसरे शब्दों मे क्लानून आज्ञा नही है। वह 
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एक प्रार्थना है, जो नागरिक परस्पर मिलकर एक-दूसरे से करते है।” 

जब राज्य को हद एक या दो-तीन नगरों तक ही सीमित होती 
थी, तब प्रत्येक नागरिक का शासन-कार्य मे भाग लेना मुमकिन था। 
प्रीस के चगर-राज्यों मे यही होता था। लेकिन जेपते-जेसे राज्य का 
दायरा फेछता गया, प्रत्येक व्यक्ति का उसमे भाग लेना मुश्किछ होता 
गया | इसलिए प्रतिनिधितन्त्र का तरीका निकला | इसके अनुसार 
जनता एक नियत समय के लिए शासन-कार्य मे भाग लेने का अधि- 
कार अपने विश्वस्त प्रतिनिधियों को सोंप देती है। ये प्रतिनिधि 
असल में छोकमत के ही वाहन है और जब कभी इन प्रतिनिधियों ने 
सारी शासनसत्ता हाथ मे लेने की कोशिश की, तभी जनता ने उन्‍हें 
गिरा दिया। प्रतिनिधियों के अधिकारों को नियत्रित करने के भी 
अनेक प्रयत्ष किये गये है । ब्रिटिश पार्लमेण्ट का चुनाव सात वर्ष से 
पाँच वर्ष कर दिया गया, ओर अनेक देशों मे तीन-तोन वर्ष के बाद 
चुनाव होता है। इससे जनता को अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपना 
मत प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है ओर जो उम्मीदवार उनके 
विचार के अनुसार कार्य करने का वचन देता है, उसीको वे चुनते 
(| स्वीजरलेण्ड आदि देशों में 'रेफरेण्डम',' इनीशियेटिव',* 

१ रेफरेण्डम--अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर पूर्ण विश्वास न रखने 
के कारण इस प्रथा को जन्म दिया गया हैं। इसके अनसार प्रतिनिधि- 
भेभा मे पंथ होनेवाले प्रत्येक महत्त्वपूर्ण प्रथ्न पर राष्ट्र के अत्येक नागरिक 
का मत जानना चाहिए | प्रतिनिधि-सभा के निर्णय पर जनमत की स्वी- 
कृति आवश्यक है । इससे जनता के कधो पर शासन की सीधी ज़िम्मे- 
दरी पडती है । राष्ट्र की समस्त जनता ही असेम्वछी हो जाती है । 

२ इनीशियेटिब---जनता या मतदाताओ का एक वडा भाग किसी 
#ननाव पर दस्तखत करके उसे नियम बनाने के लिए खुद पेश करता 
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'रिकाछ' ' ओर ऐ्लीविसाइट? की प्रथाय प्रतिनिधियों पर अपना पूर्ण 
नियत्रण कायम करने ओर शासन में अपना भाग अधिकाधिक रखने 
के लिए आविप्कृत हुई है। इन सत्र पद्धतियों के अपने-अपने गुण 
आर दोप #, लेकिन इतने विस्वत ओर गम्भीर विवेचन की हमें 
जन्रत नही | 

प्रतिनिधितन्त्र मं जनता अपने मताधिकार द्वारा ही जासनव 
नोति बनाने मे भाग ले सकती है ओर यह मताधिकार हरेक नागरिक 
को बिना किसी जाति, धर्म या लिग के भेदभाव के मिलना चाहिए | 
यदि किसी श्रेणी या वर्ग को हम इससे वचित रखते है, तो उनके प्रति- 
निधि न होने के कारण उनके हित की हानि हो सकती है। आजकल 
यत्रपि अनेक ठेशों में सब नागरिकों को वोट ढेने का हक मिला 
हुआ है, फिर भी वहुत-से देशा में यह हक सबको नहीं है 
_मारे यहाँ ही तुम ठेखोगे कि प्रान्तीय असेम्त्रल्यों में प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार सत्र वाढिग व्यक्तियों को नहीं है| यहाँ मता- 
धिकार की योग्यता का मुख्य आधार अभीतक (नये १६१६ के 
शासनविधान के अनुसार भी ) सम्पत्ति है जपते माल्युजारी देना, 





हैं । अगर बहुमत ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो वह कानून 
वन जाता है । 

१ रिकाल--एक निर्वाचन-क्षेत्र के मतदाताओ का विश्वास जब 
अपने प्रतिनिधि पर न रहे, तब वे उसे वापस बुला सकते हूँ । 

२ प्लीविसाइट-- सरकार की नीति का क्षमर्यन या विरोध करने के 
लिए प्रत्येक नागरिक से मत लिया जाता है । अभी कुछ समय पहले हर 
हिटलर ने आस्ट्रिया को जम॑नी मे मिलाने पर जर्मनी और आरस्ट्रिया के 
सारे निवासियों से जो मत लिया वह, प्लीविसाइट ही था । 
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लगान देना; ध्न्कमटक्स देना ओर शहरो से मकानों का किराया 
( साहा ) देना। इनके अलावा शिक्षासम्बन्धी योग्यता के आधार पर 
भी मताधिकार दिया गया है। स्त्रियों ओर हरिजनों के सरवन्ध मे कुछ 
ढीछ की गई है । लेजिस्लेटिव कोंसिलों के चुनाव मे तो मताधिकार 
की योग्यता बहुत ऊँची रफ्खी गई है | असेम्बलियों ओर कोसिलों मे 
ही नहीं, स्थूनिसिपछ कमेटियों ओर जिला बोर्डा तक में हमारे यहाँ 
सबको प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया गया । यह बहुत बडी 
कप्ी है, जिसे दूर करना वहुत जरूरी हे। किसी नागरिक को पेसे की 
कप्ती की चजह से वोट देने का हक न देना कितना वडा अन्याय है| 
आजकछ समाज का जिस प्रकार का दूषित आर्थिक संगठन है, उसमे 
वहत-से आदमियों का गरीब रहना स्वाभाविक है । केवछ अमीर ही 
राष्ट्र की सेवा नहीं करता, गरीब भी तो राष्ट्र का अद्भ है ओर कई 
प्रकार से--मिहनत आदि करके--राष्ट्र की सेवा करता है । आज भी 
सेना से जो छोग भरती होते है, उनमे से ज्यादातर गरीब होते 
ह₹। अतः एक व्यक्ति को फेवछ गरीब होने की वजह से ही हम समाज 
फा अग मानने से इन्कार नहीं कर सकते | समाज के हरेक अग को 
समाज के विकास में ओर ख़ासकर अपने ऊपर लागू होनेवाले कानूनों 
क बनाने का हक होना द्वी चाहिए, नहीं तो वे कानून उसपर जबर- 
दस्ती छादे गये वधन से कम न होंगे। किसीने ठीक ही कहा हे कि 
हरेक वालिग व्यक्ति अपना हित समझने की योग्यता रखता है । 

इसी तरह शिक्षा को भी मताधिकार की योग्यता नहीं बनाया 
जा सकता। शिक्षा को योग्यता बनाने के सम्बन्ध में सबसे बड़ी 
दलील यह दी जा सकती है कि अनपढ़ आदमी देश की समस्याओं 
को नहीं समझ सकते ओर न अपने मताधिकार का उपयोग ही ठीक 
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कर सकते है। लेकिन यह भ्रम है। किसी को पाँचवरी या आठवीं जमात 
तक पढ़ लेने भर से राजनेतिक जान नहीं आ जाता | तुम अपने ही 
गवि से देखोगे कि वहुत-से बूढे ग्रामवासी निरक्षर भले ही हों, लेकिन 
वे मृर्ख नहीं है। बातचीत में ओर पंचायतों मे उनकी सममदारी 
आर चुद्धिमत्ता का अच्छा परिचय मिलता है । हमारे गाँवों की ब्रियां 
भी निरक्षर भले ही हां, लेकिन सकडों सालां से आनेबाली प्रथओं 
ओर रामायण; महाभारत आदि की बीसियां ज्ञानभरी कहानियों के 
सनने से उन्हें धर्म, कर्म और अपने व्यवहार का विशप ज्ञान होता है। 
अनपढ़ लोगों को पंचायतों फे फंसले अक्सर अद्दालती फंसढां से 
कही ज्यादा ठीक होते है। फिर एक बात ओर। चुनाव के कारण 
बोट देनेवालां को राजनतिक शिक्षा बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती 
है। चुनाव में खड़ी होनेवाढी राजनतिक पार्टियाँ मतदाताओं को अपने- 
अपने विचारों ओर सिद्धान्तों की खूब अच्छी शिक्षा देती है ! 

मताधिकार का प्रश्न राजनीतिशास्र मे बहुत ज्यादा महत्त्व रखता 
है। इसपर ओर भी वहत कुछ लिखा जा सकता है ओर कुछ खास 
सवालों पर तो, जिनका जिक्र इस पत्र मे नहीं कर पाया. में खासतोर 
से लिखना चाहता हूँ। लेकिन अब आज यही तक। बाक़ी अगली 
चिट्ठी मे । 


मताधिकार 
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प्रजा अपने देश के शासन मे भाग ले सके, इसका सबसे सरल 
ओर चालू तरीका यह है कि उसे कानून बनाने ओर शासन करने- 
वाली सभा के सदस्यों का चुनाव करने--वोट देने का हक हासिल 
हो | पिछले पत्र मे में बता चुका हूं कि वोट देने के लिए किसी नागरिक 
पर सम्पत्ति या शिक्षा की कैद नहीं छगानी चाहिए। इसी सवाछ पर 
आज कुछ ओर विचार करने को इच्छा है | 

वहुत-से देशों मे सब जातियों को वोट देने का अधिकार नहीं 
हैं। इतिहास इसके उदाहरणों से भरा पडा है। अछूतों, विधर्मियों 
आर पराजितों को ज्यादातर देशों मे शासन मे भाग लेने का अधि- 
कार हासिल न था, पर जब हमने यह मान ठिया कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने देश का एक अग है, तो उसे समान अधिकार भी मिलना ही 
चाहिए | छोटी-छोटी जातियाँ, धर्म या श्रेणियाँ भी नागरिक-अधि- 
कारों से वचित क्यों रक्खी जाये ९ उन्हें भी मानव-समाज का एक 
सदस्य होने की हैसियत से सरकार या समाज के सब छाभ उठाने 
का अधिकार है | उनकी संस्क्ृति, उनकी भाषा, उनके रीति-रिवाज 
ओर धर्म आदि की रक्षा तभी हो सकती है, जब हम उन्हे भी बरा- 
वरी का दर्जा दकर उन्हे वोट देने का अधिकार द | संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका का एक सुख्य सिद्धान्त हे ( ० [95४07 ज्ञा70प्रां 
70[0९5८00207 ) जवतक शासन मे प्रतिनिधित्व न हो; तवतक 
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सरकार को भी टेंक्स नहीं देना चाहिए। मनुष्य को स्ततंत्र मान 
लेने पर हम किसीको बाधित नहीं कर सकने, लेकिन जब वह सम- 
सोते के क्षेत्र मे आजाता है. राज्य से होनेवाली सुविधाय प्राप्त करता 
है; तत्र उसके वन्‍्यनों को भी मानता है. ओर जब चन्ध्न मानता है, 
तंत्र अपने लिए सुविधाय भी जऊर चाहेगा। इसीलिए राष्ट्र के छोटे- 
से-छोटे अग को भी अपने अधिकार से वचित नहीं रख सकते। 
शासन मे भाग न होते हुए भी टैक्स देने का अर्थ हे गुछामी । अत्प- 
सख्यक जातियों की समस्या का भी यही हल है | उन्हे भी राज्य- 
शासन में भाग लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। बहुमत अल्यमत 
को दवा न ले, इसका भी प्राय प्रत्येक सभ्य राष्ट्र मे ध्यान रक्या 
जाता 5 । अल्पमत वाली जातियों को कुछ विशप गारण्टी दी जाती 
है। वेडजियम, जर्मनी, फ्रास, आगिट्रया,” पोलेण्ड, यूगोस्लाविया, 
चेकोस्लेत्राकिया आदि में आनुपातिक प्रतिनिवित्व की प्रथा प्रचलित दै। 
राष्संघ ने भी इसके बारे में कुछ नियम बनाये है। हमारी राष्ट्रीय 
महासभा कांग्रेस ने भी अल्पसख्यक जातियों के कुछ मोलिक अवि- 
कार स्त्रीकृत कर उन्हे गारण्टी दी है क्रि उनके नागरिक अधिकारों 
पर कुठाराघात नहीं किया जायगा। राष्ट्रसंघ व कॉम्रेस के प्रस्ताव इस 
पत्र के साथ अलग से देता हूँ । ( देखो परिशिष्ट ) 

स्त्रियों को मताधिकार मिलना चाहिए या नहीं, यह्‌ प्रश्न भले ही 
आज विवादकोटि से बाहर निकल गया हो, लेकिन कुछ वर्ष पहले यह 
बात न थी । यह चडा विवादास्पद प्रश्न था। स्त्रियों ने अपने अधि- 

१ अब तो आस्ट्रिया का अस्तित्व ही नहीं रहा, वह हर हिटलर को 
कूटनीति और अन्य यूरोपियन राप्ट्रो की नपुसकता से जमंनी में मिला 
लिया गया है । 
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कारों की प्राप्ति के लिए बढ़े-बढ़े संघ किये । इंग्लण्ड मे तो उन्होंने 
बडे-बढ़े प्रदर्शन किये, पालमेण्ट की खिडकियों के शीशे आदि तक तोड 
डाले | वडी लम्बी जद्दोजहद के वाद उन्हे १६१८ में यह मताधिकार 
मिला, यद्यपि लार्व, डेनमार्क ओर हालण्ड मे स्त्रियों को यह अधि- 
कार पहले से प्राप्त था। आश्चर्य की बात यह है कि इंग्लेण्ड से 
ल्वि्यां राजगद्दी पर बठ सकती थीं, लेकिन फिर भी उन्हें मताधिकार 
देने की बात अग्रेजों की समझ से बहुत समय वाद आई फ्रांस की 
क्रान्तिकारिणी नेशनल असेम्बली ने भी ९७८६ इई० मे स्त्रियों के 
प्राथनापनत्र को अस्वीकृत कर दिया था | एर अब जमाना बदल गया 
है। अमेरिका ने १६१६ मे स्त्रियों को यह अधिकार दिया। युद्ध के 
वाद तो प्रायः सभी देशों मे पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी यह 
अधिकार मिल चुका दे । 
प्रसिद्ध अग्रेज विद्वान जॉन स्टुअटे मिल ने स्त्रियों के राजनेतिक 
आर नागरिक अधिकारों के छिए ख़ब प्रचार किया है। मिल की 
वृक्तियों का साराश यह था कि अच्छे शासन की जरूरत पुरुषों को 
हे नहीं, स्त्रियों को भी है | जब स्त्रियों को सम्पत्ति रखने का अधि- 
: फार है, जब वे टकक्‍्स अदा करती हे, जव वे सरकार तक चढा सकती 
हू, तव वे सिफे मताधिकार ही क्यों नहीं प्राप्त कर सकतीं ? सरकार 
म स्त्रियों का भाग न होने का परिणाम यह हुआ कि पुरुप-समाज 
स्त्रियों के हित को भूलकर सदा ऐसे ही कानून वनाता रहा है, जो 
| एरुप। के अनुकूछ हों । यह सच भी है । तुम स्वयं देखोगे कि हमारे 
शचीन पुरुष स्मृतिकारों तक ने स्त्रियों के अधिकारों की बडी उपेक्षा 
को है| पतित्रत धर्म का उपदेश देने मे ही स्मृतिकारों ने अपनी सारी 
गकत खच करदी हैं, लेकिन पत्नीत्रत का उपदेश कहीं नहीं मिलता | 
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पुरुषों को बहुविवाह का पूर्ण अधिकार दिया गया है, जबकि ए+ वाह- 
विधवा को उमर-सर विधवा रहने पर विवश होना पडता है। हिल 
कान में ल्ली को विरासत तक का अधिकार प्राप्त नहीं। इस्छाम में भी 
स्त्रियों की बहुत बुरी दशा है। ओर यही हालत यूरोप में भी थी | वहाँ भी 
पत्नी के शरीर पर पति का अधिकार था। यह सब इसलिए सभव हो 
सका कि काव्न का निर्माण ओर शासन पुरूष जाति के हाथ में था। 
लेकिन आभाज यह स्थिति नहीं है। आज की नारी बहुत आगे बढ़ गई 
है। अब वह राजनतिक क्षेत्र मे ही नही, संसार के प्रत्येक्र क्षेत्र में 
मनुष्य का मुकाबला करने छगी है। भारत के भी बड़े-बड़े शहरां मे तुम 
यह अपनी आंखों से ठेख चुके होगे। 

लेकिन इसके साथ ही एक नया प्रश्न पदा होता है, कि आसिर 
नारो के अधिकार क्या हां? उसका कत्तंब्यन्नत्र क्याह? मेरा 
अपनी राय यह हे कि उसे अधिकार तो पुरुषों के से ही मिलन 
चाहिए । वह भी उसी परमात्मा की स्रष्ठि है। संसार की सभ्यता के 
इतिहास मे--पुरुष के निर्माण मे; राष्ट्रों के उत्थान ओर पतन में, 
नारी का भी वही भाग है जो पुरुष का है। ल्ली ओर पुरुप मि 
एक पूर्ण व्यक्ति बनते है। पुरानी कहावत के अनुसार ल्ली ओर पुरुप 
एक गाडी के दो पहिये है । इनमे से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती। दोनों को जीवन का, अपने अधिकारों की रक्षा का) 
समान अधिकार है। लेकिन अधिकारों की समानता का अर्थ कतत्य- 
क्षेत्र की एकता नहीं है। तुम भले ही मुझे; अनुदार या पुराणपत्थी 
सममो, लेकिन मेरा यह दृढ विश्वास है कि स्थली ओर पुरुष की शरीर 
रचना मे भेद करके परमात्मा ने ही दोनों के कायक्षेत्र जुदे-ज । 


बना दिये है। आज की नारी इसे भूछ गई है। प्रसिद्ध वत्तवेत्ता 
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लेकी की राय बडी ही महत्त्वपूर्ण है। वह कहता है कि “यूरोप की 
द्वियों ने अपनी सभ्यता से चाहे कितनी ही उन्नति की हो, पर उनकी 
वह उन्नति हमेशा पुरुषोचित रही है। स्लियोचित गुणों का-प्रेम, 
विश्वास, लज्ना, दया; सहानुभूति आदि का-पूर्ण विकास यहाँ को 
सभ्यता में नहीं हुआ है | इस कारण हम उसी समय का सबसे ज्यादा 
स्वागत करेंगे, जब यहाँ की ख्लियाँ स्लियोचित गुणों मे पूर्ण विकास 
करके आजादी हासिल करेगी। यूरोप को अब पोरुपीय सभ्यता 
को विलकुछ जरूरत नहीं है | वह युद्ध, राजनेतिक घात-प्रतिघात और 
सकी जातीयता से बहुत्त घबरा गया है । अब चह पूर्ण शक्ति, जो 
केवल स्रियोचित गुणों के विकास से ही प्राप्त होसकती है, चाहता है ।” 
..._ देश या समाज के सभी अगों के शासन मे भाग लेने का एक 
, पेंडा भारी परिणाम यह होता है कि सभी मे राष्ट्रीय या सामाजिक 
“ संगठन के प्रति अपनापन पदा होजाता है। सब सरकार के प्रति 
“ अपली जिम्मेदारी समझते हे ओर उसका काम ठीक तरह से चलाने 
८४ के लिए ज्यादा-से-ज्यादा सहयोग देते है। हिन्दुस्तान मे मताधिकार 
४ की थोस्यता वहुत ऊँची रकक्‍खी गई है । इस कारण बहुत कम छोग 
८ इश के शासन में साग ले सकते हैं। प्रान्तीय असेस्बलियों मे मत- 
<' गवाओं का अनुपात १४ फी सदी है। म्यूनिसिपछ कमेटियों ओर 
( जिला बोर्ड तक मे सामाजिक योग्यता को आधार माना गया है। दिल्ली 
४/ अनिसिपल कमेटी मे ३६) रु० साछाना से कम किराया देनेवाला 
८ “2 देने का हकदार नहीं हो सकता | कितना अंधेर है । अपने नगर 
ह/ '* के इल्तजाम में छाखों दिल्ली-निवासियों का कोई हाथ नहीं । 
४“. परढिग-मताधिकार के सिलसिले मे तुम एक सवाछ कर सकते हो, 


टी कि क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता ९ हाँ, क्यों नहीं ? आज- 
है4 
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कल के जो चुनाव हो वहे है, उनकी असल्यित से तुम भी अपरिचित 
नही हो । पार्टत्रन्दी, कूठे प्रचार ओर रुपये के जोर से चुनाव के 
परिणाम तक बदले जा सकते है। : ६२५४ मे इग्छाड के अनुदाग्दल 
ने जिनोवीफ का झूठा पत्र" छापकर ही मजदूर दल को हराया था। 
स्थानीय स्थनिसिपल चुनावां मे रूपये के जोर से कितने नाढायक 
आर स्वार्थी आदमी हमारे प्लगरपिता! बन जाते है, यह भी तुममे 
छिपा नहीं है । तुम कह सकते हो कि यह बालिग-मताधिकार का 
परिणाम है। नहीं, ये सत्र वातें वहाँ होती है, जहाँ जनता नागरिक 
अधिकारों के साथ-साथ नागरिक कर्नत्यां की चिन्ता नही करती | 
सभी जगहों ओर सभी मोकों पर प्रज्ातन्त्र का--जनता का ग्रवन्ध 
आदि मे भाग लेने का सिद्धान्त छागू नहीं किया जा सकता। छुठ 
ऐसे नाजुक मौके आते है, जब प्रजातन्त्र या वालिग-मताधिकार वाऊ 
पर रख देना पड़ता है, युद्ध के समान सेना की सारी बागडोर 
प्रधान सेनापति के हाथ में सांप देनी पड़ती है। वहाँ अलग-अलग 
सेनिक की सलाह लेना खतरनाक होता है । इटली, जर्मनी, टर्की आदि 
देशों में वबहके तानाशाहों ने ही सारे अधिकार अपने हांथो मे 
लेकर अपने-अपने देशों को कहीं-से-कहीं पहुंचा दिया। हमारी 
काग्रेस ने भी १६३० ओर १६३२ में सत्याग्रह-संग्राम मे डिक्टेटर 
शिप की प्रथा को मजूर किया था ओर इसमे सन्देह नहीं कि राष्टी 


१ अन॒दार पार्टी ने प्रसिद्ध री अधिकारी जिनोवीफ का ब्रिंटेत 
स्थित रूसियों के नाम इस आह्यय का एक कल्पित पत्र प्रकाशित किया 
था कि आप रूसियो को शावास है कि ब्रिटेन की मज़दूरपार्टी के साई 
मिलकर ब्रिटेन में राजतत्र की समाव्ति और सोवियट की स्थापना के 
पडयत्र में छगे हो | इसका प्रभाव यह हुआ कि मजदूर दल हार गया | | 


है 
है। 
। 
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की सफलता का श्रेय इस डिफ्टेटरशिप को भी दिया जाना चाहिए | 

पर ये सब अपवाद है। इनसे यह साबित नही होता कि नागरिकों 
का अपने गाँव, नगर या देश के शासन मे कोई भाग नहीं है या 
उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व नष्ट होगया है। हाँ, नाबालिग, पागल ओर 
विदेशी लोगों को यह अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि जहाँ 
नाबालिग ओर पागल देश की समस्या नहीं समझ सकते; वहाँ 
विदेशी कभी देश के हित ओर अपने हित को एक नहीं कर सकते | 
उनको दृष्टि अपने देश के हित पर ही ज्ञायगी | उनके सम्बन्ध से 
जुढे-जुदे देशों में जुदे-जुदे नियम है। रूस ओर टर्की मे १६ साल 
की उम्र मे मताधिकार है तो जमंनी ओर स्वीजरलेण्ड मे २०, अमे- 
रिका व ब्रिटेन मे २५५ नाव मे २३ ओर डेनमार्क व जापान मे २४ 
साल की उम्र मे यह अधिकार प्राप् है। 

मत्ताधिकार की तह मे एक असूल काम करदा है, ओर वह यह 
कि जनता अपना शासन स्वयं कर सके प्रजातन्त्र या प्रतिनिधितन्त्र 
में ये चार वात दीखती है--( १ ) कानून बनाने मे प्रतिनिधियों की 
सम्मति ली जाती है, ( २ ) उनकी सम्मति के बिना कर के झूप से 
एक भी पाई न वसूल की जाती है ओर न खर्च की जाती है, (३ ) 
राज्य-प्रवन्ध करनेवाले मत्री भी इन्हीं मे से चुने जाते है ओर ( ४ ) 
प्रतनिधि समय-समय पर सरकार के कामों की आलोचना करते 
ह। मताधिकार इन्हीं बातों का एक छक्षण मात्र है। शासन के सभी 


, विभागों में जनता का खुला प्रवेश होना चाहिए | सरकारी नोकरियों 


“ 


रॉ 
५ 


के पद सभी जातियों, सभी धर्मो ओर सभी वर्णा के छोगों के लिए 
विना किसी भेदभाव के खुले रहने चाहिए, जिन्हे परीक्षा या किसी 
अन्य कसोटी द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध करके वे प्राप्त कर सके | 
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भारत मे बहुत-से पद गोरे लोगों के लिए सुरक्षित है। यह नागरिक 
अधिकारों के सिद्धान्त के विरुद्ध है। वहुत-से पदों पर हरिजनों, 
मुसलमानों या हिन्दुओं को उनकी जाति या धर्म के नाते रक्‍्खा जाता 
है, न कि योग्यता के आधार पर । यह टीक नहीं है। साम्प्रदाग्रिक 
दृष्टि से प्रतनिधि-सभाओं की जगहों या नौकरियों का बंटवारा बहुत 
अराष्ट्रीय और नुक्सानदेह है। इसकी सब्रस वड़ी हानि यह है 
देश में अपने-अपने सम्प्रदाय ओर जाति के हित को देश के हित में 
ऊपर सममने की खतरनाक प्रवृत्ति पंदा हो जाती है | 

मत लेने के सम्बन्ध मे एक बात ओर | मत हमेशा गुप्र रीति से 
लेने चाहिए । कोई उम्मीदवार किसीपर कोई नाजायज दत्राव न डा 
सके, इसका सबसे बढ़िया तरोका पत्चियों द्वारा अकेले कमरे में वोट 
लेना है, जहाँ किसीको माहूम न हो कि वोट किसे दिया गया है। 
अनुचित दवाव के कारण दिया गया वोट कोई अथ ही नहीं रखता 
क्योंकि इससे मताधिकार का प्रयोजन पूरा नहीं होता | मतदाताओं 
को यह निश्चय रहना चाहिए कि उनके अपनी मरजी के मुताबिक 
वोट देने से कोई जमींदार, मिल्माल्कि, सरकारी अफसर या कोई 
प्रभावशाली मनुष्य उन्हे सता न सकेगा | 

मेरा यह पत्र आज काफी हरुम्बा होगया, इसलिए इसे अब यहीं 
खतम करता हूँ | में जो कहना चाहता था, शायद सभी ठिख दिया 
है। यह ठीक है कि इसमे अनेक ऐसे विवादास्पद विपय आ गये है 
जिनपर विस्तार से विचार करने की जरूरत है, लेकिन नागरिक 
शास्त्र से उनका जितना सम्बन्ध था, उतना लिख ही दिया है । 
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में जब कभी संसार के इतिहास की कोई पुस्तक पढ़ने छूगता 
हूँ, तो मेरे दिछ मे कई तरह के विचार पंदा होते हे । यह दुनिया 
सेकडों, हजारों ओर छाखों विचित्र ओर अद्भुत घटनाओं का रह्ढ- 
मच है। ये घटनायें किसी एक देश मे नहीं, बल्कि दुनिया के अलछंग- 
अछग भागों मे--सभी कोनों मे ओर सभी कालों मे हुईं है, लेकिन 
उनमे कितनी ही आश्चर्यजनक समानताय भी है। उनमे से एक समा- 
नता यह है कि मनुष्य ने अपने धर्म को दूसरे पर छादने के लिए 
भीषण अत्याचार किया है | पिछले दो हजार बरसों का इतिहास पढ़ 
लो। भारत का, अरब या फारस का, फ्रास, जमंनी, रोम, इंग्लेण्ड 


. या स्पेन का, सभी देशों का इतिहास इस बात का साक्षी है । कुछ 


एतिहासिक्रों का अनुमान है कि राजनेतिक था आर्थिक युद्धों मे इतने 
मनुष्यों का नाश नहीं हुआ, जितना धर्म के नाम पर--उस धर्म के 
नाम पर, जो दुनिया को शान्ति और कल्याण का उपदेश देता है-- 


, हैआ है। ऐसे भी विद्वान हैं, जो सभी ऐतिहासिक घटनाओं की 


आविक व्याख्या करते हुए उसके मूछ मे आर्थिक कारण खोजते है, 
लेकिन वे भी धर्म के महत्त्वपूर्ण स्थान को कम नहीं कर सके | बोढ्ठों 
ओर हिन्दुओं के अत्याचारों की वात शायद छोग भूछ गये हों, 
एकिन हिन्दुस्तान मे मुसलमानों ने हिन्दुओं पर जिनने अत्याचार 


किय ह, उन्हें तो हरेक पढा-लिखा भारतीय जानता है। छाों हिल्दू 
। | 
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मुसलमान बना डिये गये, ओर हजारों मन्दिर भमिसात कर दिये 
गये । लेकिन इससे ज्यादा अत्याचार मुसलमानों ने यरोप मे किये 
यूरोपियन ईसाइ्यों के अत्याचार तो अन्य सब धर्मा के अत्याचारों 
को मात कर देते है। पोप ने जिस इन्किजिशन' की भीपण प्रथा का 
आविष्कार किया था, उसका इतिहास आज्ञ भी उतना ही रोमाच- 
कारो दीखता है। हजारों ओर छलागां आदमी महज इसलिए जिन्दा 
जला दिये जाते थ कि वे चर्च के धार्मिक मिद्धान्ता को हवह नहीं 
मानते ध। फ्रास को स्वतन्त्रता की देवी “ज्ञीन द आर्की तक इसी 
धर्म क नाम पर जिन्दा जला दी गई थी। ग्रीस के महात्मा सुकरात 
को, जो जोन स्टुअर्ट मिल के शब्दों मे “सबसे अधिक नीतिब्रान 
ओर धर्मात्मा था, जो अपने बाद होनेवाले सभी पुरुषों के लिए एक 
आदर्शमरूप था, जिसकी विमल कीति अबतक वरावर बढ़ती ही 
जाती है, उसी विश्ववन्य ओर पवित्र अन्त.करण वाले पुरुष” के, 
अधामिकना के नाम पर जहर का प्याला दिया गया। उसका एकमात्र 
अपराध यह्‌ था कि सारा देश जिन देवताओं की पूजा करता था) 
उनपर उसका विश्वास न था| ससार को शान्ति देनेवाले हजरत ईसा 
तक धर्म के नाम पर सूली पर लटका दिये गये थे । धर्म के नाम पर 
संसार में जो अत्याचार ओर हृत्याकाण्ड हुए है, वे दिल दहला देने 
वाले है। लेकिन इससे भी बडी हैरानी की वात यह है कि यह सारी 
हिंसा ओर सारा अत्याचार ईमानदारों के साथ किया गया था 
किसी जाती फायदे के लिए नहीं । ये सारे रोमाचकारी कृत्य इस छढ 
विश्वास से किये जाते थे कि हम पुण्य का काम कर रहे है, ओर जिस 
आदमी को जिन्दा जला रहे है, उसके पाप नष्ट कर रहे है ओर 
उसकी आत्मा को बचा रहे है। ओर दरअसल देखा जाय तो जिन 
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छोगों ने ऐसे-ऐसे अत्याचार किये, वे व्यक्तिगत रूप से अत्याचारी 
भी नथे। साधारण मनुष्यों से किसी कदर अच्छे ही थे, धर्म ओर 
नीति का ज्ञान भी उन्हे पर्याप्र था। तब इस प्रकार की घटनाओं का 
क्या कारण है ९ 
इसका कारण छोगों का वह अभिमानपूर्ण अन्धविश्वास है, 
जिसकी बजह से वे अपना व अपने धर्म का तनिक भी विरोध नहीं 
सह सकते । दुनिया से इस प्रकार के जितने भी पाप, हत्या व खुन- 
: ख़च्चर हुए है; वे किसी खास आदमी की क्रूरता या दुष्टता के परिणाम 
. नहीं हैं, बल्कि एक भयंकर सिद्धान्त के परिणाम है । इसके दोपी उस 
. समय के पिद्धान्त नहीं है, बल्कि वही विश्वास है जो उस समय भी 
प्रचलित था ओर आज भी प्रचलित है। यह विश्वास है मनुष्य का 
अपने धर्म व अपने विचार को सोलह आने सच मानना ओर दूसरे 
, के धर्म व विचार को असत्य मानकर उसपर अपना धरम छादने में 
» परोपकार व धर्म समझना | 
। यह कितने आश्चर्य की बात है कि धर्म को छेकर हरेक मनुष्य 
: अपनेको पूरी सचाई पर मानने रछूगता है, यद्यपि जॉन स्टुअर्ट मिल 
.. अनुसार “किसीका किसी धरम को मानना बिलकुल आकस्मिक 
- पटना है । आज एक आदमी ईसाई के घर पेदा होगया या मुसलमान 
/ था हिल्‍्दू के घर तो वह उन-उन घरों मे पेदा होने मात्र से ईसाई, 
.। अैसलमान या हिन्दू होगया | यदि वह मुसलमान के घर पंदा न होकर 
८ हिन्दू के घर पेदा होता, तो उसकी राय में कुरान भूठों का पुलिन्दा 
० शेता, पर अब वह कुरान को ही एकमात्र सत्यग्रन्थ मानकर उसे न 
/ भाननेवालों के गले काटने पर उतारू है। इसी तरह एक मुसलमान भी 
// अपनको निर्श्रान्त मानता है और एक ईसाई भी, लेकिन दोनों के धर्म 
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विलकुड विपरीत है । दोनों ही एक-दूसरे के विचार, विवेचना,आलो- 
चना तकरीर या बहस विछकुछ ही बन्द करना चाहने है ओर इस तरह 
अपने को त्रिछ्कुछ ठीक,सही ओर अपनी बुद्धि को विछ॒कुल अस्बलित 
मानने का दावा करते है।" आमतोर पर मनुष्य रोजमर्रा के व्यवहार मे 
निर्श्नान्त होने का दावा नहीं करता, लेकिन धर्म ओर संस्कृति के संबंध 
में वह अपने देश, जाति या पन्‍्च को ही सत्य मानकर दूसरे देग। 
जाति या पन्‍्य की चात को एकदम गलत कह देता है। उसके मन में 
यह त्रात कभी नहीं आती कि किसी एक जाति या पन्‍्थ के मत पर 
विश्वास करना सिर्फ एक आकरिमक घटना है। अपने उस “सीमित 
ससार' में पढा होने या रहने के कारण ही वह उसकी सम्मति पर 
विश्वास करता है। बह अपने सीमिन ससार की राय को सारा 
दुनिया को राय मानता दे । वह यह नहीं सोचता कि जिन कारणों से 
लल्दन में वह ईसाई हुआ, उन्हीं कारणों से पेकिग मे बह वोद्ध या 
कन्फूशियन धर्म का अनुयायी होता | 
एक बात ओर | एक आदमी से जैसे गलती हो सकती है 
वसे ही एक युग, एक पुश्त या एक पीढी से भी भूल हो सकती है | 
मिल कहता है कि “यह वात स्वयं सिद्ध हे ओर आवश्यकता होने पर 
युक्तियों से सिद्ध भो की जा सकती है | हर युग या पुश्त के बहुत- 
से मत ऐसे थे, जो अगली पुश्त के छोगों को भ्रान्तिमूलक या झूठे 
ही नहीं, वल्कि असद्भत, बुद्धि-विरुद्ध ओर अनर्थकारी मालूम हुए। 
इतिहास इस बात का साक्षी है; ओर यह भी सच है कि पहले जमाने 
की वहुत-सी बातें जैसे इस समय कोई नही मानता, बेसे ही इस समय 
जो वहुत-सी बातें सबको मान्य है, वे आगे न मानी जायँगी।” 
किसी ने बिलकुल ठीक कहा है :-- 





हि 
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श्रुतयो5पि भिन्ना स्मृतयो5पि भिन्ना 

नेको मुनिर्येस्थ वच प्रमाणम्‌ । 

धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया, 

महाजनो येन गत स पन्‍्था । 

श्रुति स्मृति सरीखे सभी धमंशास्र परस्पर भिन्न-विचार प्रकट 
करते है। इसलिए एक भी मुनि ऐसा नहीं, जिसकी बात प्रमाण मानी 
जा सके । असल मे धर्म का तत्त्व बहुत गहन है | साधारण मनुष्य को 
महापुरुषों के जीवन का ही अनुकरण करना चाहिए। 
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हरेक आदमी अपने 

धरम या सस्कृति को मानने मे स्वतन्त्र रहे। किसीपर अपना धर्म या 
सस्कृति छादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू 
लिखते है--“सम्यता ओर संस्कृति की परिभाषा मुश्किल है ओर में 
इसकी परिसाषा करने की कोशिश करूँगा भी नहीं । लेकिन संस्कृति 
के अन्दर पाई जानेवाछो अनेक बातों मे से निस्सन्देह एक चीज यह 
भी है--अपने ऊपर संयम ओर दूसरों की सुविधा का लिहाज । 
अगर किसी आदमी मे अपने अन्दर सयम नहीं पाया जाता ओर वह 
दूसरों की सुविधा का कोई खयाल नहीं करता, तो हम यह निश्चय- 
. पूर्वक कह सकते है कि वह आदमी असभ्य ओर वदतमीज है।” 
/ मनुष्य को सभ्यता यह है कि वह भले ही अपने धर्म पर पूर्ण 
' श्रद्टा ओर विश्वास रक्खे, लेकिन वह अपने धर्म को दूसरे के सिर 
“ पर नवरदस्ती थोपने की कोशिश न करे। प्रत्येक को अपने धर्म का 
८ प्रचार करने की स्वतन्त्रता रहे, किसीके प्रचार-मार्ग मे वाधा न 
डाछी ज्ञाय | तुम एक वार खयाल तो करो कि यदि दूसरे का विचार 
उनन पर विलकुछ ही पावन्दी रहती तो भगवान चुद्ध अपने कल्याण- 
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करी उपदेशों का प्रचार केसे कर पाते ? स्वामी दयानन्द को मुद् 
खोलने की आज्ञा न होती तो वह हिन्दुस्तान की भीपण बुराध्यों शो 
केसे दर करा सकते ९ स्व० ईम्वरचन्द्र विद्यासागर कैसे विधवाविवाह 
फे लिए आन्दोलन करके विघभवाआं को भयकर अत्याचार्ग से बचा 
पाते ? यदि चाल चिचारों के विरुद्ध आवाज न उठाने दी जाती वो 
चीन की नारी जाति पर सद्रियों से छोहे करी जृती पहनने का जो 
यन्त्रणामय अत्याचार हो रहा था, उससे उसे कैसे मुक्ति मिलती ! 
भारत मे स्त्रियों ओर शूद्रों से पढ़ने का जो कुदरती अधिकार छीन 
लिया गया था), बह उन्हे केसे हासिल होता ? या कोई भी लाभकारी 
राजन॑तिक ओर सामाजिक आन्दोलन केस सफछ होता ? 


चना कै 


के 
३... लक ] 
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प्रत्येक मनुष्य अपने धर्म व रीति-रिवाजों को मानने ओर उनका 
अपने साथियों या देशभाइयों मे प्रचार करने मे आजाद हे--यह 
सचाई वेसे तो दुनिया के हरेक आदमी के लिए माननीय हे; 
पर हिन्दुस्तान के लिए तो, जहाँ सेकडों मत-मतान्तर है ओर 
मिन्न-सिलत परस्परविरोधी धर्म हे, इस सत्य को समकने की ओर 
भी ज्यादा जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने ओर 
उसका प्रचार करने का अधिकार है । प्रत्येक सरकार का फज है कि 
वह अपनी प्रज्ञा के इस अधिकार की रक्षा करे । किसी ख़ास धर्म 
को मानने के कारण किसीको ख़ास अधिकार न दिया जाय ओर न 
किसी धर्म-विशेष को मानने के कारण किसी से कोई अधिकार छीना 
जाय | मुसलमानों का हिन्दुओं पर जजिया कर लगाना, यूरोप के 
जुढ-जुदे देशों मे केथलछिकों या प्रोटेस्टेण्टों से विशेष पक्षपात या 
जम॑ंनी में यहूदियों के नागरिक अधिकार छीनना आदि मनुष्य के भूठे 
अभिमान के उदाहरण हैं । यहाँ मनुष्य अपनेको या अपने धर्म को 
विरकुछ सच्चा मान लेता है। आज भी भारत मे धार्मिक असहिष्णुता 
: के ड्वाहरणों की कमी नहीं है । हिन्दू मुसलमानों पर यह जोर डालते 
ह कि वे गोवध न करें, पीपछ न कार्ट ओर मुसछमान उनपर बाजा 
. ने बजाने की जबरदस्ती करते हे । यह सब फ्या है, दूसरे की धार्मिक 
. भ्वाधीनता छीनना ही तो है | सरकार का फरज है कि वह सब धर्मो 
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या जातियों के धार्मिक समारोह मनाने के अधिकार की रक्षा को | 

भारतत्रप की समस्या केवल जुदा-जुदा धर्मा तक ही सीमित नहीं 
है। वंदिक या प्राचीन काल मे, जेसा कि म॑ पहले कह आया हैं, 
समाज का संगठन समाज के हित को ध्यान में रखकर किया गया 
था। लेकिन पीछे एक समय आया, जबकि समाज व्यक्ति पर हावी 
हो गया। यह भारत का पतनकाल था । इस काल मे यहाँ व्यक्तित 
स्वावीनता इस घुरी तरह से कुचली गई कि समाज का बहुत बढ़ा भाग 
व्यक्तिगत वातों मे भी आजाद नहीं रह सका है। हिन्दू-समाज की 
खटढिप्रियता, अन्ध-विश्वास और अनुदारता के कारण ही जात-पाँव 
ओर छूत-छात के कठोर बंवन बनाये गये | अपने आप तो उच्चनवर् 
के पुरुष-समाज ने सत्र सुविवाय ले लीं, लेकिन दूसरे को वे सामाजिक 
स्वतंत्रताय देने से इन्कार कर दिया। '्त्रीशूट्रो नाथीयाताम' में यही 
रहस्य है| स्त्रियों ओर दल्तिवर्ग को शिक्षा तक के अधिकार से 
वचित कर दिया गया। कितना भीपग अनर्थ है | शूद्र यदि वेद के 
मंत्र सुन ले, तो उप्तके कानों में गरम तेछ तक डालने का फनत्रा 
हमारे यहाँ दे डाला गया है | आज की इस वीसब्रीं सदी में भी भारत 
में मनुष्यों को किसी जाति में पंदा होने के कारण ही वहुत-से 
अधिकारों से वंचित किया जाता है। दल्त व्यक्ति किसी उच्च-बर्ण 
कहलानेवाले को छू नहीं सकता, किसी सावंजनिक मदिर में जा नहीं 
सकता, और सार्वजनिक छुऐँ पर पानो भर नहीं सकता, भले ही वह 
प्यासा तडपता रहे । मदरास में तो छुआछूत का भाव बेहद वहां 
हुआ है । वहाँ अछूतों को बहुत-सी सडकों तक पर चलने का 
अधिकार नहीं है । अगर उनकी छाया भी किसी सवंण पर पड जाय 
तो उस अछूत बेचारे की तो आफत ही आजाती है। इतना ही नहीं, 
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वे आपस मे व्यवहार करने में भी आजाद नहीं है । वे बहुत जगहों 
पर उन के कपड़े नहीं पहन सकते, सोने-चांदी के गहने पहनना 
उन्तके लिए मना है, विवाह के अवसर पर वे घोड़े या हाथी पर नहीं 
चढ़ सकते, पालकियों मे उन्तकी स्त्रि्या नहीं बेठ सकतीं ओर वे अपने 
घरों मे अपने मन मुताबिक पक्ानन नहीं बना सकते। भारत के 
जुद्दे-जुदे प्रा्तों मे इस प्रकार के कठोर बंधन निस्न वर्ण के मनुष्यों 
पर उच्च-वर्ण के लोगों ने छगा रक्खे हे | समाज या राष्ट्र के प्रत्येक 
सदस्य को सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः स्वाधीन रहना चाहिए। सरकार 
का कर्तव्य है कि वह अपने प्रत्येक अंग के हितों की रक्षा करे। यदि 
समाज दलितों के एक भाग की उपेक्षा करता है, तो यह भी निश्चित है 
कि वह भाग भी समाज को परवा न करेगा ओर अगर उसे समाज 
के विरुद्ध क्रान्ति या बगावत करने का मोका मिला तो वह इसमे भी 
नहीं चूकेगा | नागरिकों की सामाजिक स्वतन्त्रता का मतरूब यह हे 
कि वे अपनी मर्जी के मुताबिक खान-पान, पहनना-ओढ़ना, रहन- 
सहन आदि रख सके, अपने धार्मिक उत्सव समारोह से मना सकें, 
उनक विवाह-शादी, उनके बालकों की शिक्षा, खेल-कद तथा स्वदेश या 
विदेश में जाने-आने में भी राज्य या समाज की ओर से कोई अनु- 
चित वाधा न हो। जिन चीजों के बनाने या जिन संस्थाओं को चलाने 
कलिए राज्य आम रिआया द्वारा दिये गये करों से छचे करता दै,उन- 
उपयोग मे किसीको कुछ वाधा न होनी चाहिए, चाहे वह किसी 
भी धर्म या मत को माननेवाला हो या किसी जाति मे पंदा हुआ हो । 
म॑ अभी कुछ दिन हुए, पं० जवाहरलाल नेहरू की “विश्व-इतिहास 

की झलक! * पढ़ रहा था। यह पुस्तक वहुत ही अच्छी ओर उपयोगी 
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है। में तुम्दे इसके पढ़ने की जोरों से सिफारिश करूंगा।अ्समे 
तुम्दे बहुत-सी नई ओर उपयोगी बात मालम होंगी ओर दुनिया 
का सारा इतिड्वास तुम्हारी आँखों के आगे खड़ा हो जञायगा। ध्स 
पुस्तक मे जवाहरछालजी ने हिन्द्र-धर्म की उदारता ओर प्रगतिशीदना 
के सम्बन्ध में एक वात ब्रिलकुछ ठीक लिखी है--/हिन्द्र-धर्म ओर 
हिन्दू-शात्य कई बाता में परिवनशील ओर प्रगतिशीछ थे, यह वान 
दुसरी है कि पिछली सदियों में उनकी प्रगति बहुत धीमी रही | स्व 
हिन्द्र-श/म्प्र एक तरह से प्रथा या रिवाज है ओर रिवाज्ञ हमेशा 
बदलने ओर तरक्की करते रहते है ।” वस्तुतः हिन्द स्मृतिकार कभी 
किसी बात पर <तने अधिक कट्गर नहीं रहे। उन्होंने हरेक नह 
उपयोगी ओर समयानुकछू बात को अपना लिया। यही कारण है 
कि अल्ग-अरूग समयों में बनी हुई ग्मृतिया में हम इतना अन्तर पाते 
ह। भिन्न-भिन्न मत रखनेवाले आचार्य भी समान आदरवुद्धि से देखे 
गये है । इश्वर से इन्फार करनेवाले कपिछ तक मुनि माने गये है। 


 ा 


भारतत्रप में जो मत पढ़ा हुए, सभी हिन्दू-धर्म के उदार ओर विशाल 
शरीर के अग वन गये यहाँ तक कि वोद्ध-धर्म भी, जो हिन्दू-धर् 
का विरोधी था, हिन्दू-धर्म का अग वन गया ओर बुद्ध हिन्दुओं के 
अवतार बन गये । ऐतिहासिकों का खयाल है कि यदि इस्छाम अपनी 
तलवार के साथ न आता; तो वह भी व्यापक हिन्दू-धर्म का एक भाग 
बन जाता । महमूद गजनी के आक्रमण से पहले हिन्दू राजाओं ने 
इस्छाम की सहायता की, इसके कई उदाहरण मिलते हूँ | पर 
हिन्दू-धर्म मे कट्टरता कहाँसे आई, इसका भी सुन्दर विवेचन 
पं० जवाहरलाल करते है। वह लिखते है--“ब्रिटिश सरकार ने दोनों 
( हिन्दू ओर इस्लाम ) धर्मो के कट्नरपन को बढाने में जानवूम करे 


( 


हर 
| 
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ओर अनजान मे दोनों तरह सहायता दी। वे धर्म के ऊपरी रूप 
की रक्षा ओर सहायता तक करने लगे। कट्टर छोगों की नाराजी 
के डर से सरकार सुधारकों के खिलाफ कट्टर छोगों का पक्ष लेने 
लगी, इस तरह सुधार का काम रुक गया हिन्दूशासत्र॒ का 
परिस्थितियों के अनुकूछ बन सकने का यह गुण ब्रिटिश राज्य के 
अन्दर गायब हो गया ओर उसकी जगह बढड़े-से-बढड़े कट्रपन्थियों 
को सलाह से बनाये गये कठोर शास्त्रीय नियमों ने ले छी |? यह कट्ठ- 
रता ही धार्मिक या साभाजिक असहिष्णुता का मूल है । 

किसी राष्ट्र के नागरिकों को जहाँ अपना धर्म, अपनी संस्कृति, 
अपनी विचारधारा प्यारी होती हे, वहाँ अपनी छिपि ओर अपनी 
भाषा से भी प्यार होता है। भापा ओर लिपि किसी देश या जाति 
की सस्क्ृति का एक बडा अंग है ओर इनकी रक्षा का उसे पूरा अधि- 
कार है। एक देश की लिपि ओर भाषा नष्ट कर दो, उसके अन्दर 
आत्माम्िमान व देशभक्ति की भावना भी कम होजायगी। ज्यादातर 
अग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीयों मे संस्क्ृत या हिन्दी पढ़े हुओं की बनिस्ब॒त 
भारतीय सस्क्षति से कम प्रेम होना स्वाभाविक है | इसीलिए पराधीन 
राष्ट्र को लिपि व भाषा को नष्ट करने का प्रयज्ष शासक छोग अवश्य 
करते हैं| भारत मे अंग्रेजी शिक्षा की मंकाले-योजना का उद्देश्य ही 
काले गोरे! पंद़ा करना था। सर जान बुडरफ के शब्दों मे “जो 
छोग दूसरी भाषा (या लिपि) के लिए अपनी भाषा (या लिपि ) 
को छोड देते हैं या ऐसा करने के लिए विवश किये जाते हैं, वे अपने 
अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं ।” राजकार्य मे भी अपनी भाषा का 
प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। भारत मे प्रत्येक प्रान्त को 
अपनी प्रान्तीय भाषाओं को रक्षा का अधिकार है, लेकिन सार्वदेशिक 


दा 
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कार्य के लिए एक राष्ट्रभापा ( आजकल सर्वसम्मति से हिन्दुस्तानी 
को यह पद मिल चुका है ) नियत होनी चाहिए। उ्द या हिन्दी फे 
प्रश्न पर भी इसी ह्ष्रि से विचार करना चाहिए। 

इस ऊपर लिखे विवेचन से तुम यह न समम लेना कि प्रत्येक 
मनुपण्य या समाज हरेक प्रकार का आचरण करने मे स्वतंत्र है। 
प्रत्यक नियम में अपवाद होते है | व्य क्तिगत स्वातरीनता के सम्बन्ध 
मे भी कुछ अपवाद है । 

म॑ पहले पत्रों मे छिख चुका ह कि मनुष्य को वे सव अधिकार 
प्राप्त होने चाहिए. जिनसे समाज की अवनति न हो । किसी की 
व्यक्तिगत स्वाधीनता की कसोटी भी जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में यह 
ह--“टूसरों को फिसी तरह की हानि न पहुँचाकर और अपने हित के 
लिए किये गये दरारो के यत्न में बाधा न डालफर, जिस तरह हो, उस 
तनट, अपने स्वार्न-साधन की आजादी का नाम स्वाबीनता है । 

प्रत्येक अपना धार्मिक समारोह मनावे, लेकिन उसका समारोह 
किसी दूसरे के अधिकार मे बाधक न हो । मुसलमानों को गोवध का 
अधिकार तो है, लेकिन उन्‍हें यह अधिकार नहीं कि वे उसे सजाऊर 
उन सार्वजनिक सड़कों या वाज्ञारों से ले जावे, जहाँ रहनेवाढी 
अधिकाश हिन्द आबादी का दिल दःखे | इसी तरह किसी का यह 
अधिकार नहीं कि वह अपने धर्म के नाम पर अछूतों ओर दलितों 
को उनके सार्वजनिक अधिकारों से वचित करे । किसी मत में नरबलि 
का विधान है, तो उसे भी वैसा करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती | 
यदि किसी सम्प्रदाय मे ब्रह्मचर्य को महत्त्व नहीं दिया जाता, तो भी 
उसे व्यभिचार की--वाममार्ग की तान्त्रिक विधियों की आज्ञा का दी 
जा सकती | आजकल यूरोप मे चलने वाले नग्नतावाद का में इसी- 
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लिए विरोधी हूँ कि इससे समाज में अनाचार बढ़ने की संभावना 
बहुत बढ जातो हूँ । व्यक्तिगत स्वाधीनता पर भी इसी नुक्तेनिगाह से 
कुछ पावन्दियां लगाई जाती है। एक व्यक्ति कहता है. कि में अपनी 

ः सत्तान को शिक्षा नहीं दूँ गा, दूसरा मनुष्य कहता है कि में (० साल 
/ का हूँ, तो क्या हुआ, में १० साल की छूडकी से विवाह करूंगा, 
तीसरा आदुमी सफाई के नियमों को मानने से में इन्कार करता है 
ओर चोथा वेश्यागमन की छूट चाहता है। उपयुक्त चारों मनुष्य 
;7 व्यक्तित स्वाधीनता की दुहाई देते है। इनको रोकने से इ्नकी 
' व्यक्तित स्वाधीनता मे चोट भी जरूर लगती है, लेकिन फिर भी 
४ समाज को इन सब पर बधन तो लगाने पडंगे, क्‍योंकि इस प्रकार की 
“5 स्वाधीवता से समाज की ओर उस व्यक्ति की स्थायी हानि होती है । 
समाज मे शिक्षा का प्रचार जरूरी है, अशिक्षा समाज के धरातछ को 

' चैचे ले जाती है। वृद्ध-विवाह एक कन्या पर बलात्कार है, इससे 
४ ज्स कत्या का जीवन नष्ट होजाता है। सफाई के नियम न मानने से 
८» न केबछ नियम तोड़ने वाल बीमार हो सकता है, परन्तु आस-पास 
४7 भी रोग फेलने का अन्देशा है | वेश्या गमन या शराब भी समाज मे 
॥7 वुरात््यों को फलाते हँ--समाज का नतिक पतन करते हैं। इसलिए 


समसक 2. 4ा- 


दी 


जप 


शँ 


77 “पे सव पर पावन्दी छगनी चाहिए। समाज सुधार के कानून भी 
7“ भमाज के स्थायी और व्यापक हित को लक्ष्य मे रखकर ही बनाये 
7 जाते है| 

“रत जॉन स्ठुअर्ट मिछ का एक उद्धरण देकर इस पत्र को समाप्र 
6 रे गा-“यदि कोई आदमी ऐसा काम करता दे, जिससे दूसरों 
[67 पेकेलीफ होती है, तो उसे कानून के द्वारा सजा देना उचित मातम 


4 ते है। ऐसी भी चहत-सी वातें हैं, जिनसे समाज के हित की विशेष 


की 
प्‌ 


हमारे अविक्तार और कनंव्य 


<( 
। 


सभावना रहती है। वे भी हरेक आदमी से जबरन कराईजा 
सफकतो है। अदालत में जज के सामने गत्राही देने के लिए हरेक आदमी | 

र॒ किया जा सकता है. व्यांकि जिस समाज में वह आराम से 
रहता है. उसके हित या उसकी रक्षा के लिए सहायता करना उसका 
घर्म ह। किसी की जान बचाने या असहायों पर जुल्म होते दय 
कर उनकी रक्षा करने के लिए बल-प्रयोग करना उचित है। जो 
आदमी दसरे को लाठी से मारकर उसे चोट पहुँचाता है, वह भी 
सजा पाने का काम करता है ओर जो दसरे को इबता देखकर झ्वे 
बचाने की कोशिश न करके चुपचाप तमाणा ठेखता गहता है, वह भी | 
सजा पाने का काम करता है । 

मिल ने लिबर्टी) के पांचच अध्याय में दो सिद्धान्तों का जिक 
किया है --(१) आदमी के जिस काम से उस छोड ओर किसी क 
सम्बन्ध नहीं है, उसके लिए वह समाज के सामने जवाबदेह नहीं है। 
(२) जिन बातों से दूसरों का सम्बन्ध दे; उन्के लिए हर आदम 
समाज के सामने जवावदेह है। ( इसी सिद्धांच्त के अनुसार सभा 
देशों में दण्ड व्यवस्था छागू होती है । ) 
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तुमने अखबार मे पढा होगा कि कुछ दिन हुए इंग्लेण्ड मे एक 
छोटी-सी घटना होगई थी | हाउस आफ कामन्स के एक सदस्य मि० 
संण्डीज ने पाल्मेण्ट मे कुछ सवाल पूछे थे । उन सवालों से मातम 
होता था कि सेना के कुछ गुप्त भेद उन्हे मालूम है। इसपर सेनिक 
अधिकारियों ने उनसे जवाब तलब किया कि उन्हे ये समाचार केसे 
माल्म हुए। ओर उन्हे सैनिक अदाल्त मे उपस्थित होने को कहा गया | 
इसपर पालमेण्ट के सदस्यों ने बडा हल्ला मचाया | उनका कहना था 
कि प्रज्ञा के प्रतिनिधियों को अधिकार है कि वे देशहित के सम्बन्ध 
मं प्रत्यक विषय पर जानकारी रमक्खें ओर अधिकारियों से सवाल 
कर | कुछ सोच-विचार कर संनिक अधिकारियों ने सेनिक अदाट 
हाजिर होने की आज्ञा वापस छेछी, पर पार्लमेण्ट ने सदस्यों के 
अंधकार पर विचार करने के लिए एक सव-कमेटी नियत करदी 
6 । यह कमेटी क्‍या निर्णय करेगी, यह तो अभी से नहीं कहा जा- 
नकता, लेकिन इससे यह तो साफ दे कि त्रिटिश-जनता अपने 
अधिकारों के बारे मे, जिन्हे उसने वडी मुश्किलों से प्राप्त किया है 
कितनी अधिक सतक है| वहाँ के नागरिकों को देश के शासन के 
नजत्थ म् जो अधिकार मिले है, वे उन्हे अपने प्राण से भी प्यारे 
(| यदि नागरिकों के प्रतिनिधि इन अधिकारों को छोड देते, तो 
“इना करते। सरकार न जाने कब कोन-सा अधिकार किस तरह 
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६!) 


चुबचाप जनता से छीनले. यह हमेशा खयाल मे ग्गखना पदता है | 
अपने अधिकार के सम्बन्ध मे इतनी सतकता सीखने में हम भार- 
तीयो को. जो 'कोऊ नृप होय, हमे का हानी' का सिद्धान्त मानो है 
काफो समय छोगा | अग्तु । 

पिछले पत्रों म म॑ नागरिक की शारीरिक, सामाजिक और 
वामिक स्वतन्त्रताओं पर प्रकाश डालने हुए यह भी बत्ता चुका हैं कि 
हरेक नागरिक को शासन के सम्बन्ध में भाग लेने का अधिकार है। 
ओर इसके लिए उसे मताधिकार मिलना चाहिए | इतना लिसने के 
बाद मुझे अब अधिकारों के सम्बन्ध में बहत कहने की जररत का 
गही । फिर भी अधिकारों की चर्चा में ढो-तीन जरूरी वातों पर 
अलग-अलग चर्चा कर लेना जरारी है, हालाँकि वे पहले लिखी सा 
वबानों के अन्तर्गन आज्ञाती है । 

राजनतिक अधिकारों की चर्चा के सिलसिले मे यह वात साझई 
कर चुका हू कि प्रत्येक नागरिक का अपने गांव, नगर ओर देश के 
शासन में भाग लेने का पूरा अधिकार है | सामाजिक अधिकारों को 
चर्चा में मेने यह बताने की कोशिश की थी कि किसी मनुष्य, जाति 
या समूह को अपने को निर्श्नान्त नहीं मान लेना चाहिए | इन दोनो 
सिद्धान्ता को मान लेने के बाद नागरिकों के भाषण, लेखन ओर 
सगठन की स्वतन्त्रता पर ज्यादा छिखने की जरूरत नहीं रह जाती। 
एक मनुष्य निर्श्नाल्त नही है; इसलिए प्रत्येक ऐसे नागरिक को, जो 
राष्ट्र का अग है, अपने विचार ज़ाहिर करने की आजादी होती 
चाहिए । विचार-विनिमय से मनुष्य को अपनी भूल माहम होती है 
ओर वह अपनी विचारधारा या कार्य-पद्धति मे जरूरी तबदीली कर. 
लेता है। 
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हम अपने विचार दो प्रकार से प्रकट कर सकते है--( १) 
भाषण या बातचीत करके, ओर (५ ) लिखकर | यदि विचार प्रकट 
करने की आजादी न हो, शासन-नीति ओर सरकारी कार्या की 
आलोचना करने का अधिकार न हो, तो शासन मे भाग लेने के अधि- 
कार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। शासन मे जनता का अधि- 

' कार तभी कारगर रह सकता हे; जबकि जनता को या जनता के 
: प्रतनिधियो को लिखने-बोलने की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त हो । आलो- 
' चना का अधिकार न होने से सरकार को अपनी गलतियों का पता 
“ नहीं छग सकता | गलतियों का पता न छगने से कोई सरकार अपने 
- शासत को ओर अधिक अच्छा नहीं कर सकती | इसलिए प्रतिनिधि 
तत्र दशो में पार्टीवल्दी का स्वागत किया जाता है | बहुमतवाला पक्ष 

“ अपनी सरकार वनाता हैँ तो अह्पमत उसका विरोध करता हे । 
४ अल्पमत या विरोधीदछ का किसी देश की राजनीति से कम महत्त्व- 
/ पृण स्थान नहीं होता प्रत्येक देश मे विरोधी नेताओं का काफी 
: भम्मान होता है | वस्तुतः विरोधी दछ के नेता का भी किसी देश की 
6: शामन-तीति निर्धारित करने मे कम भाग नहीं होता, क्योंकि सरकार 
४' की हमेशा उसकी तीत्र आछोचना से भय खाना पड़ता है | इग्ठेण्ड 
;“ में तो, जिसे पार्लमेण्ट-पद्धति का जनक कहा जाता है, एक-दो साल से 
दर विरोधी नता क महत्त्व को इतना अधिक माना जाने लगा है कि इसी 
| धैय के लिए उस सरकारी खजाने से वेतन मिलता हे । वस्तुतः विरोधी 
/ डसरकार की मनमानी पर नियन्त्रण, रखता है, जनता के अधि- 
/ जग रक्षा करता है ओर सरकार को ठीक दिशा बतलाता हे । 
जब किसी सवाछ पर सरकार छोकमत के खिलाफ कार्य करती हे, 
वह सरकार मे अविश्वास का प्रस्ताव पेश करता है। यदि 


<० हमारे शधिकार शोर कर्तेत्य 


सचमुच जनमत उसके साथ हुआ, तो सरकार को स्तीफा दत 
पहता है ओर फिर नया चुनाव होता है | इस तरह किसी देश की 
जनता अपने देश की नीति के निर्धारण में प्रा भाग लेती है। यह 
सत्र कार्य बिना विचार-स्वातंत्र्य के नहीं होसकता | 

केवल अमेम्ब्रली या पाल्मेण्ट म ही नहीं, साधारणतः देश में 
हरेक राजनंतिक पार्टी को संगठन करने ओर अपने ब्रिचारों का 
प्रचार करने की भी स्वतन्त्रता होनी चाहिए | प्रत्यक्त नागरिक अपन 
विचार सभाओं में प्रकट कर सफे ओर अखवबारों मे प्रकाशित कर 
सके । भाषण या अखबार द्वारा सरकार की कड्ी-से-की आढा- 
चना करने पर भी सरकार की ओर से कोई पावन्‍्दी नहीं लगाई 
जानी चाहिए | सभाओं या अखबारों की आलोचना से ही सरकार 
को लोकमत का ज्ञान होसकता है | म पहले लिख चुका हूँ कि अल्प- 
संख्यक जातियों को भी विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए, उसी तरह अल्पमत के राजनेतिक दलों को भी अपने विचार 
प्रकट करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। आज अमुक राजनतिक 
दल के विचार द्स-बीस या दो-चार सो व्यक्तियों तक सीमित हैं ट्से ' 
लोकमत तो माना नहीं जा सकता, या इसके विचार अत्यन्त क्राति- 
कारी है, इसे क्यों प्रचार की आज्ञा दी जाय ९ यह दलील भी ठे. 
नहीं है। आज जिस विचार को दस-बीस छोग मानते है, सम्भनईँ. 
कछ उसे ही देश का बहुमत मानते छगे | आजकल जुढे-जुदे देशों 
जितने शक्तिशाली राजनेतिक दल है, वे कभी दो-चार या ठस-बीस 
लोगों से ही शुरू हुए थे | इंग्लेण्ड का मजदूरदल कभी विलहुल ही. 
छोटी संख्या भे था, लेकिन समय आया कि दो-तीन वार उसके होते. 


में इंग्लेण्ड की सरकार आगई | कभी लिबरल-दल का देश मे बोल- " 
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बाला था, लेकिन समय ने पलटा खाया ओर आज उसकी कोई पूछ 
नहीं है। इसलिए किसी भी राजनतिक दुल पर, चाहे वह कितना छोटे- 
से-छोटा क्यों न हो, किसी प्रकार की पाबन्दी छगाना अनुचित है। 
विचार स्वतंत्रता के लिए सभाओं के संगठन की भी स्वतन्त्रता 
आवश्यक है । सार्वजनिक सभाओं के संगठन पर किसी प्रकार की 
रोक लगाना अनुचित है। प्रत्येक व्यक्ति को एक या अधिक आदमियों 
के साथ मिलकर बेठने या बातचीत करने का अधिकार है । मेजिनी 
ने एक जगह लिखा हे कि “एक परमात्मा की सन्‍्तान होने से तुम 
सब साई-साई हो ओर क्या भाई-भाई के परस्पर मिलने-बेठने--- 
सभा-सम्मेल्न करने मे बाधा डालना गुनाह नहीं है ९?” लेकिन इस 
स्थिति का मुकाविल्या तुम अपने भारतवषे से तो करो। छार्ड विलिगडन 
के शासन मे, जिसे आर्डिनेन्स राज भी कहा जाता है, भारतीय जनता 
के कितने नागरिक अधिकारों पर कुल्हाडा चला था ? अख़बारों पर 
आईिनेन्स की नंगी तलवार हमेशा छूटकती थी | हिन्दुरतान मे एक 
भी राष्ट्रीय पत्र ऐसा न था, जिससे हजारों की जमानत न माँगी गई 
हो। जिन अख़वारों की जमानतें जब्त की गई हैं, वे भी ४०-४० 
हजार से कम न होंगी | बहुत-से अखबारों ने तो सम्पादकीय लेख 
ही लिखना छोड दिया था। सभाओं पर; जदासों पर या व्यक्तियों पर 
*४४ घारा व आउडिनेन्स का वरावर प्रहार रहता था। अब चकि 
समय बदल गया दे, भारत के सात प्रान्तों में नये विधान के अनुसार 
फाग्रेस ने पदम्रहण कर दिया है, जिसके फलस्वरूप छोगों को वोलने 
भार लिखने की स्वतन्त्रता देदी गई है, लेकिन भारत के बहुत-से भागों 
म- जन प्रान्तों मे जहाँ गैरकाँग्रेसी राज्य है ओर देसी रियासतों 
म-यही आर्डनेल्स राज्य जारी है । जनता के छेखन, भापण ओर 


. 


आर. 
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सगठन पर हर तरह की पाव्रन्दी है । भारत की राजधानी विटी तक 
मे सब पावन्दिर्या पहले की तरह ही मोजद है ) कहे रियासतों मे तो 
कोई नया अख्यार नहीं निकल सकता | क्रिसी-किसी रियासत मे 
बिना छाइसेन्स के टाइप-गाइटर तक रखने का अधिकार नहीं है। गज- 
नतिक अखबार ही नहीं, सामाजिक अखत्रार तक बिना आजा नहीं 
निकाले मासकते | प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की असेम्बढी आदि 
की तो वात ही दर है। राजनतिक सगठन ही नहीं, दसरे भी सत्र 
प्रकार के निदराप घा मिक्र, जातीय, व्यापारिक, साहित्यिक सगठन करने 
का अधिकार नागरिकों को होना चाहिए। सिर्फ इतना अवश्य ध्यान में 
रखना चाहिए कि ये सब सगठन किसी दूसरे को नुक्सान न पहुचाव | 

विचार-स्वातत्य पर पावन्दी लगाने के प्रश्न में यह खास दहील 
टी जाती है कि कुछ व्यक्ति जो आदत से उदण्ड ओर शरारती 
होने ५ उन्हे अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करने देने के लिए या 
समाज में जाति ओर सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए सार्वजनिक 
भाषण या लेखन पर पावन्दी रखना जरूरी है | यह हम मान लेते हैं 
कि समाज में ऐसे भी आदमी होते है, पर थोडे से छोगों के अपरोध 
के लिए साधारण जनता के नागरिक अधिकारों को कुचलना तो 
किसी भी हालत में उचित नहीं है | ऐसे उद्ण्ड व्यक्तियों पर सरकार 
मुकदमे चछा सकती है या उनका दमन कर सकती है। डाक्टर मर 
ने एक जगह कहा है कि “किसी नेतिक सिद्धान्त का यह कहकर 
खण्डन नहीं किया जासकता कि छापरवाह छोग इसका दुरुपयोग 
करते है| विचार-स्वतंत्रता पर रोक लगा देने से बहुत हानि होती 
है। सबसे बड़ी हानि तो यही कि राज्य नागरिकों के विचार ओर 


_ अनुभव का लाभ नहीं उठा सकता | जब आदमियों को खुले आम 


लिखने और गोलने की स्वतत्रता ७३ 


अपने विचार प्रकट करने से रोका जाता है, तो वे प्रायः चोरी से 
लुकडिप कर जहाॉ-तहाँ बाते करते हे, अखबार वा पुस्तक छापते या 
बेचते है । इस लुकाछिपी से नागरिकों में सय का भी संचार होता 
है, जो उनके चरित्र के पतन से सहायक होता है। दूसरे इस दमन- 
नोति से प्रजा मे असतोष भी बढ़ता है ओर यह राज्य के लिए 
अच्छा नहीं होता । इंजिन के बायलर से निकलनेवाढी भाफ के बाहर 
जाने के मार्ग को बन्द कर देने से उसके फटने का हमेशा अन्देशा 
रहता हे। विचारस्वातंत्र्य को रोकने का भी नतीजा अक्सर यह 
होता हैं कि जनता मे असंतोष की अग्नि फूट पडती है| ससार मे 
प्रजा को ओर से जितनी क्रान्तियाँ हुई है, ज्यादातर प्रजा के 
अधिकारों को ओर उनके बंध आन्दोलन को दबाने के परिणाम- 
स्वरूप ही हुई है। इसलिए यह जरूरी है कि नागरिकों की गतिविधि 
पर अनुचित बंधन कभी न लगाये जाने चाहिएँ । 

यहाँ वेद के दो मत्र लिख देना अप्रासागिक न होगा। वेद-मंत्र 
लखन या प्राचीन शार्ख्रां से प्रमाण देने की मेरी आदत नहीं है । 
मे समझता हूँ कि अब हमे शासत्रके प्रमाणों पर आश्रित रहना छोडकर 
सके विपय पर स्वतंत्र दृष्टिकोण से ही विचार करना चाहिए | पर 
मय मत्र इसलिए नीचे दे रहा हैँ कि इससे प्राचीन भारत का इस 
 भम्यन्ध में दृष्टिकोण मालूम होज्ाय । वे दो मंत्र निम्नलिखित हूँ "-- 
.. नैता ते देवा अददुस्तुभ्य नृपते अत्तवे । मा ब्राह्मणस्यथ राजन्य गा 
जिघत्मो अनाद्याम्‌ ।। १॥ 
अक्षद्रग्यों राजन्य , पाप आत्मपराजित । स ब्राह्मणस्य गामद्यादद्य 
जीवानि माइव ॥ २॥ अथवें अ० ४, सूवत १८ 
कितने थोडे से शब्दों मे राजनीति के एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का 
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विवेचन कर दिया गया है। ब्राह्मण की वाणी इसलिए नहीं है कि 
राजन्य, श्षत्रिय या सरकार उसे स्वाजाय, दवाद | जो आत्म पराजित 
(लोक्मत को दवानेवाला वसतुत, अपने पराजय को स्वीकार करके ही 
दूसरों को बोलने नहीं देता) ब्राह्मण की गो को--लोकमत को दव्ाता है, 
वह भले हो आज अपने को सफल मान ले, लेकिन इसकी यह सफ- 
लता स्थायी नहीं होगी | दमननीति अन्त मे क्रमी सफल नहीं होती। 

जहाँ राजनतिक बिचार प्रकट करने की आजादी आवश्यक ह। 
वहाँ उसको एक मर्यादा नियत करना भी उत्तना ही जर्रीहे। 
मयांदरा का नियम भी वही है, जिसका हम पहले जिक्र कर आये हैं। 
वह नियम यह है कि विचार प्रकट करनेत्राले की स्वतंत्रता किसी 
दूसरे की स्वतत्रता में बाधक न हो या उसे हानि न पहुँचाये | विचार 
प्रकट करते हुए किसी को गालढी-गलोज देना, किसी का हिल ढुखाना 
या समाज के बिचारों को कछुपित करना भी बुरा है। स्लियों को 
नंगी तस्वीर, अश्छील विज्ञापन या लेख लिखना आदि पर प्राय 
सभी ढेशों में थोड़े-बहुत बंबन लगाये जाते है | जातिगत कलह के 
भाषणों पर भी पूर्ण नियंत्रण लगाना जरूरी है | इसकी जरूरत तो 
हम भारतीय अच्छी तरह समझ सकते है। सभाओ पर पावन्ठी 
नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जब किप्ती सभा में हिसात्मक भांपण 
दिये जारहे हों, यह पूरा भय हो कि सभा का परिणाम दगा होगा) 
तो ऐसी सभाओं को कानूनन रोका जासकता है। यदि कोई 
उत्तेजित मजमा किसी के विरुद्ध छटमार करने, मकानों को आग 
लगाने या मरने-मारने के लिए तेयार दीखे, तो उसी समय उसे तितर- 
वितर कर देना ज़रूरी है, लेकिन यह जरूरी हू कि ऐसा करन मे 


यथासंभव कम-से-कम हानि पहुचाने की सावधानी की जाय | 
। आईं 
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इन दिनों के अखबारो से तुम्हे कानपुर की हडताल का हाल 
मालूम होता रहता होगा। इन दिनों इस समस्या से युक्तप्रान्त की 
कांग्रेस सरकार को बहुत परेशानी रही । एक प्रसिद्ध व्यवसायी के 
कथनानुसार इस हडताल से देश को १८ करोड रुपयों का नुकसान 
हुआ | व्यापार-व्यवसाय को कितना धक्का लगा; यह ध्सीसे मालूम 
होता है कि पोस्ट-आफिस को ही डाक व तार आदि मे कमी के कारण 
४००) रु० रोज का नुकसान हुआ। १६३७ की हडतालों के बारे मे 
भारत-सरकार ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की हैं, उससे माल्म होता है 
कि पिछले साल हडतालों से ८६,८०२४००० दिन बेकार गये | वगाल, 
वम्बई ओर युक्तप्रान्त में क्रशः ६०,६ ०८८३१८,६ ७,२१० ओर 
७,०४;६ ४० दिन द्धराव गये | 

अक्सर पज्ञीपतियों की ओर से यह प्रश्न किया जाता हू कि 
मसजदूरा को क्या ऐसी भीपण हडतालें करने का अधिकार भी है, 
जिनसे राष्ट्र को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो । इसी प्रश्न के साथ 
नागरिकों को आर्थिक स्वाधीनता का सवाल खडा होता दे, जिसकी 
ओर म॑ अपने पहले किसी पत्र मे तुम्हारा ध्यान खीच चुका हैँं। मं 
ध्स पत्र मे इसी विपय पर कुछ विस्तार से विचार करना चाहता हैं । 

मे पिछले पत्र मे लिख चुका हैँ कि नांगरिकों को जहाँ अपने 


ता 
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जीवन के अस्तित्व की गारंटी होनी चाहिए, वहाँ उन्हें अपनी 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी पूरी वेफिकरी होनी चाहिए | पर इससे भी 
पहले हनक नागरिक को यह भी निश्चय होना चाहिए कि वह भूर्पा 
नहीं मरेगा। जहाँ राज्य नागरिक्रों की घातक रोगों, हिंख पशुओं, 
ओर छुट्टेरों से रक्षा की जिम्मेदारी छेता है, वहाँ उसे भूख ओर 
उसके कारणस्वरूप वेकारी से भी नागरिका को बचाने को जिम्मे- 
दारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। आज करोड़ों हिन्दुस्तानी भूखों पेट 
सोते है । भारतीय जनसख्या विभाग के कई साल तक अध्यक्ष रहनेवाले 
सर विल्यिम हटर की गाय मे भारत फे 9 करोड लोगां को भर पेट 
भोजन कभी नहीं मिल्ता। आसाम के चीफ कमिश्नर सर चार्ल्स 
इल्यिट ने कहा था--“मुझे यह छिग्बन में जरा भी सक्रोच नहीं कि 
आधे से ज्यादा किसान वर्ष के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यह भी 
नहों जानने कि पेट-भर खाना किसे कहते हैं।” /इण्डियन विटनेस! 
नामक इसाट्यों के एक अखबार के अनुसार “१० करोड मारतीयों 
की सालाना आमदनी ४ शिलिग ( ३॥ रुपये ) से अधिक नह 
होती ।” झाँसी डिविजन के कमिश्नर की सम्मति मे उस डिविजत 
का एक भाग हमेशा आधा-पेट भोजन पाता है। वाइसराय की कोॉसिल 
के कर-विभाग के अनुभवी सदस्य की जाँच के मुताविक ४० फीसदी 
किसान पेट-भर भोजन नही पाते । सरकारी अफसरो की ये कुछ 
सम्मतियाँ है। ऐसी सम्मतियाँ अगर एक जगह सम्रइ करने लगूँ, तो 
एक पुस्तक ही तेयार होजाय । पर इसकी जरूरत नहीं | हाथ कगन 
को आरजसी क्या ९ तुम किसी भी गाँव मे चले जाओ, गरीबी ओर 
भूख का यह ताण्डव बिना तलाश किये ही दीखने लगेगा। यह जीवन 
भी कोई जीवन है ? इस गरीबी के कारणों की विव्रेचना में जाने की 


्ी 
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यहाँ जरूरत नही । सेरा कहना तो यह है कि किसी जिस्मेदार सर- 
कार का फर्ज है कि वह नागरिकों को रोटी की चिन्ता से भी निश्चिन्त 
करदे | जो व्यक्ति मेहनत से जी चुराता हे, उसके लिए तो कोई जिस्मे- 
दारी नहीं ले सकता, लेकिन जो नागरिक मेहनत करने को तेयार हे, 
सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसे काम दे ओर भूखों 
न मरने दे | सिफे काम ही देने से यह मतलब हल नहीं होगा । सर- 
कार का यह सी फर्ज है ओर दूसरे शब्दों मे नागरिकों का यह 
अधिकार है कि उन्हे इतनी कम तनख्वाह न मिले कि जिससे उनकी 
ज़ास-खास जरूरतें भी पूरी न हों। कई सभ्य ओर उन्नत देशों मे 
सरकारों ने अपने इन कर्त॑त्यों की जिम्मेदारी समझ ली है ओर वे 
हरेक वेकार को या तो काम दिलाने की व्यवस्था करती है या फिर 
निर्वाह के छिए रुपया देती है। इग्लेण्ड के हरेक बेकार मजदूर को 
फरीव ४०-४०) रु० हर माह दिया जाता है। दूसरे कई राष्ट्रों मे 
भी वेकारों के छिए कुछ-न-कुछ नियम बने हुए हैं। कम-से-कम वेतन 
निश्चित करने के सिद्धान्त को भी कई सरकारों ने मजूर किया है । 
“सके अनुसार किसी मालिक को तय की हुई रकम से कम तनख्चाह 
देने का हक नहीं है । क्‍ 
जब एक नागरिक राप्ट्र और समाज की सेवा करता है, जब 

उसने भी समाज के अनेक वंधन मान लिये हैं. जब वह भी प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष करों द्वारा राष्ट्र के खजाने की पूर्ति में सहायक होता 
6, तव क्या समाज या राष्ट्र का यह फज नहीं है कि वह उसकी जीवन- 

भज्बन्धी जरूरतों को पूरा करे ? अगर राष्ट्र यह जिम्मेदारी नहीं लेता 
गो उस भी नागरिकों से यह उम्मीद करने का क्‍या अधिकार है 

किये उसको सेवा के लिए सदा तेयार रहेगे ? वीमारी या बुढापे 


की हमारे अधिकार और कर्तव्य 


जनब्र नांगरिक कमाने योग्य नही रहता, तव भी सरकार का कर्त्य 
कि उसके खाने-कपडे की व्यवस्था करे । 

आधिक अधिकारों का उललेग्म करते हार मे पिछले क्रिसी पत्र 
में लिख चुका हू क्रि प्रत्येक नागरिक को यह गारंटी होनी चाहिए कि 
उसकी पंदा की हुई सम्पत्ति नष्ट नहीं झोगी ओर न उसे कोई छीन 
सकेगा. पर यह उपाज्ित सम्पत्ति चोरी, हाके या धोग्वे से कमायी 
हुई न हो। साथारण अर्था में हम जिसे चोरी या डाका कहते है 
प्राय प्रत्यक सरकार यह खयाल ग्ग्ती है कि इस तरह सम्पत्ति का 
उपाजन करनवाले को दण्ड दिया जाय | छेकिन कई विचारकोां की 
राय में केबछ किसी की गंग्हाजिरी में माल चूरा लेना या किसी को 
डरगा-भमका कर किसी का माल ले लेना ही चोरी नहों है| क्रिसी को 
गवास परिस्थिति से नाजायज फायदा उठाना भी चोरी हैं | किसी को 
मेहनत का फल आप खाजाना भी चोरी है| एक किसान या मजदूर 
दिन-भर कही मशउत करता है, अपना खून एसीना एक कर ढेता कै; 
छेकिन उसकी कमाई का वडा भाग जमींदार या पजीपति ले लता ह। 
जमीदार ओर पजीपति की कमाई हुई पजी भी या तो मजद्रों को 
मिहनत की कमाई है या उसके वाप-दादा की । इस पजी के दनान मे 
भी तो समाज का बडा भारी हाथ है। रेल, तार, डाक, कावन और 
पुलिस आदि सभी की मद॒द से तो एक पुरुष धनी हुआ हैं | यदि 
कानून का डर न हो, तो डाकू बड़े-से-वढ़े करोडपति को थोड़े ही 
समय मे कगार करदें। समाज के सहयोग से रक्षित ओर पदा 
की हुई सम्पत्ति पर क्यों एक ही आदमी का अधिकार होजाय 
फिर क्‍या यह अन्याय नहीं है कि आज से सो-दोसो सार पहले 
किसी ने अपनी मेहनत से या सरकार की मिहरवानी से या किसी 


मे 
ठ्े 


कर हे मे है कक मे 6 के के हे रा हक 


दूसरे तरीके से बहुत-सा धन इकट्ठा कर लिया, तो उसके वंशज 
बिना मेहनत किये उसका उपयोग करते चले जाब ९ क्या यह न्याय 
है कि एक पुरुष तो खून पसीना बहाकर भी ४५) रु० महीने से ज्यादा 
नहीं पाता ओर एक आदमी समाज के सहयोग से रक्षित सम्पत्ति 
द्वारा गुलछर उडाता है। इस तरह विचार करनेवालों का कहना है 
कि समाज में सम्पत्ति का समान बटवारा होना चाहिए, तभी प्रत्येक 
नागरिक को उसका पूरा अधिकार मिल सकेगा। जबतक यह नही 
होता, तबतक प्रत्येक पूजीपति ओर प्रत्येक जमींदार मजदूर ओर 
किसान के अधिकार का अपहरण करता रहेगा, उनके हाथ से रोटी 
छीनकर खाता रहेगा | जिस तरह सरकार का यह फ़र्ज हे कि किसी 
फो किसी के घर डाका न डालने दे, उसी तरह उसका यह भी फ़र्ज 
है कि सदियों से संगठित चोरी ओर डाके की इस संस्था--पजीवाद 
को भी खत्म कर दे | साधारण चोरी से एक दो आदमी तवाह होते 
€, लेकिन चोरी की उस ससस्‍्था से, जिसे सरकारी कानून ओर 
संनिक-वछ से सदा सहारा मिलता रहा है, करोड़ों आदमी तवाहं हो 
गये है | एक लागरिक का यह अधिकार हे कि उसकी मेहनत से कोई 
नाजायज फायदा न उठाये, उसे अपनी मिहनत का पूरा फल भोगने 
का अधिकार हो | 

यही विचारक-अ्ेणी इस विचारधारा के साथ नागरिकों को यह 
अधिकार देना चाहती है कि उन्हें अपने जीवन की रक्षा के लिये-- 
आधिक अधिकारों की गारटी के लिये हर किस्म के आन्दोलन करने 
फा हक है। कारख़ानों की हडताल इसी आन्दोलन का एक रूप है । 
जब मिल्मालिक बहुत सताते हों, वेतन कम देते हों, ज्यादा समय 
फाम लेने हा या दूसरी तरह को ज्यादतियाँ करते हों ओर कहने, 


०८ हमारे अधिकार और कतंतव्य 


में जब नागरिक कमाने योग्य नहीं रहती, तव भी सरकार का कनंत्य 
है कि उसके खाने-कपड़े की व्यवस्था करे | 
आर्थिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए में पिछले किसी प्र 
मे लिख चका हूँ क्रि प्रत्येक नागरिक को यह गारंटी होनी चाहिए कि 
उसकी पंदा की हड़े सम्पत्ति नष्ट नहीं होगी ओर न उसे कोई छीन 
सकेगा, पर यह उपाजित सम्पत्ति चोरी, डाके था धोखे से कमायी 
हुई न हो । साधारण अर्था में हम जिस चोरी या डाका कहने है, 
प्रायः प्रत्यक सरकार यह खयाल रखती है कि इस तरह सम्पत्ति का 
उपाजं॑न करनेवाले को दण्ड दिया जाय | लेक्रिन कई बिचारकोां को 
राय में केवछ किसी की गेरहाजिरी में माल चुरा लेना या किसी को 
डरा-धमका कर किसी का माल ले लेना ही चोरी नही है । किसी को 
खास परिस्थिति से नाजायज फायदा उठाना भी चोरी है । किसी की 
मेहनत का फल आप खाजाना भी चोरी है| एक किसान या मजदूर 
दिन-भर कडी मशक्कत करता है, अपना खून पसीना एक कर देता है 
लेकिन उसकी कमाई का बड़ा भाग जमींदार या पजीपति ले लेता 
जमींदार ओर पजीपति की कमाई हुई पजी भी या तो मजदूरों की 
मिहनत की कमाई है या उसके वाप-दादा की । इस पजी के बनाने मे 
भी तो समाज का बडा भारी हाथ है। रेल, तार, डाक, कावत भोर 
पुलिस आदि सभी की मदद से तो एक पुरुष धनी हुआ है । यदि 
कानून का डर न हो, तो डाकू बड़े-से-वढ़े करोडपति को थोड़े ही 
समय मे कगार करदें। समाज के सहयोग से रक्षित ओर पी 
की हुई सम्पत्ति पर क्यों एक ही आदमी का अधिकार होजाय ! 
फिर क्‍या यह अन्याय नहीं है कि आज से सो-दोसो साल पहल 
किसी ने अपनी मेहनत से या सरकार की मिहरवानी से या किसी 


आथधिक स्वतन्त्रता ७९ 


दूसरे तरीके से बहुत-सा धन इकट्ठा कर लिया, तो उसके वंशज 
बिना मेहनत किये उसका उपयोग करते चले जाबे ९ क्या यह न्याय 
हैं कि एक पुरुष तो खूत पसीना बहाकर भी ४] रु० महीने से ज्यादा 
नहीं पाता ओर एक आदमी समाज के सहयोग से रक्षित सम्पत्ति 
द्वारा गुलछर उडाता है । इस तरह विचार करनेवालों का कहना हे 
कि समाज मे सम्पत्ति का समान बटवारा होना चाहिए, तभी प्रत्येक 
नागरिक को उसका पूरा अधिकार मिल सकेगा । जबतक यह नहीं 
होता, तबतक प्रत्येक पूजीपति ओर प्रत्येक जमींदार मजदूर ओर 
किसान के अधिकार का अपहरण करता रहेगा, उनके हाथ से रोटी 
छीतकर खाता रहेगा । जिस तरह सरकार का यह फजे हैँ कि किसी 
को किसी के घर डाका न डालने दे, उसी तरह उसका यह भी फ़र्ज 
है कि सदियों से संगठित चोरी ओर डाके की इस सस्था--पजीवाद 
को भी खत्म कर दे | साधारण चोरी से एक दो आदमी तबाह होते 
है, लेकिन चोरी की उस संस्था से, जिसे सरकारी कानून ओर 
सेनिक-वछ से सदा सहारा मिलता रहा है, करोडों आदमी तबाह हो 
गये ह । एक नागरिक का यह अधिकार है कि उसकी मेहनत से कोई 
नाजायज फायदा न उठाये, उस्ते अपनी मिहनत का पूरा फल भोगने 
का अधिकार हो । 

यही विचारक-अ्रणी इस विचारधारा के साथ नागरिकों को यह 
अधिकार देना चाहती है कि उन्हे अपने जीवन की रक्षा के लिये-- 
आधविक अधिकारों को गारटी के लिये हर किस्म के आन्दोलन करने 
फा हक है | कारखानों की हड॒ताछ इसी आन्दोलन का एक रझूप है | 
जब मिल्मालिक वहुत सताते हों, वेतन कम देते हों, ज्यादा समय 
फाम लेने हा या दूसरी तरह की ज्यादतियाँ करते हों ओर कहने, 


८० हमारे अधिकार और कतंब्य 


समसाने-बुकाने ओर प्रार्थना करने से न मानते हों, तव्र मजदूर 
हडताल का हथियार उठाते है| प्रायः सभी सभ्य देशों में मजदरों का 
हडताल करने का अधिकार मजूर किया जाता है । हालांकि हड़नाल 
मे वलप्रयोग का अधिकार नहीं होना चाहिए, फिर भी सब हड़ताल 
में थोडा-बहुत बलप्रयोग होता है, पिकेटिंग भी किया जाता है ओर 
प्रायः सभी हड़तालों मे मारपीट के भी उदाहरण मिलने है | ज्यादातर 
साम्यवादी इन्हें अनिवार्य मानते है ओर वर्गयुद्ध को अपने अधिकारों 
की प्राप्ति के छिए जरूरी बताते है। रस की महान क्रान्ति इसी नीति 
का नतीजा है | वहा धनियों ओर जमीदारों को घृणा की दृष्टि से 
देखा जाता है, हालाँकि अब कुछ दिनों से इस भावना में कमी आने 
लगी है । साम्यवादियों के मतानुसार सारी सम्पत्ति सर्बसाधारण में 
बाँट देनी चाहिए, जिससे हरेक शख्स संसार के सत्र ऐश-आराम 
ओर सुख भोग सके । इसका एक उपाय ये साम्यवादी विचारक यह 
बताते है कि उत्पत्ति के सब जरियों पर राष्ट्र का कब्जा होजाना 
चाहिए | भारत मे भी ये विचार आजकल बहुत प्रचलित होरहे है। 

इस सम्बन्ध में संसार के वर्तमान समय के सबे बड़े क्रान्ति- 
कारी विचारक महात्मा गाँधी के मत पर भी अब हमे विचार करना 
चाहिए। वे भी सम्पत्ति के वर्तमान विपम बटवारे को बहुत अवाछनीय 
सममरते हैं। उनकी राय मे अपने गुजारे भर के लिए आवश्यक 
सामग्री से अधिक लेना भी चोरी है । वे साम्यवादियों से कही ज्यादा 
जनसाधारण का हिंत और कल्याण चाहनेवाले है। छेकिन उनको 
कार्यपद्धति साम्यवादियों से नहीं मिलती, वह जितना लक्ष्य पर ध्यान 
देते है, उससे कम महत्त्व साधन पर नहीं देते | उनका कद्दना दे कि 
वर्गयुद्ध या हिंसा आपस मे हेप की ही वृद्धि करेगा। सुन्दर ओर 


आवयिक स्वतन्त्रता ८१ 


शिव उद्देश्य के लिए हिसा का--असत्य का-- भ्ूठ का प्रयोग कभी 
सुल्दर परिणाम नहीं पेद़ा कर सकता। वह सम्पत्ति के मे जूदा 
असमान बँटवारे का हल दो प्रकार से बताते है। वह समान-विभाजन 
के वजाय अपरिग्रह ( जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह न करने ) 
पर ज्यादा जोर देते है। वह कहते है कि समान बेंटवारा तो एक ऊपरी 
ब्छाज है। यह बीमारी दूर करने की असली दवा नही है । सामा- 
जिक व्यवस्था, विषमता या अशान्ति की असली जड़ सम्पत्ति का 
असमान विभाजन नहीं, बल्कि परिम्रह यानी अपनी जरूरत से ज्यादा 
संग्रह करने की प्रवत्ति है । यही असली बुराई है। यदि अपरिम्रह के 
लत कौ ओर दुनिया ध्यान दे तो कोई भूखों नहीं मर सकता। 
मंसार मे खाने-पीने की चीजों की कमी नहीं है । आवश्यकता है 
अपरिप्रह की --यानी कोई अपनी जरूरत से ज्यादा न ले | गाँधीवाद 
+ “के प्रमुख विचारक और हरिभाऊ उपाध्याय अपनी पुस्तक 
अतन्त्रता को ओर! (पृष्ठ ३४२) मे लिखते हैः--“समान-विभाजन 
के ऊपरो इलाज है, अपरिग्रह मनुष्य की इच्छा पर ही सयम लगाता 
ह। एक बाहरी वन्धन है, दूसरा भीतरी विकास। समान बंटवारा 
जीवन के स्टेण्डड पर कोई केद नहीं छगाता, सिर्फ सम्पत्ति के समान 


हो 


“पम चेंट जाने पर जोर देता है, इसके विपरीत अपरिग्रह जीवन 


. साधारण आवश्यकताओं तक ही मनुष्य को परिमित कर देना 


जह्ता है। इसमें मनुष्य के छिए स्वेच्छापूर्वंक त्याग, सयम ओर उसके 
अचरूप सामाजिक तथा वैयक्तिक स्वतत्त्रता अधिक रहेगी ।” 


/े 


हा भारतीय ओर रूसी संस्कृति का भेद है। महात्मा गाँधी यन्त्रवाढ 


“55 पपम्नाने पर उत्पत्ति करने को अपरिप्रह के सिद्धान्त के विरुद्ध 
” नस्ता साहित्य मण्डल से प्रकाशित--मूत्य १॥|) 


् 
3. 
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ओर मनुप्य को स्वतन्त्रता में वाधक्त समझने है, इस कारण उमका 
विरोध करते हैं। मशीनरी की तह में एकदम ज्यादा-से-ज्यादा पंठा 
कर लेने को--परिय्रह की-- इच्छा काम कर रही होती है ओर इमी 
परिग्रह-प्रव्नक्ति का नतीजा है पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, एक देश का 
दूसरे की आजादी कुचलना। महात्मा गाँधी जमीदार को सलाह देते 
हूं कि वढ़ अपनेको सम्पत्ति का माहिक न समझकर ट्रस्टी सममे 
ओर जिसे उसकी जरूरत हो, उसे इस्तेमाल करने में रुकावट न 
डाले | उनकी राय में धनवान छोग अगर ऐसा व्यवहार रफ्खेगे 
कि उनके बाग-वगीचे, बंगले, गहने-छत्ते, गाडी-बोढ़े, वरतन, दरी, 
गलीचे आदि उनके आश्रितों को इस्तेमाल के लिए मिल सक। 
अगर वे उनकी सब जरूरतों का ख़याल रकक्‍्खें, तो धनी छोगों के 
सोने के बरतन मे भोजन करने पर भी ग्ररीबों को उनको डाह 
न होगी ।” 

में शायद इस चर्चा मे बहुत दूर चछा गया। मेरा मतलब तो 
सिफ़ यह था कि प्रजा का यह अधिकार है कि उसकी जीवन-निर्वाह 
की आवश्यकताये पूरी होनी चाहिएँ | गाँधीजी ओर समाजवादियों 
के तरीके में अन्तर है | जहाँतक अधिकार का सवाल हे; दोनों यह 
मानते है कि कोई भूखा न रहे, लेकिन जहाँ साधन का विवेचन होगा 
वहाँ गाँधीजी उदार, सत्य कल्याण-भावना की; आत्म-विकास 
की सलाह देंगे ओर साम्यवादी गह-कलह, हिंसा ओर खून- 
ख़राबी को | ेल्‍ 

समाज या सरकार द्वारा उत्पत्ति के सब साधनों पर कब्जा करूं 
का यह एक नतीजा होगा कि हरेक शख्स अपने आजीविका-निर्वाह 
मे भी परतंत्र होजायगा, यह वस्तुतः नागरिक अधिकारों पर कुठारा- 
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धात है। आज व्यवसाय-प्रवान देशों मे भी, जहाँ व्यक्तित सम्पत्ति 
का मिद्दान्त माना जाता है, क्रियात्मक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह 
सकता, क्‍योंकि उसे आखिर थोडढ़ेसे कारखानों मे से किसी-न-किसी 
मे काम करने पर लाचार होना पडता है। परन्तु गाँधीवाद मे, जहाँ 
घर-घर उत्पत्ति का काम किया जाता है, मनुष्य अपने काम के चुनाव 
ओर कार्यविधि मे मिल की बनिस्ब॒त बहुत स्वतंत्र होता है । फिर भी 
ऐसे कुछ नियन्त्रण तो सरकार को हछगमाने ही होंगे, जेसे व्याज की 
दर, कम-से-कम वेतन आदि का तय करना, जिससे गरीब जनता 
का धनी-दर्ग शोषण न कर सके । 
सरकार का यह कतंव्य हे कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि किसी 
आदमी पर धर्म, जाति, वर्ण या लिग की वजह से आशिक क्षेत्र मे 
नियत्त्रण न किया जाय, किसीके साथ पक्षपात न हो; किसीके 
लाथ अन्याय न हो। सबको समानरूप से आर्थिक विकास का 
अधिकार हो। खेती या व्यवसाय आदि पर जो कर छगाये जायें, 
वे नागरिकों की शक्ति से अधिक न हों | शासन-विभाग इतना अधिक 
फर्चोद्ा न हो कि जनता पर वह भाररूप होजाय। भारत मे जितनी 
भी आशथिक श्रेणियाँ हे, उन सबके हित का ख़याल रक्खा जाय | जनता 
फ आधिक विकास में सरकार पूरी तरह सहयोग दे । पुल, सड़क, 
गछ, तार, डाक ओर रक्षा आदि की व्यवस्था करना उसका कतंव्य 
* | इसी तरह की अनेक वातों पर ध्यान खींचा जा सकता हें, 
लेकिन इलत सबकी तह में जो सिद्धान्त काम कर रहा है, उसका 
निदंश से ऊपर कर ही चुका हैँ । 
नायरिकों की आथिक स्वाधीनता तवतक कायम नहीं रह सकती, 
! "ज्तऊ सारा देश ही आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र न हों। आजकल 
। 
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अनेक देशों मे राजनंतिक पराधीनता न होते हुए भी आर्थिक पग- 
धीनता होती है । इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है, जहाँ विदेशी 
पूजीपतियों ओर सरकारों ने प्राय. सारी आर्थिक मशीनरी पर अधि- 
कार कर रकक्‍्खा है। इसी कारण चीन अपने व्यवसाय में वहत कम 
तरक्की कर पाया है । 


ई रे 
हमारे ओर अधिकार 

२७-६-रे८ 
पिछले पत्रों मे मेंने देश की राजनेतिक स्वाधीनता के सिवा 
प्राय: सब नागरिक अधिकारों का थोड़े मे परिचय दे दिया है। छेकिन 
इन अधिकारों के अन्तर्गत दूसरे भी कई अधिकार है, जिनका 

उल्लेख कर देना जरूरी है। 
इलमे सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार शिक्षा प्राप्त करने का है | जीवन, 
स्वास्थ्य ओर सम्पत्ति की रक्षा की गारण्टो का अधिकार जेसे 
नागरिक के छिए जझूरी है, ठीक उसी तरह समाज या राज्य का 
यह भी कतेव्य है कि हरेक नागरिक के लिए कम-से-कम इतनी 
शिक्षा का प्रवन्ध तो जरूर करदे कि वह मामूली तोर पर लिख-पढ़ 
सके ओर अपने घर का हिसाब रख सके । जिस प्रकार एक राज्य 
की वहादुर या धनी जनता उसका बल होती है, ठीक उसी तरह 
शिक्षित जनता भी देश की एक शक्ति होती है। शिक्षा के फायदे 
गिनाने की न तो यह जगह ही है ओर न जरूरत | शिक्षा से नागरिक 
भपत लाभ-हानि का विचार करने, चिट्टी-पत्नी छिखने-पढने, हिसाव 
रखने तथा देश-विदेश की उपयोगी वात जानने के छायक हो जाता है। 
"क समय था, जब यूरोप में सरकार शिक्षा देना अपना कत॑व्य नहीं 
भममती थीं, लेकिन अब तो शिक्षा पर वे बहुत भारी रकम खर्च 
फरन छगी है । प्राचीन भारत मे सकार यद्यपि शिक्षा का सब इन्तजाम 
एूद नहीं करती थी, लेकिन वह शिक्षा के प्रचार में पूरी मदद देती 
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थी। भारतीय समाज का जो प्राचीन संगठन था, उसमे शिक्षा के दान 
को बहुत सुन्दर व्यवस्था थी। “स्वपामेव दानाना त्रह्मदान विभिष्यते” 
कहकर शिक्षादान का महत्त्व रत्रीकार किया गया था। यह काम 
त्राह्मण-श्रेणी के सुपुदे था। हरेक छोटा या बड़ा त्राह्मण अपना यह 
फर्ज समझता था कि बह गाँव के छडकां को पढ़ावे | हरेक त्राह्मण 
का घर एक पाठशाला होता था, जहाँ गाँव के लड़के पढते रहते 
थे। उन ब्राह्मणों का निर्वाह दो तरह से होता था। एक तो साथारण 
जनता द्वारा अनाज आदि की दक्षिणा के रूप मे, ओर दूसरे सरकार 
या पशथ्चायत द्वारा जमीन के दान के रूप में | सरकार की ओर से 
उन्हे विना टेक्‍्स की जमीन मिली होती थीं । उपनिपद््‌ की वह कथा 
तुमने जरूर सुनी होगी, जिसमे राजा अश्वपति ने बड़े अभिमान से 
यह कहा था कि मेरे राज्य-भर में कोई अशिक्षित नहीं हे! बहुत 

पुराने जमाने की बात छोड भी ढ॑ं, तो भी अंग्रेजी अमलदारी के 
शुरू मे भी शिक्षा का प्रचार आज से ज्यादा था। बगाल क 
एक अंग्रेज स्कूल इंस्पेक्टर ने ?१८द्वंय ई० में लिखा था कि “अन- 
गिनत पाठशालाओं, चटशालों ओर भ्रोंपडों मे, जो आज सारे 
देश में फेले हुए है, व्यापक शिक्षा का परिणाम देखा जा सकता है। 
उपेक्षा, घृणा ओर पिछले एक हजार साल की विपरीत अवस्थाओं 
के बावजूद आज ये संस्थाय जीवित हैं। इसीसे ज्ञात होता दे कि 


१ न मे स्तैनो जनपदे, न कदर्यों न मद्यप । 
नानाहिताग्निर्नाविद्वान्‌, न स्वैरी स्वैरिणी कुत ॥ (छान्दोग्य उपनिषद्‌) 
अर्थात्‌ मेरे राज्य मे एक भी चोर, कजूस, शरावी, अग्निहोत्र न 
करनेवाला, अशिक्षित और व्यभिचारी पुरुष नही हैँ । तब व्य भिचारिणी 
कोई कंसे हो सकती है ” 
का 
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इनके मूल मे कितनी जबरदस्त प्रेरणा ओर शक्ति थी। आजकल 
धार्मिक-साव दिन-ब-दिन कमजोर होरहे है, प्रामों की पश्चायते भी 
अपने दिन गिन रही हैं, उद्योग-पन्घे भी नष्ट होते जा रहे है, जमीन 
पर टैक्स का भारी बोझ छादा जा रहा है ओर अदालतों व व्यापार 
ओर दूसरे सरकारी कारोबार पर विदेशी भाषा ने कब्जा कर लिया 
है। इस तरह लोकप्रिय शिक्षा को मिलनेवाली राष्ट्रीय प्रेरणा लगातार 
कम हो रही हे । इस ( शिक्षा ) की उन्नति अब इस बात पर निर्भर है 
कि विदेशी शासन से होनेवाली इस क्षति को सरकार किस तरह 
पूरा करती हे।” लेकिन सरकार ने इस क्षति को पूरा करने के 
बदले उन ब्राह्मणों की आजीविका का साधन भी छीन लिया | वे माफ़ी 
की जमीन भी जो सदियों ओर हजारों सालों से उन्हे मिली हुई थीं, 
उनसे छीन छी गई । 

आज हालत यह है कि जब दूसरे देशों की सरकारे नागरिकों 
को शिक्षा पर वड़ी-बड़ी रक॒पे ख़च करती है, तब भारत मे शिक्षा पर 
खर्च होनेवाली रकम वहुत थोडी है । १६३१ के आँकडों के अनुसार 
भारत-सरकार देश की आवादी के हिसाव से प्रति व्यक्ति सिर्फ १] रु० 
भक्षा पर ख़च करती थी, जबकि ग्रेटत्रिटेन में ३९) कनाडा में ४८) 
आर सयुक्तराष्ट्र अमेरिका मे ६५४) रु० सच होता था। इसका नतीजा 
यह है कि जहाँ भारत में सिर्फ़ ८ फीसदी नागरिक पढ़े-लिखे है, वहाँ 
पेट ब्रिटन में ६२ ४, फ्रास में ६७, जर्मनी मे ६६.७, जापान मे 
आर आस्ट्रेलिया मे £८ ३ फीसदी ह। ब्रिटिश भारत मे प्रत्येक २९ 
$ पाछ एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा था, जबकि संयक्तराष्ट्र 
अमेरिका व कनाडा में हर ४ के पीछे एक व्यक्ति शिक्षा हासिल 
९ रहा था। बस्तुतः शिक्षा भी मनुष्य की दूसरी अनिवार्य 
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आधवश्यक्रताओं के समान एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस कारण 
सरकार का फर्जह कि वह नागरिकों की प्राथमिक शिक्षा का पूरा 
प्रबन्ध करे ओर इसका खर्च उनपर न लादे । 

नागरिकों का एक यह भी अधिकार है कि सरकार जो नये 
कानन बनावे या कोई खास हिदायत देना चाहे, उसके जनता मे 
फेछाने का काफो इन्‍्तजाम करें। हाठाकि कानून का न जानना 
अदालत की निगाह में कोई सफाई नहीं है, फिर भी नागरिका का 
यह पूर्ण अधिकार है कि उन्हें समय-समय यह मालूम होता रहे डि 
कोन-सा नया काम्रन बना है, कोन-सा नया हुक्म जारी हुआ है, 
किस चीज पर टेक्स छगाया, बढ़ाया या घटाया गया है। वरगर इन 
बातों के जाने छोग अगर निग्रम-भंग करें, तो वम्तुतः उनका ढोप 
नही है | हरेक नये नियम या आजा का प्रत्येक प्रान्तीय भाषा मे 
अखवारों, ट्रेक्टों भाषणों ओर डोंडी आदि के द्वारा सबंसाबारण तक 
प्रचार करना चाहिए। 

व्यापार-व्यवसाय आदि की सफलता के झिए यह आवश्यक हू 
कि व्यापारिक भेद गुप्त रह सके | इसी तरह छोगों की बहुत सी 
ऐसी घरेलू या सामाजिक बातें होतो है; जिनका गुत्र रहना जहरी 
है| सरकार का यह फर्ज हे कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि डाक 
तार, टेछीफोन आदि के जरिये दोनेवाली लोगों की गुप्त वातचीत 
बाहर प्रकट न हो सके । इस सुविधा के बिना न व्यापार चढ़ सकते 
है ओर न घरेलू व सामाजिक प्रश्न हल हो सकते है । अगर किसी 
तरह कोई महत्त्वपूर्ण भेद प्रकट हो जाय तो जिम्मेदार कर्मचारी को 
सजा दी जानी चाहिए, जिससे आगे ऐसी घटनाये न होने पाव। 

देश की जनता को जीवन-निर्वाह की गारण्टी या काम दें दन 


'शदक---पु०माइन्-्ि-+नानपिनानन- 'धााा“ंपधसार८ 2 आओ 


हमारे और अधिकार ८९ 


से ही सरकार का फजे पूरा नहीं होजाता । उसका यह भी कतंव्य है 
कि वह हरेक आदमी के काम की स्थिति की भी देखभाल फरे | एक 
मजदूर कारखाने से काम करता है, उसे वेतन भी सरकार द्वारा 
नियत की हुई दर के मुताबिक मिल जाता है। लेकिन इतने से ही 
सरकार निश्चित नहीं हो सकती । उसे यह भी तो देखना चाहिए कि 
मजदूर जिस कारखाने मे काम करता है, वहाँ रोशनी ओर हवा का 
ध्तजाम है या नहीं, वहाँ उसे बहुत सख्त गर्मी या सर्दी का तो 
मुकाविला नहीं करना पड़ता, वहाँ मशीनों से उसे चोट लगने या 
उसकी जान जाने का खतरा तो नहीं है, ओर दुर्घटना होने पर 
उसका मुआवजा उस कारखाने का मालिक देता है या नहीं, उसे 
ततत़्माह ठीक समय पर मिल जाती है या नहीं, उसके साथ बहुत 
प्यादतो तो नहीं होती, बालकों ओर स्त्रियों को अपनी ताकत से तो 
ज्यादा काम नहीं करना पड़ता ? एक समय था कि सरकारें इस 
आवश्यक विषय की ओर बहुत कम ध्यान देती थीं। उस समय के 
णजनीतिन्नों का खयाल था कि ये सब बातें देखना मजदर का काम 
है| यदि उसे किसी कारखाने की हालत पसन्द है; तो वह काम 
फरगा; नहीं तो नहीं करेगा । इस तरह मजदूरों के इन्कार करने से 
विवश होकर मालिक खद इन्तजाम करेगा। यह मालिकों ओर 
जदूरों का आपसो मामछा है, इसमे सरकार को दस्तदाजी 
तंश करनी चाहिए। लेकिन अब राजनीतिज्ञों का विचार वदुछू गया 
६। पूंजीपति अपने धन के प्रभाव से ऐसे हजारों छोगों को अपनी 
पट में कर लेता है, जो गरीबी की वजह से सभी प्रकार की अच्छी 
5९ अन स्वीकार करने को विवश होते है। सरकार इतनी बडी 
भेज्या को ओर से महज इसीलिए आँखें बन्दु नहीं कर सकती कि 
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उन्होंने कारखाने की हालतें जानते- वृमते हुए भी वहाँ काम करना 
मजूर किया है | सरकार का फर्ज है कि वह इतनी बड़ी श्रेणी की 
विवशता से पूँजीपति को नाजायज फायदा न उठाने ढे। इसीलिए 
आजकल सरकार फंक्टरी-एक्ट बनाती है ओर पूजीपतियों को 
कारखानों मे आवश्यक सुवार करने पर विवश करती है | कारखाने, 
रेल, जहाज या ट्रामकम्पनियों के मजदूरों, दुकानों के नोकरों और 
दफ्तरों के कमंचारियों आदि सबको कार्य-स्थिति की देख-भाल ओर 
उसमें उचित सुधार करना भी सरकार का फजे है ओर सरकार से 
इस प्रकार की आशा करना नागरिकों का पूर्ण अधिकार है । 
कारखानों के मजदूरों का ही नहीं, सर्वसाथारण जनता का भी 
यह अधिकार हे कि उसे सारा दिन-रात काम की चक्की मे न पिसना 
पढ़े । उसे खेल-कूद या मनोरव्जन को सुविधा देना भी सरकार का 
कत्तव्य है | इसके लिए जहाँ काम करने के समय पर पावदी लगाती 
चाहिए, वहाँ जगह-जगह सार्वजनिक उद्यान ओर दिल्वहलाव व 
खेलकूद की व्यवस्था भी करनी चाहिए। आजकल सरकारें अपनी 
जिम्मेदारी को अधिकाधिक अनुभव करती जाती है ओर वे अपना 
फर्ज समभने लगी है कि प्रजा को हर तरह से सुख-सुविधा पहुंचाई 
जावे | इसीलिए वे जीवन के हरेक पहल में हस्तक्षेप करने छगी हैं । 
दरअसल प्रजा अपनी सब चिन्ताये अच्छी सरकार को देकर 
निश्चिन्त हो जाना चाहती है| इसी दृष्टि से सरकार का यह भी 
फर्ज है कि वह खेती, उद्योग-धन्धों की उन्नति ओर सुधार का 
कार्यक्रम बनाये | नई-नई खोज ओर अन्वेषण के काम पर दो-चार 
हजार नहीं, छाखों रुपया खर्च हो जाता है ओर इतनी भारी रकम 
ख़्चे करनो किस्ती एक आदमी या कम्पनी के बूते को वात नहा | 
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ऐसे काम सरकार को रिआया के फायदे के छिए करने चाहिएँ। 
हिन्दुस्तान मे भी हाछाकि सरकार ने इस दिशा मे कदम उठाया हे, 
पर दूसरे देशों के मुकाबिले वह बहुत ही कम है। इन प्रयोगों पर 
किया गया खच व्यर्थ नहीं जाता । एक प्रयोग जहाँ सफल हुआ कि 
उससे सारा देश छाभ्र उठाता है | एक छोटे-से नये प्रयोग से सारे देश 
की करोड़ों रुपयों को आमदनी बढ़ जाती है । 

सरकार का यह भी फजे है कि वह यह देखे कि किन्हीं चीजों के 
दाम अनुचित रूप से ज्यादा या कम तो नहीं हो रहे हे ९ स्टरंवाज 
मिडकर कभी किसी चोज के दाम बहुत बढा देते है । कभी किसी 
जरूरी चीज की माँग विदेशों से इतनी ज्यादा आने छगती है कि 


. अपने देश मे ही उसको आवश्यक मात्रा नहीं रहने पाती | पिछले 


अी.. 


सालों से भारत से छगातार सोने का बाहर जाना इसका 


: बहुत बड़ा उदाहरण है । कभी किसी फसल के बहुत ज्यादा 


रोने या विदेशी होड की वजह से चोजों के दाम बहुत गिर जाते है 


* अर ध्सका नतीज्ञा यह होता है कि किसान को बहुत कम आमदनी 


शेती है । कभी-कभी तो यह होता है कि पदावार बढ़ने से किसान 
कं फीयद को जगह नुकसान तक होने लगता हे। संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका मे एक साछ ३२ करोड बुशरू आह पेदा हुए, उस साल 


/ जद को कीमत १ डालर ८० सेण्ट फी घुशछ थी । लेकिन जिस 
हा ५ 
॥ आह की पंदावार ४४ करोड ६० छाख बुशल हुई, उस साल 


जाढ को कीमत भी गिरकर सिर्फ ८० सेण्ट रह गई। यानी पहले 
भालठ कट पंदावार को कीमत ४१७६१+००,००० डालर थी, लेकिन 
धर साछ उससे कहीं ज्यादा पेदावार की कुछ कीमत सिर्फ 
*१४२;५५,०८ ८ डालर रह गहठे । गन्ने आ। र॒ जूट की पंदावार एकदम 
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बहुत बढ़ जाने से भारत में भी यही अनुभव हुआ । ऐसी सब हालनों 
मे सरकार का यह फ्ज होता है कि वह वाजारभाव को ठीक रखने 
के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करे। यह काम कई तरह मे किया 
जा सकता हैं। वह विदेशों से आनेवाली चीजों (आयात) पर या 
किसी खास जरूरी वस्तु के बाहर जाने (निर्यात) पर तटकर छगा 
सकती है, मण्डियों का नियन्त्रण कर सकती है, कानून द्वारा क्रिमी 
वस्तु का मूल्य निर्धारित कर सकती है, अपनी मुद्रा भें कमी-बेशी 
करके कीमत पर असर डाछ सकती है, किसी फसलछ की उपज पर 
नियन्त्रण करके मूल्यों में कमी को रोक सकती है। में इन सबके 
विस्तार में नहीं जाना चाहता | तुम अखबारों में प्रतिदिन इस प्रकार 
के समाचार पढ़ते रहते होगे। असल में यह सब व्यवस्था करना 
सरकार का फज है | जनता की हर तरह की चिन्ता आर समस्या 
हल करने की जिम्मेदारी सरकार पर है, क्योंकि जनता ने अपनी 
शक्ति सरकार मे केन्द्रित करदी है।इसी दृष्टि से अधिकार के 
सम्बन्ध मे तुम जितना भी विचार करोगे, उतना ही साफ तोर पर 
जनता के सभी अधिकार तुम्हारे सामने आजायेंगे | 

इस पत्र के साथ में अपनी राष्ट्रीय महासभा ( काँग्रेस ) के उस 
प्रस्तावर की नकल भी भेज रहा हूँ, जिसमे उसने अपने आदेश 
स्वराज्य की कल्पना की है ओर जिसमे नागरिकों के प्रायः सभी 
मोलिक अधिकारों का समावेश हो गया है । 


१ देखिए परिशिष्ट न० २ । 
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पिछले पत्रों मे मनुष्य के प्रायः सभी नागरिक अधिकारों पर में 
रोशनी डाल चुका हूँ। इनपर जितना विस्तार से विचार किया 
जायगा, उतने ही ज्यादा अधिकार के भेद हमे मातम होंगे। लेकिन 
इ्स पत्र मे में जिल अधिकार का जिक्र करना चाहता हूँ, वह बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। उसीपर सब नागरिक अधिकारों का दारोमदार है। 
यदि वह न हो, तो दूसरे सब नागरिक अधिकारों की प्राप्ति नामुमकिन 
हे जाती है। वह महत्त्वपूर्ण अधिकार द्वे अपने देश की आजादी। 
जिस समाज या राष्ट्र मे राष्ट्रीय स्वाधीनता ही नहीं है; उसमे दूसरी 
किसी--व्यक्तिगतत, सामाजिक, राजनेतिक या आश्थिक स्वाघीनता 
को कल्पना ही नहीं हो सकती। विदेशियों के राज्य में शासकों 
फा शासित देश की अपेक्षा शासक-देश के हितों को ज्यादा प्रधानता 
दना निश्चित है । अगर शासक देश अपना छाभ न देखे, तो वह 
एक देश को राजनतिक गलामी में रखने के लिए भारी संकट 
क्या कर ९ आजकल जितने भी पराधीन राज्य है, उन सबके शासक 
अपन अधीन देशों का छगातार आथिक व राजनेतिक शोपण कर 
रह ₹। दूसरे देशों का उदाहरण देने की जरूरत नहीं। हम भारत- 
पाती ही राजनंतिक गछामी के बहुत बडे उदाहरण है। हमारे यहाँ 
भारत की आशिक, व्यापारिक ओर व्यावसायिक नीति बनाते समय 
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हमेशा पहले ब्रिटिश हितां को तरजीह दी जाती है| इसके ढिए मे 
तुम्हारा ध्यान पिछले डेढसी बरसों के भारत के आर्थिक इतिहास की 
ओर खींचना ही काफी सममता हैँ । किन नीच उपायों से ब्रिटन के 
हित के छिए भारत के व्यापार-व्यवसाय को नष्ट किया गया, किस तरह 
ससार के सबसे धनी देश को डेढ़ सो बरसों में दुनिया का सबसे गरीब 
देश बना दिया गया, किस तरह आज भी विनिमय-दर को ब्रिटेन के 
अनुकूछ रखकर भारत का करोडों रुपया हर॒साछू इग्लेण्ड ले जाया 
जा रहा है, किस तरह भारत के उठते हुए नये व्यवसायों को एक्सा- 
इज-करों या संधियों की आड़ मे दवायां जाता रहा है, किस तरह 
अग्रेजों को भारी-भारी नोकरियाँ देकर भाग्त के ग्ररीव करदाताओं 
पर शासन का भारी वोक छादा जा रहा है, किस तरह विदेशी पूंजी 
पतियों से अनुचित शर्तें करके उन्हें मनमाना लाभ उठाने दिया जाता 
रहा है, यह सब कहानी भारत के ही इतिहास में नहीं, दुनिया के 
इतिहास में भी अपना एक खास स्थान रखती है। जब एक देश में 
उसका हित ही न देखा जाय, तो उस देश के नागरिकों को आर्थिक 
स्वाधीनता मिलने की भी उस्मीद कैसे की जा सकती है ? यहाँ तो सभी 
देशवासियों की आर्थिक स्वाधीनता के मूछ मे ही कुठाराघात किया 
गया है | यह भी स्वाभाविक है कि इन परिस्थितियों मे हिन्दुस्तानी 
लोग अपनी आजादी पाने के लिए प्रयत्न करते | पर वे कोई प्रयत्र 
न कर सकें, इसके लिए भी शासकों ने दमननीति का पूरा सहारा 
लिया | उनके हथियार छीन लिये गये, उनके लिखने-वोलने पर 
पाबन्दी छगा दी गई, उनके सभा-संगठनों पर व्यापक रूप से नियत्रण 
किया गया, नागरिकों की गति-विधि पर भी कठोर नियन्त्रण किया 
गया, देश की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा ओर अपनी लिपि तक 
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नष्ट करने मे कुछ नहीं उठा रक्‍्खा गया। इसके अछावा सारे देश को, 
जो ससार मे सबसे सभ्य राष्ट्र था, जहरीली शिक्षा देकर उनका 
मानसिक ओर चारित्रिक पतन करने का भी प्रयन्न किया गया, जिससे 
वे स्वतन्त्रता की चर्चा ही करना भूल जायें। फेवछ भारत ही नहीं, 
सारे गुलाम देशों मे यही घटनायें दुहराई जाती है । असछ में किसी 
देश को परतन्त्रता की कहानी उस देश के इतिहास का सबसे करुणा- 
पूर्ण अध्याय होता है । 

यही सब कारण है कि देशवासी अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
फे लिए खुशी से सर्वस्व बलिदान करने को तेयार रहते है। राष्ट्रीय 
स्व॒तत्त्रता की रक्षा के छिए संसार में सेकडों छड़ाइर्याँ हुई है ओर 
उन राष्ट्रों के युद्धों मे हमे सोने के अक्षरों मे लिखे जाने योग्य अपूे 
वलिद्ात के वीसियों उदाहरण मिलते हैं। हालेण्ड, आयलेण्ड, अमेरिका 
भादि के स्वातन्त्र्य-युद्ध कितने अधिक स्फूर्तिदायक हैं, यह इतिहास के 
किस विद्यार्थी को माठुम नहीं है ? भारत का पिछला अहिंसात्मक 
स्वातन्त्य-युद्ध क्या कम स्फूर्तिदायक है? आज भी चीन अपनी 
आजादी की रक्षा के लिए जो-कुछ कर रहा है, वह तुम्हे माल्म ही 
है | यह्‌ सब त्याग ओर चलिदान किस लिए ९ इसलिए कि मेरा देश 
आजाद हो--में सच्चे नागरिक स्वतन्त्रताओं का उपभोग कर सके 
क्योंकि किसी देश की आजादी ही अन्य सारी नागरिक स्वतन्त्रताओ 
का मृठ्ठ आधार हे । 

राष्ट्रीय स्वन्त्रता के नष्ट होने से व्यक्तिगत आत्म-स्वातन्त्र्य भी 
नष्ट हे जाता है ओर आत्म-स्वातन्त्र्य के नष्ट होने पर नेतिक विकास 

असभव होेजाता है। राजनंतिक स्वतत्नता प्राप्त होजाय, तो अन्य सव 

नागरिक स्वाधीनताओं को हासिल करना भी सभव हो जाता है, लेकिन 
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इस स्वतन्त्रता के अभाव में तो अन्य सब अधिकारों की आशा करना 
वाह्ू से तछ निकालने की आजा करना है| 

इस पत्र के साथ मे अधिकारों की चर्चा समाप्त करता हूं | अधि- 
कारों की चर्चा बहुत लोकप्रिय. विपय है | सभी अधिकार प्राप्त करने 
को उत्सुक है । लेकिन केवछ उत्सुकता से कुछ नहीं होता | अधिकार- 
प्राप्ति की योग्यता भी तो प्राप्त करनी चाहिए। ओर फिर अधिकारों 
की रक्षा के लिए भी ताकत, संगठन ओर दृढ सकलप भी उतने ही. 
जरूरी हैँ | सबसे वडी बात यह है कि अधिकार पाकर नागरिक या 
राष्ट्र मद में चूर न हो जाय । 
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दू-७-रे८ 
पिछले पत्रों में मेंने तुस्ह एक नागरिक के क्या-क्या अधिकार 
होते है, यह बताने की कोशिश की थी | पर यह तो तुम समझ ही 
सकते हो कि जब हम एक समाज, ठेश या राष्ट्र मे रहते हे तो उसके 
नागरिक की हेसियत से सिफे अपने अधिकार का ही हमे खयाल नही 
रहना चाहिए | हमारा भी उस समाज: राष्ट्र या देश के प्रति कुछ 
फर् होता है | वल्कि में तो यह सी कहँगा कि जिस समाज, देश या 
राष्ट्र मे हम रहते हैं, उसके प्रति हमारा जो फर्ज है, उसे अदा करने के 
वाद हम अपने अधिकार का दावा कर । बगेर अपना फजे अदा किये 
अपने अधिकार का दावा करना मेरी निगाह मे चोरी है | धन आगे 
के पत्रों मे मेरा इरादा अपने कहठंब्यों के चारे मे चर्चा करने का है । 
यद्रपि अधिकारों के वजाय क्॒तंन्यों का विषय दिलचस्प कम होगा 
आर उसमे हमे अपनी बुराश्यों और कमियों पर निगाह डालनी 
हगी, इस वजह से शायद कुछ अप्रिय भी मालठ्म हो, पर मुझे आशा 
है कि जिस भावना से तुमने मुझसे यह पत्र-माला शुरू कराई है, 
ध्यप्त तुम्हे यह भी दिलचस्प ही मात्मम होगा । 
कुछ दिन पहले में इटली के प्रसिद्ध विचारक ओर देश-भक्त 
मोसफ मेजिनी की मनुष्य के कृतंव्य' ( 42प7९६ 07 शाता ) नामक 
उस्‍्तेक पट रहा था। उसमे मेंजिनी ने अपने शुरू के दक्तब्य मे एक 
नत ही गस्मीर प्रश्न किया है | वह प्रश्त उस समय जितने जोर के 
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केस किया जा सकता था, उतने ही जोर से आज भी किया जा सकता 
है। मजिनी ने इटछी के मजद़रों को अपनी पुस्तक का उद्देश्य बताते हुए 
कहा है कि अधिकार की वजाय कर्तव्यों का उपदेश देना नुम्हें विचित्र 
प्रतीत होगा। तुम कहोगे कि “दम गरीब है, गुलाम है ओर दुखी है। 
हमारे सामने तो भोतिक सुखों की वात करो, हमे आजादी, मुख व अधि- 
कारों का सन्देश सुनाओ | हमे बताओ कि क्या हमारी जिन्दगी इसी 
तरह दुःख में वीतेगी या हम कभी सुख भी भोगंगे। कर्तव्यों का उपदेश 
तो हमारे मालिकों को दो, जो हमसे मशीनों की तरह काम लेते है ओर 
जो हमपर तरह-तरह के अत्याचार करते है। हमे तो अधिकार, संगठन 
ओर ताकत का सन्देश सुनाओ, जिससे हम उनसे बदला ले सक। 
जब हम शक्तिसम्पन्न हो जावे, भर-पेट रोटी खाने लगें और तन 
ढकने को बढ़िया कपड़ा पहनने छग, तव आप हमे कर्तव्य का उपदेश 
देना ।” आज के हिन्दुस्तानी ओर खास कर दुःखी-दरिद्र ग्रामीण भी 
यही कह सकते हैं। ओर उनकी यह बात दिल को छूगती भी जरूर 
है । बात यह है कि उन छोगों को, जो अबतक अपने मालिकों की, 
सरकारी अफसरों और जमींदारों की जायज-नाजायज सभी आज्नाओं 
को बिना ननुतच सिर-आँखों रखते आये हैं, जो अपने-आप भूखों रह 
कर, गरमी ओर सरदी मे नंगे बदन दिन गुजारकर अपना सव-कुछ 
जमींदारों व हाकिमों को अर्पण करते रहे है, उनके सामने कर्तव्य की 
चर्चा करना क्या पागछपन नहीं है ? मेजिनी ने इसका जो जबाब दिया 
है, वह मनन करने योग्य दे । वह कहते है कि मनुष्य के अधिकारों के 
नामपर पिछली सदियों मे कई महान कार्य हुए है--फ्रास की क्रान्ति या 
उसके वाद आनेवाली अनेक मीपण क्रान्तियाँ, मनुष्य के अधिकारों को 
ब्रा का दार्शनिकों व साहित्यिकों द्वारा मनुष्य के अधिकार की चर्चा 
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आदि महान्‌ कार्य हुए है। कई देशों मे मनुष्य ने अधिकार भी प्राप्त कर 
लिए है, पर क्‍या वस्तुतः उनकी हालत सुधर गई है ९ क्या इन देशों 
मे रहने वाले सुखी हे ९ वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उत्पत्ति जरूर 
दुगनी हो गई है, व्यापार खूब बढ गया है, आने-जाने के साधन 
भी खूब सुधर गये ओर सुगम हो गये है, मनुष्य के पंदायशी अधि- 
कार को भी मंजूर किया जाने छगा है, राजनंतिक दृष्टि से भी मनुष्य 
अपने को कहीं ऊँचा समझने छगा है, पर क्या इस सबके बावजूद 
मनुष्य की--आम जनता की हालत सुधर गई है ९ उत्पत्ति के सबमे 
समान विभाजन के बजाय क्‍यों एक नयी कुछीन श्रेणी बनासे का 
प्रयत्न हो रहा है ९ व्यापार ओर व्यवसाय की वेज्ञानिक उन्नति का 
नतीजा मानव जाति का कल्याण न होकर क्यों थोड़े से इने-गिने मनुष्यों 
का भोगविछास-मय जीवन होगया है ९ इसके उत्तर मे मजिनी कहते 
ह्‌ कि इसका जवाब साफ है। जिस श्रेणी ने क्रान्ति की है, उसके 
सामने एक ही उद्देश्य था ओर वह था स्वाधीनता--व्यक्तिगत स्वा- 
धीनता ओर नागरिक स्वाधीनता की प्राप्ति। लेकिन इसका उन आम 
ढोगों के लिए कोई मतलव न था, जिन्हें यह आजादी नहीं मिली थी। 
असल में जिन छोगों का ज्यापार-व्यवसाय से कोई तालुक न था; 
जिनके पास न पेसा था, न शिक्षा, उन्हे तो कोई अधिकार ही नही 
मिा । इन अधिकारों को प्राप्त करनेवाली तो एक छोटी-सी मध्यम- 

पंत को जमात थी, जिसके पास जमीन थीं ओर पसा भी था। इस 

प्ान्नि से आम लोगों का, जो दिन-रात कडी मेहनत करनेवाले मजदर 

या विसान थ, कोई सम्बन्ध न था। इनके लिएतो स्वतत्रता आर 

जापकारा की घोषणा एक मजाक था । उनकी ओर मध्यमवर्ग की 

जमात ने भी उपेक्षा दिखाई । उसे तो अपने अधिकारा की परवा थी, 
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दूसरे की उसे कोई चिन्ता न थी | जब उसके स्वार्थ दसरे से टकराये, 
तब एक युद्ध हुआ। यह युद्ध बन्दरकों व तोपों का न था, यह एक 
नये किस्म की सोने-चादी की छडाई थी--चालढाकी व धोखंवाजी की 
लडाई | पर इसका नतीजा तल्यारों ओर तोपों के हिसात्मक युद्ध से 
भी भीपण था। इस लड़ाई में पसवालां ने गयीवों को तबाह कर 
दिया । मनुष्य की स्वतंत्रता उच्छेखलता के रूप में परिणन होगई 
धार्मिक या नतिक भावना का बंबन न होने से हरेक अपना मुख 
अपना स्वार्थ खोजने छगा । किसी को यह फिक्र न हुई कि हमारी 
आजादी से दसरे के अधिकार कुचले जा रहे है। 
अधिकारों की सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता। उनका 
अस्तित्व है ओर निश्चित है। पर सवार उठता है कि जहाँ 
एक शख्स के अधिकार दसरे के अधिकारों से टकराते है, वहाँ दोनों 
का समन्वय कैसे होगा ? जहा एक मनुष्य के अधिकारों का, एक समूह 
या देश के अधिकारों से संघर्ष हो, वहाँ कोनसी अदालत में अपील 
को जाय ९? अगर मजदर ओर मिल-मालिक सभी को अपने स्वाथ 
के साधन का ही खयाल रहे, तो इन दोनों के झगड़ों का पंच कोन 
बनेगा ? यदि जीवित रहने का अधिकार सबको है तो समाज के 
हित के लिए अगर मरना पड़े तो कोन मरेगा ओर कोन किससे 
त्याग ओर बलिदान की अपील करेगा ९ क्या तुम देश, समाज या 
बिरादरी के नाम से यह अपील करोगे ९ देश या समाज भी क्या 
डै ? समाज ने यही तो मनुष्य को तसल्ली दी है कि वह अपने 
अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। अव क्या तुम उसे कह्दोगे कि 
चह सब अधिकार समाज को सोप दे ओर यदि समाज्ञ के लिए 
है आ हो तो वह जेल जाय, युद्ध में छड़े ओर मर जाय ? अपने 
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सुख को समझने का समाज ने उसे उपदेश दिया ओर अब क्या 
समाज ही उसे कहेगा कि वह अपना सुख ओर अपना जीवन देश 
या समाज को विदेशियो से मुक्त करने के लिए बलिदान करदे ९ 
ओर कहोगे किस आधार पर ९ तुमने उसे बरसों से भोतिक स्वार्था 
को शिक्षा दी है । तब तुम उससे यह केसे आशा कर सकते हो कि 
वह अब अपनी पहुँच मे आई हुई सम्पत्ति व शक्ति को छोड देगा ९ 
वह तो उसे अपने अधिकार मे रखने की भरपूर कोशिश करेगा, 
भले ही इससे दूसरों के हितों को नुकसान पहुँचे । 

मेजिनी बढ़े दुःख के साथ इटछी की आम जनता को सम्बोधन 
करते हुए कहते हैँ कि उनका यह विचार-प्रवाह अकारण ही नहीं है। 
यह इतिहास है--हमारे अपने समय का इतिहास है, जिसके पन्‍ने- 
क-पन्‍्ने हमारे भाश्यों के खून से रंगे हुए है, जिसे देखने के बाद में इन 
नतीजों पर पहुँचा हूँ। १८३० की भयंकर क्रान्ति देखो, जब हजारों 
लोग क्रान्ति के नाम पर राजकीय ओर धर्म के उच्च अधिकारियों 
से दूसरी छोटी-सी श्रेणी के ( मध्यमवर्ग ) के हाथ में सत्ता लेने के 
लिए मार दिये गये। यह सब क्यों हुआ १ इसका कारण था 
अधिकारों के सिद्धान्त की शिक्षा | करंव्य की शिक्षा उन्हे नहीं दी 
गई थी | उन्होंने ( मध्यमश्रेणी ने) आमछोगों की सहायता से चार्ल्स 
दसवें के विरुद्ध युद्ध किया और सब प्रकार के कष्ट सहन किये, 
लेकिन जव उन छोगों को राजनेंतिक अधिकार मिल गये, उन्हे बडी- 
पट्टी सरकारी नोकरियाँ मिल गईं, जब उन्हे वह सुख मिल गया जिसके 
लए उन्होंने छहाई की थी, तो वे आम जनता को, उन छातों लोगों-- 
का भूल गये, जो शिक्षा मे, धन मे उनसे छोटे थे । उन्हे आम जनता 
पी चिस्ता ही न रही ओर उनका अधिकार-युद्ध ख़तम हो गया। 
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संसार के इतिहास मे ऐसे सेकडों उदाहरण मिलंगे, जबकि एड 
श्रेणी ने मानव-अधिकार के नामपर आसकों से संबर्प किया, लेकिन 
जब ताकत उनके हाथ मे आगई, तब वे भी आम लोगों के अधिकारों 
की उसी तरह उपेक्षा करने लगे, जिस तरह पहले के आसक उनकी 
उपेक्षा किया करते थरे। इसका एकमात्र कारण यह हे कि उन्‍हें 
अभिकार प्राप्ति की शिक्षा तो खूब दी गई, लेकिन कतंव््यपालन की 
सलाह नही दी गयी श्री । उन्हें यह तो बताया गया कि अपने 
अधिकारों के लिए लडो, लेक्रिन उन्हें यह सलाह नहीं दी गई डि 
समाज या राष्ट्र के प्रति भी तुम्हारा कुछ क्ंब्य है, अपने अधिकारों 
की रक्षा के साथ-साथ दूसरे के अधिकारों की भी रक्षा तुम्हे 
करती है | 

यदि अधिकारों के सिद्धान्तों में विश्वास करनेवाला एक व्यक्ति 
समाज या राष्ट्र के प्रति यह कह करके विद्रोह कर दे कि--में समाज 
के कायदे-कानून नहीं मानता, में तो अपने अधिकारों की रक्षा 
कखूँगा, मुझे कोन रोक सकता है, में जो चाहूँ, करूँगा। ऐसे विद्रोही 
को किस तरह रोका जा सकता है ? यदि वह कायदे कानून तोड़े, तो 
तुम्हे उसे दण्ड देने का क्या अधिकार है ९ वह तो अपने अधिकारों 
के लिए छड॒ता है और इसका उसे अधिकार है। हमारा उसे दण्ड 
देना तो एक लडाई-सी हुई, शान्ति तो न हुई | वस्तुतः ऐसी वागी 
प्रवृत्ति को अधिकार की शिक्षा देकर नहीं, कतंव्य-पालन को शिक्षा 
देकर ही शास्त किया जा सकता है। अधिकारों का सिद्धान्त हम 
उन्नत होने और सब बाधायें उखाड़ फेंकने मे सहायता देता है 
लेकिन राष्ट्र के जुदा-जुदा हिस्सों मे समन्वय, संगठन ओर स्थायी 
शान्ति पैदा नहीं करता । व्यक्तिगत सुख के सिद्धान्त से ऐसे आदी 
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तो पंदा हो जायगे, जो अहमभाव रखते हों, दुनियाबी सुखों मे विश्वास 
करते हों, लेकिन समाज की कल्याण-भावनावाले पंदा नहीं हो सकगे। 
इसके लिए करंव्य के सिद्धान्त की शिक्षा देना निहायत जरूरी होगा। 
हमे छोगों को यह समझ्माना होगा कि एक परमात्मा के सब पुत्रों को 
एक नियम का ही पालन करना है । हरेक यह सोचे कि मुझे दूसरों 
के लिए जांना है, सिर्फ अपने ही लिए नहीं, केवल अपना सुख ही मेरा 
उदेश्य नहीं, अपना ओर अपने सब पडोसियों का सुख भी मुझे; देखना 
चाहिए, अपने भाइयों के फायदे के लिए अन्याय ओर पाप के विरुद्ध 
युद्ध करना केवछ अधिकार ही नहीं है, यह मेरा कतंज्य है | इस कतंन्य 
को भूल जाना पाप है। अधिकार छोडने की कोई सलाह नही देता, 
लेकिन अधिकार की प्राप्ति के लिए भी कतंव्य-पालन बहुत जरूरी हे। 
विना कतेन्यपालन के अपने अधिकारों की रक्षा असंभव है । मजिनी 
के शब्दों मे अपनी उन्नति भी अपने प्रति कतंव्य का पालन है। वह 
कर्वव्य को इतनी प्रमुखता देता है कि वह उसे उद्देश्य ओर अधिकार 
को साधन कहता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए अपने अधिकार, 
पहोसी के अधिकार ओर समाज या देश के अधिकार के प्रति भी 
मनुष्य अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है । 

इस पत्रमाछा को शुरू करते हुए मेंने अधिकार ओर कर्तन्य पर 
विचार करते हुए लिखा था कि--“मनुष्य के जीवन के लिए समाज 
लाजमी हू, इसलिए उसकी रक्षा भी छाजमी है। अगर समाज की 
रक्षा न को गई, इस नष्ट होने दिया गया तो, यह नष्ट होकर मनुष्य को 
भी मार देगा।” “समाज मनुष्य की उन्नति मे वाधक न हो ओर मनुप्य 
समाज की उन्नति मे वाधक न हो। दोनों एक दूसरे की उन्नति में मददु- 
पार हा। ऐसी हालत उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को समाज के प्रति जो- 
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कुछ करना पडता है, वही उसका कर्ज्य है| मनुण्य एक हाथ से 
समाज को अपने कर्तव्य-पालन के रूप में कुछ ढेता है ओर दूसरे हाथ 
से अपने अधिकारों की रक्षा के नाम से कुछ ले लेता है | यह "ले! ओर 
दे का समन्त्रय ही हमे समझने की आवश्यकता है |” दुसरे पत्र मे 
भी भने कर्तव्य का निदेश करते हुए लिखा था--“मनुप्य ने अपनी 
स्वतंत्रता कायम रखने के लिए ही--बलबान आक्रमणकारी, मनुप्य के 
अधिकारों पर कुटाराधात न कर सक, इस उत्श्य से समाज या राज्य 
को कल्पना की थी। समाज के छिए कुछ बन्‍्चन आवश्यक हू 
यानी अधिकारों की रक्षा के लिए वन्‍्धन अनिवार्य है। . मनुष्य पर 
राज्य का वन्धन मनुप्य की उच्छद्डलता रोकने के लिए ओर राज्य 
पर मनुष्य का नियंत्रण या बन्धन राज्य की उछुट्दलता रोकने के 
लिए लगाया जाता है | पहले प्रकार के ववन मनुप्य के कर्तव्य है और 
दूसरे प्रकार के बंधन अधिकार है |” 

खुद जीना मेरा अधिकार हैँ, लेकिन दूसरे को जीने देना मेरा 
कतंव्य है। में चाहता हूँ कि मेरे अधिकारों की रक्षा हो, लेकिन 
सामूहिक अधिकार-रक्षा के लिए यह निहायत जरूरी है कि में दूसरे 
के अधिकार की भी रक्षा करूँ | अगर लोग अपने कतंब्य की--दूसर 
के अधिकार-रक्षा की चिन्ता न करें, तो संसार मे किसी का अधि- 
कार भी सुरक्षित न रहे। सभी को हर समय दूसरे से अपने अधि- 
कार छिन जाने का ख़तरा रहे तो समाज भी नष्ट हो जाय। में जहाँ 
समाज से छाभ की आशा करता हूँ, वहाँ दूसरा भी वो समाज ते 
जिसका कि में भी एक अग हूँ, छाभ की आशा करता है । समाज के 
प्रति छोगों की उपेक्षा का नतीजा ऐसी अराजकता होगी, जिसमे किसी 
के अधिकार न बच सकगे | 
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हरेक को अनुभव करना चाहिए कि यदि में समाज के लिए 
तहों हैँ, तो समाज भी तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है । समाज के अधि- 
कार फो रक्षा का दूसरा नाम क॒तंग्य है | आर्यसमाज के प्रवर्तक क्रूपि 
दयानन्द ने आर्यसमाज के दस नियमों मे से दो नियमों मे समाज के 
प्रति कतंव्य पर खासकर जोर दिया है । ६ वा नियम यह है---“प्रत्येक 
को अपनी उन्नति से सनन्‍्तुए न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति 
में अपनी उन्नति समझनो चाहिए |” १०वा नियम यह है--“सब 
मनुष्यो को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने मे परतत्र रहना 
चाहिए, प्रत्येक हितकारी नियम मे स्वतंत्र रहना चाहिए।” सबकी 
उन्नति मे अएनी उन्नति समझना ओर सर्वहितकारी नियम-पालन मे 
परतंत्र रहना--बंध्न स्वीकार करना कतंव्य के सिद्धान्त का मुख्य 
आधार है । इंग्लेग्ड के प्रसिद्ध विद्वाच, जान स्टुअर्ट मिल की 'स्वाघीनता' 
पुस्तक, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं दो नियमों की व्याख्या हे । 
वह स्वाधीनता का लक्षण करते हुए लिखता हूँ कि--/दूसरो को किसी 
तरह हानि न पहुँचाकर और अपने हित के लिए किये गये दूसरो के 
पतन में बाधा ने डालकर अपने स्वार्थ-साधन की आजादी का नाम 


क्‍ ग्वाधीनता है ।” यह शर्ते कर्तव्य-पालन का ही निर्देश करती है । 


ससार मे आज जो अशान्ति है, वह चाहे छोटे क्षत्र मे हो या 


. पढ़ क्षत्र मे, चाहे एक ग्राम में हो, देश में हो या अन्तर्राप्रीय ससार 


५४ंंआञओं 
कर 


;, सबका सूल कारण छोगों, जातियों या राष्ट्रों की अपने करतंव्य के 
प्रति उपेक्षा है | हरेक अपने अधिकार की रक्षा तो चाहता है, लेकिन 
अपने पडोसी, अपने समाज, अपने ग्राम, शहर, प्रान्त या देश ओर 
नमार क दूसरे राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक ओर राजनंतिक अधि- 
गरा छा उपेक्षा करता है । इसीलिए आज ससार की आर्थिक आर 


१०६ हमारे अधिकार और कतंव्य 


राजनेतिक समस्याय इतना भीपण आकार धारण करके सामने आ 
रही हं। 
साधारणत: कतेन्य को हम नीचे लिख विभागों में वाट सकते है- 

(१) अपने ग्रति-- अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक 
ओर भोतिक उन्नति | जवतक समाज के अग ही पुष्ट न होंगे, समात 
कसे पुष्ट हो सकता है ९ मनुष्य खुद भी समाज का एक अग है 
इसलिए अपने प्रति छापरवाही भी समाज के प्रति छापरवाही ह । 

(२) ग्राम व नगर के प्रति---हमारे राजनतिक संगठन 
की इकाई ग्राम या नगर होते है | इनकी उन्नति अपनी उन्नति के ढिए 
जरूरी है । 

(३) देश के ग्रति---राज्य किसी देश की उन्नति ओर अव- 
नति के लिए बहुत उत्तरदायी हैं। जननी होने के कारण हम माता 
की इज्जत करते है, लेकिन मातृभूमि तो सारे देशवासियों की जननी 
है। देश ही दुर्बछ होगया, गुछ्यमम होगया तो देशवासी भी सुखी नही 
रह सकते। 

(४) समाज के ग्रति--समाज के जुदे-जुदे वर्ग, स्त्रियों 
बालकों और दलितों के अधिकारों की हम पूरी रक्षा करें। विधर्मियों 
का भी आदर करें और विभिन्न आर्थिक श्रेणियों--मजदूरों, किसानो 
आदि के सुखों ओर अधिकारों का खयाल रक्खें। 

इस तरह स्वयं, परिवार, मुहल्ला, ग्राम, जिला, प्रान्त ओर देंश 
तक अपने कर्नव्य का दायरा बढ़ाते-बढाते हम सारी दुनिया ते 
अपना दायरा वढ़ा सकते है, जब हरेक व्यक्ति को हम अपना 


हमारे कतेव्य १०७ 


मानगे, हरेक देशवासी या हरेक धर्म माननेवाले का हित हमे अभीष्र 
होगा | उस समय हमारा उद्देश्य होगा--- 
“सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सनन्‍्तु निरामया । 
सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा कश्चिदुदु खभाग्‌ भवेत्‌ ॥” 
आगे के पत्रों मे में कर्तव्य की इन्हीं दो-चार श्रेणियों पर रोशनी 
डालने की कोशिश करूँगा। 


; १७: 


अपने लिए क्‍या करूँ ? 
८-७-३८ 

हिन्द्र शास््कारों ने मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मोक्ष बताया है।. 
उनकी राय मे स्वतंत्रता आत्मा का स्वभाव है | किसी वधन में पढ़ना 
उसके स्वभाव के विपरीत है, लेकिन कर्मफछ के संयोग से उसे छो” 
बड़े अनेक बंधनों में आना पड़ता हैं ।इन व वनों से छूटने को 
कोशिश उसे हमेशा करते रहना चाहिए | एक साथक न कवर ससार 
के राजनैतिक, आर्थिक ओर सामाजिक वंधनों को तोड डाहना 
चाहता है, वल्कि जीवन-मरण के बंधन से भी छूटने की कोशिश करता 
है । मनुष्य के अपने प्रति कर्तव्यों का विवेचन करते हुए धर्मशाल्ं ने 
बहुत से योग, नियम ओर ब्रव आदि बताये है, जिनसे आत्मा 
अपने जीवन को आदश बनाते हुए आध्यात्मिक उन्नति द्वारा परमात्मा 
मे छीन हो सकता है ओर मोक्ष या निर्वाण पा सकता है | 

छेकिन इन पत्रों मे में इन कतंन्यों का जिक्र नहीं करना चाहता। 
न तो में उसका अपने को अधिकारी ही मानता हूँ ओर न यह इस 
पत्रमाला का विषय द्वै । यहाँ तो मे केवल उन गुणों ओर कर्तव्यों का 
ही जिक्र करना चाहता हूँ, जिनका समाज के साथ--इस भौतिक 
जगत्‌ की उन्नति के साथ सीधा सम्बन्ध है । निजी उन्नति के बारे में 
दुनिया के बहुत से फिलासफ में ने अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार 
किया है। उन सबपर विचार करना मेरे लिए नामुमकिन हैं । में तो 
थोड़े मे ही इस विषय का जिक्र-भर करना चाहता हूँ । 


अपने लिए क्या करूँ ? १०९ 


शारीरिक उन्नति 

एक भारतीय विद्वान्‌ का कथन है--कि “शरीरमायं खलु धर्म- 
साधनम्‌ ।” यदि शरीर ही तन्दुरुस्त नहीं तो छोकिक ओर पारलोकिक 
व्यवहारों मे सफलता पाना कठिन है । स्वस्थ शरीर मे स्वस्थ मन 
वास करता है,” कहावत मे पूरी सचाई है। बिना तन्दुरुस्‍्ती के जीवन 
वोम होता है। किसी काम में भी उत्साह ओर रस नहीं लिया जा 
सकता । एक रोगी शरीर न जीवन का सुख ले सकता है ओर न 
कोई उन्नति कर सकता है । वह तो अपनी चारपाई पर पडा रहता है 
या व्वाध्यों की खोज मे डाक्टरों के दर-दुर भटकता रहता हे। दुनिया 
मे उसका जीवन ज्यथ बीतता है। हमेशा बीमार रहनेवाले का जीना या 
मरना समाज के लिए वरावर है, क्योंकि वह समाज पर भार के सिवा 
उसके किसी काम नहीं आता । जबतक किसी देश का स्वास्थ्य अच्छा 
नहीं वह किसी भी दिशा मे उन्नति नहीं कर सकता। भारतवर्प से 
निरतर होनेवाले शारीरिक हास की ओर मे तुम्हारा ध्यान अपने 
चौथे पत्र मे खींच चुका हैँ। एक वार उन रोमाचकारी आकडों को 
फिर पढो और सोचो कि भारत मे इस ओर कितना ज्यादा ध्यान 
टन की जरूरत है। (०-६० साछ तक दुनिया का अनुभव लेने के 
वाद ऐसी उम्र आती है, जबकि मनुष्य अपनी ओर से संसार को 
पुछ दे सके, लेकिन उससे पहले ही वह ससार से चढा जाता है । 
भ्सका मतलब यह है कि दनिया करोडों व्यक्तियों के कइ दशकोा के 
अनुभवा के छाभ से वचित रह जाती है| शारीरिक उन्नति के उपाय 
एम वीसियों स्वास्थ्य-संबंधी किताबों मे पह् सकते हो ओर तम 
जानन भी हो, फिर भी यह विपय अधूरा न रह जाय, इसलिए म कुछ 

र्या की ओर तुम्हारा ध्यान ठिलाना चाहता हैं-- 


११० हमारे अधिकार और कतंव्य 


(१) मनुप्य को 'श्ं जीवेम शरदः शतम” ( यानी मे सो वर्ष तक 
जीवित रहूँ ) की वेद-प्रार्थना को अपना आदर्श बनाना चाहिए। 
इसके लिए हढ संकल्प, आशावाद ओर हमेशा खु् रहने के गुणों 
का होना बहुत जरूरी है | इन तीन गुणों का शरीर पर जितना 
असर पड़ता है, उतना दुसरे किसी उपाय से नहीं । अग्रेजी का मशहूर 
नाट्यकार शेफ्सपीयर एक जगह लिखता है “प्रसन्न हृदय दिन-भर 
चलता रहता न जबकि पाप का उदास हृढदय एक मील से ही थक 
जाता है ।” 

(२) साफ हवा फेफड़ों के लिए बहुत जरूरी है। घर खुले और 
हवादार होने चाहिएँ, जिससे धूप ओर हवा खूब आसके | गाँवों के 
आदमी, यद्यपि दिन भर बाहर खेतों की खुली हवा में काम करते 
है, लेकिन उनके घर ओर खासकर उटठने-सोने के कमरे ब्रिल्कुछ 
बन्द होते है, जिनमे एक भी खिड़की ओर रोशनदान नहीं होता। 
शहरों मे, जहाँ बाहर की खली हवा नसीब नहीं होती, तपेदिक आदि 
गंदी बीमारियाँ इसीलिए होती हैं। कपड़े इतने ज्यादा नहीं पहनने 
चाहिएँ कि शरीर को हवा भी न छय सके | खदर के कपड़े तन्दुरुस्ती 
के ख़याल से बहुत अच्छे होते है| शुद्ध हवा मे गहरी सास लेने का 
अभ्यास करना चाहिए | एक डाक्टर का कहना है कि “हर रोज एक 
मनुष्य को चाढीस से लगाकर पचास घनफुट तक हवा को जरूरत 
होती है।” हमारे पूबंजों ने प्रणायाम पर इसीलिए खास जोर 
दिया था। 

(३ ) सांफ हवा की भाति साफ पानी भी बहुत जरूरी चीज 
है। गाँव मे इस ओर बहुत-कम ध्यान दिया जाता है। गांवों के कर 
बिना ढके होते है फिर उनके पास छोग टट्टी-पेशाब करते भी संकोच 


अपने लिए क्‍या करें ? ११९१ 
। 


“ नहीं करते। इससे पीने का पानी गंदा हो जाता है। बहुत से गाँवों मे, 
- जहाँ तालाब का पानी पीने के काम मे भी आता है, लोग तालाब मे 
ही मेले कुचेले कपड़े धोते है| ऐसे तालाबों के पानी से कई रोग पदा 
£ हुआ करते हे।घर मे भी पानी साफ बर्तनों मे ढककर रखना 
चाहिए। किसी-किसी मोके पर पानी ओटाकर भी पीना पड़ता हे। 
£ रोज अच्छी तरह नहाने से कई रोग नही होने पाते | हमारे यहाँ कहा 
(: है “अद््िभिर्गात्राणि शुध्यन्ति ।” ( पानी से शरीर शुद्ध होता है ) 

(४) हवा ओर पानी के बाद तीसरी जरूरी चीज है धूप, 
:” वल्कि कई हाल्तों मे तो घूप सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है | सूरज 
को किरणों मे रोग दूर करने की बडी शक्ति होती है। वे मनुष्य मे 
स्फृति ओर उत्साह का संचार करती है। 'स्वेद-स्नान' से भी कई 
/ रोग दूर होते है । 

(४) भोजन के बारे में शुद्ध सात्विक ओर कम खाने! का 
नियम याद रखना चाहिए। भनुष्य के शरीर का आधार भोजन है । 
प्रत्यफ़ अस्थि ओर प्रत्येक पेशी भोजन की ही वनी होती हूँ । मनुष्य 
प मन ओर आत्मा पर भी भोजन का कम प्रभाव नहीं पडता | कहा 
 £--“अन्नमय हि मनः”। भोजन सादा होना चाहिए। वहुत भारी, चट- 
- पटा ओर नशीला भोजन शरीर के लिए जहर का काम करता है | 
४ पाय, काफी, तमाखू आदि चीजें,जो आजकल की सभ्यता का आवश्यक 
भंग बन गई हैं, चहुत नुकसानदेह चीजें है। दुनिया के मशहूर 
आदिप्कारक एडिसन तमाख्‌ के इतने ख़िल्यफ़ थे कि सिगरेट पीने 
पाल किसी व्यक्ति को अपने यहाँ नोकर नहीं रखने थे । जमंनी और 
/! पी के डिक्टेटर हिटलर व मुसोलिनी भी तमाखू नहीं पीते। 
“) ममाहर शरीर में खट्टापन और जहर पेढा करता हे । अमेरिका 
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११२ हंगाने अधिकार और उतंत्य 


के प्रसिद्ध लेखक अप्रन सिंकलेयर के कहे अनुसार “शगव मनुप् 
जाति के पंसे को वॉधनेवाला प्रकृति का सतसे बडा जाल है।” डा: 


गुलिक ८ फल्टो पर जे अथवा उत्तजक प दार्था भरो 
गुलिक क शब्दों मे “नशे अथवा उत्तजक पदार्था पर भरोसा करना 
एक धोखेबाज साथी पर सगोसा करना है।” म० गाँती हाथुट 


] 


चावल, हाथपिस आटे ओर हाथवने गुड आदि तथा कच्चे या सिई 


उबाले हुए अनाज ओर सउ्जी आदि खाने की सिफारिश करते हैं। 
इस विपय पर मे तुम्हे सलाह देगा कि तुम कुछ नई पुस्तक जहर 


| 


पढ़ी | मं इस विपय का विशपन्न भी नहीं हैँ ओर न यह पत्र इसके. 


लिए ठीक स्थान ही है | 

(६ ) नियमित कसरत करना भी स्वास्थ्य को उत्तम वनात 
ओर जीवन को दीर्घ करने मे सहायता करता है। कसरत करने में 
शरीर मे हल्कापन आजाता है, कार्य-शक्ति बढती है, शरीर भरा 
हुआ ओर सुडोल हो जाता है, कफ, मेद आदि रोग दूर होते है 


[ 


जठराप्मि बढ़ती है, वदहजमी तथा दूसरे रोग नहीं होते । व्यायाम ऊ 


लिए देशी ओर विदेशी खेल दोनों हमारे यहाँ इस समय प्रचढ्ित हूँ 
विदेशी कसरतें ओर खेलें काफी खर्चीी होती है, वहाँ देशी खेढ 
ओर व्यायाम बहुत सस्ते ओर सुगमता से किये जा सकते है । कि 
(७ ) सयम या ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य-रक्षा के छिए छाजिमी दै। वीय॑ 
सातों धातुओं मे सबसे श्रेष्ठ है। भोजन का सार वीर्यरूप में बनता 
है। इसके विनाश की हमारे स्प्रतिकारों ने मृत्यु से उपमा दी हद । 


“मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌” ब्रह्मचर्य नाश से स्वस्थ से 


स्वस्थ शरीर कुछ समय मे नष्ट हो जाता है। चेहरे पर रूप लावण्य 
का नाम नहीं रहता, आँखों की ज्योति मलीन हो [जाती न ह शक्ति 
नए होते-होते राज-रोग जेसे बड़े रोग हो जाते ह। त्रह्मचय की 


अपने लिए क्या करूँ ११३ 


कृपा से देवों ने मृत्यु को भी अपने वश मे कर लिया था, यह कहावत 
निराधार ही नहीं है । ब्रह्मचय की रक्षा या संयमपूर्ण जीवन व्यतीत 


करने के लिए कामसाव से ख्ियों का दर्शन, स्पर्ण, एकास्तसेवन, 


भाषण, विषयकथा, परस्पर क्रीहा, विषय का ध्यान ओर संग इन 
आठ मेथुन्ों से अछग रहना हमारे नीति-नियमों मे जरूरी माना गया 


है । दिन-रात विषयोक्तेजक ओर खझंगाररस-प्रधान काव्य, नाटक, 


बणी-+_७+-+-० 


हे कक जय 


है 


के के 


हर 


० पक न. 
अत ३ 


उपयास पढने ओर सिनेसा व नाटक देखनेवाले, खटाई-मिर्च 
आदि का खुला प्रयोग करनेवाले आजकल के अधिकाश कालेज 
+ विद्यार्थियों से चह आशा भी नहीं हो सकती कि वे ब्रह्मचर्यपूर्वक 
जीवन विता सकेंगे। मनुस्मृति मे तो ब्रह्मचर्य-पालन करने के लिए 
मय; मास, गंध, रस; ख्री, खटाई, श्रुगार(जोकि आजकल के फेशनेबल 
छोगो में बहुत चल पडा है ), विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श 


' आदि के त्याग ओर एकाकी शयन की सलाह दी गई है । भारत में 


भीपण रूप से प्रचलित बालविवाह ने हमारे राष्ट्र के शारीरिक हास में 
जितना भारी भाग लिया है, उतना दूसरी किसी बुराई ने नहीं । संयम 
बल प्रद्मदय-आश्रम से ही नहीं, ग्रहस्थ-आश्रम में भी जरूरी हे । 

य के ओर भी वीसियों नियम है, लेकिन उन सवकी चर्चा 
फरन का यहां स्थान नहीं है । 


साचासक उद्चात 
शारोरिक उन्नति से ही मनुष्य पूर्ण नहीं होता। एक आदर्श नाग- 
रिक बनने के छिए अपने मन और आत्मा को भी ऊचा बनाना 
ज््ग्तह | महाव स्मातकार मन ने इस सम्बन्ध मे यागदशंन मे वताय 
पंच यम्ो ओर पाँच नियमों का निर्देश किया है । यम और नियम 


(5. 


११४ हमारे अधिकार और कनंव्य 


ये है :--त्रताहिसास त्यास्तेयत्रह्मचर्या परियहा यमाः। शोच सन्नोप- 
तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणियानानि नियमाः । ( योग० साधनपाद ३० और 
३२ सूत्र ) 

इन दो छोटे-से सूत्रों में योगदर्शनकार पातखलि ने गागर में 
सागर भर दिया है | मनुप्य की व्यक्तितत ओर सामाजिक उन्नति 
करने के लिए अद्भधत कुशलता के साथ सभी जरूरी नियमों का वन 
दो सूत्रों मे समावेश किया गया हे । 

व्यक्तिगत उन्नति के छिए योगदर्शनकार ने पाँच नियम बताये है। 
शोच (बाह्य शुद्धि, जिसका उल्लेख मे स्वास्थ्य के प्रसंग में कर आया 
हैँ), सन्‍्तोप ( पुरुपार्थ करते जाना ओर दूसरों की उन्नति देखकर 
ईर््या न करना ) तप ( कए सहकर भी धर्मयुक्त नियमों व क्ंत्यों। 
का आचरण ) स्वाध्याय (शिक्षा ओर विविध विपयों का ज्ञान) ओर 
इश्वर-प्रणिधान ( ईश्वर की भक्ति ) से मनुष्य की वंयक्तिक उल्नति 
होती है। इन पाँचों नियमों पर वहत-कुछ लिखा जा सकता है, लेफिन 
यह लिखने से पत्र वहुत लम्बा हो जायगा। इनपर जितना विचार ' 
करोगे, उतना ही ज्यादा इन गुणों की विशेषता स्पष्ट होती जायगी। 
मनु ने लिखा है कि केवलछ नियमों का ही पालन न करे। जो केवह . 
नियमों का पालन करता है ओर यमों का पालन नही करता, वह भी ' 
पतित दो जाता है [* यम ऐसे सामाजिक कर्तव्य हैं, जिनका पालन , 
समाञ की रक्षा के लिए भी जरूरी है। अधिकारों के प्रकरण में 

नागरिक के जिन-जिन अधिकारों का विचार किया गया है, उनकी 

रक्षा के लिए, समाज की व्यवस्था कायम रखने के लिए, इन यम . 


१ यमान्सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुध 
अप वि वि लग सिम कल आज 7 लक हशि0 0 | 
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का पालन आवश्यक है । प्रत्येक नागरिक को जीवित रहने देने ओर 
उसके शरीर की रक्षा के लिए समाज के सदस्यों मे अहिसा का गुण 
अनिवाय है। समाज का कारोबार चलाने के लिए एक-दूसरे का 
विष्वास करना, जिसका आधार केवल सत्य हो सकता है, जरूरी 


हं। नागरिकों की सम्पत्ति तबतक सुरक्षित नहीं हो सकती, जबतक 


समाज के सदुस्यों मे अस्तेय ( चोरी न करने ) को प्रवृत्ति न हो । 
द्वियों के सतीत्व--शारीरिक ओर चारित्रिक धर्म की रक्षा के लिए 
प्रद्नच्य आवश्यक है। आज ससार में पूंजीवाद ने जो भीषण समस्या 
दा कर रक्खी हे--संसार की ज्यादातर सम्पत्ति थोड़े-से पूँजीपतियों 

हथिया रक्खी है, इसका हल अपरिम्रह के ब्रत मे हैं। इस यम का 
पालन करनेवाढ्मय पजीपति बन ही नहीं सकता । उसके लिए अपनी 
आधव्श्यकता से अधिक लेना पाप है। जेनो के पाँच यम ओर वोटों 
+ पंच शोल भी थोड़े-बहुत अन्तर के साथ यही सामाजिक धर्म ह। 


(: झारें पृ॑ज़ों ने संसार के अनुभव तथा गम्भीर चिन्तन के वाद 


:£ समाज के लिए जो नियम बताये हैं, वस्तुत: उनके पालत से संसार 


“” की बहुत-सी समस्याय हल हो जाती है। मनु ने धर्म के दुस छक्षण 
:₹ कान हुए धृति ( धेये ), क्षमा ( दूसरे का अपराध माफ कर देना ) 
7" एम ( आत्मसयम ), अस्तेय ( चोरी न करना ), शाच ( सफाई-- 
४ 'मनिर्शन ओर हाईजिन! ), इन्द्रियनिग्रह ( इन्द्रियों को वश मे 


/' ना ) थी ( बुद्धिपू्वक आचरण » विद्या ( शिक्ला-प्रात्रि ), सत्य 


( , मेन, वचन ओर, कर्म से सत्याचरण ) ओर अक्रोध ( क्रोध मे अन्धा 
(/ गंवा ) पर जोर दिया है। ये दसों घ्म €--समाज का धारण 


| 


“न ₹ ( धमा धारणात ), समाज की व्यवस्था कायम रखने ह । 


| 
ह ' भन इस विपय पर प्राचीन स्मृतिकारों के उद्धरण ठिये है, इसलिए 
| 


११६ हमारे अधिकार भीर कतंब्य 


इन्हे योही उपेक्षा से मत ठेख जाना या आज्ञकछ के गलियों भे 
फिरनवाले कथावाचकों की चर्चा मत समझ लेना। असल मे ये सामा- 
जिक नियम ६। यूरोपीय विद्वानों की विचार-प्रणाढी भले ही हमसे 
भिन्न हो, लेकिन वे भी इसमे मिन्न ओर ऊँचे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच 
सके | यद्यपि जोसेफ मजिनी ने मनुप्य के कर्तव्यों का प्रारम्भ इम्बर 
के प्रति कर्तव्यों से किया है; और हमारे स्पृतिकारों ने भी 
मोक्ष को आदर्श माना है, तो भी म॑ंने उसपर ख़ास जोर नहीं दिया, 
क्योंकि म॑ जापानी कवि ओमी ओकुरा की इस कविता को बहुत 
पसन्द करता हेँ-- 

“स्वर्ग को प्रकाशित करने के ढग बहुत दूर है, 

अब तू अपने पास की वस्तुओं पर ध्यान दें । 

है मित्र तू अपने पार्थिव गृह की ओर ध्यान दे, 

और अपने कतेव्य को यहाँ पूर्ण करने का उद्योग कर ॥ 

मनुष्य की व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति की चर्चा किसी ओर पत्र _ 
में करूँगा | 


हे 8 


में ओर सेरा परिवार 
१०-७- ३२८ 
हमारे पुराने स्मृतिकारों ने समाज के चार भाग किये हे-- 
त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र | यजुबेद के एक मत्र में ब्राह्मण को 
पमाज के मुख से, क्षत्रिय को बाहु से, वैश्य को धड से ओर शूद्र को 
पर से उपमा दी गई है । जिस तरह शरीर के ये चारों अग भिन्न- 
भिन्न काम करते हुए भी उसके छिए एकसे जरूरी है, उसी तरह 
समाजरूपी शरीर के छिए सी विभिन्न काम करनेवाले ये चारों 
विभाग छाजमी है । मनुस्मत्ति में ब्राह्मण के कर्तव्य अध्ययन, 
अध्यापन, यज्ञ करना-कराना, दान देना ओर लेना बताये गये है,' 
परन्तु एक दूसरे शोक में “प्रतिग्रहः प्रत्यवरः” कहकर दान लेने को 
(ढ्रता भी कहा गया है। भगवदगीता में शम (मन का बुरे विचारों की 
ओर से शमन ), दम ( इन्द्रियों पर नियन्त्रण ), तप ( कष्टमय सहिप्ण 
जीवन ), शोच ( सफाई ), क्षान्ति ( निन्दा, स्तुति, सुख-दु'स्ख आदि 
पं! खयाल करना ), आर्जव ( कोमछ व सरल स्वभाव ), ज्ञान-विन्नान 
( आध्यात्मिक ऑर आधिभोतिक विद्याओं का अध्ययन ) और 
आार्तिफ्य ( इश्वरनिष्ठा ) ब्राह्मण के गुण बताये गये है ।* ब्राह्मण 
* जध्यापनमध्ययन यजन याज्न तथा । 
दान प्रतिग्रहश्चेव ब्राह्मगानामकत्पयत्‌ (मनु० १-८८ ) 
शमो दमस्तप शौच क्षान्तिराजंवमव च । 
गाव विज्ञानमास्तिक्प ब्रह्मकर्म स्वनावजम्‌ ॥॥ (गीला ज्ञ० १८-४२ ) 


११८ हमारे अविफार और कर्त॑व्य 


समाज का मस्तिष्क ओर मुख ( ।.०७४॥|।९८८८ ) है। वह समाज 
को अपने साहि त्य, अपने उपदेश ओर अपने आचरण द्वारा प्ररणा 
कर सकता है। इस नेच्ृत्व के लिए उसमे इन गुणों का विकास 
जरूरी है । 
क्षत्रिय के कतंव्य मनु ने प्रजा की रक्षा, सुपात्रों को दान, यज्, 
अध्ययन ओर विपयों से अप्रसंग ( सबत जीवन ) बताये है।' 
गीता ने क्षत्रिय के लिए भिन गुणों का होना जरूरी बताया है, वे ये 
हे--बहादुरो, तेज, धंय, व्यवहार-कुशलता, युद्ध से न भागना, दान 
देना ओर राजशासन करने की शक्ति ।? ढेश का शासन ओर रक्षण 
करनेवाले वर्ग मे, चाहे आप उसे किसी नाम से घुलछाइए, इन गुणा 
का विकास आवश्यक है | इन गुणा के बिना वह ढेश का ठीक तरह 
से शासन ओर रक्षण नहीं कर सकता | 
स्मृतिकार मनु की सम्मति मे पशुओं का पालन, दान, यत्र, 
अध्ययन व्यापार, महाजनी तथा खेती वेश्य के कर्तव्य है ।* इसीको 
गीता में “कृपिगोरक्ष्यवाणिज्य वैश्यकर्मस्वभावजम्‌” कहकर दोहराया 
गया है। शूद्र का कतंव्य मनु ओर भगवान्‌ कृष्ण ने इन तीनों वर्णा 
की सेवा बताया है । 
वर्णव्यवस्था प्राचीनकाल में गुण, कर्म ओर स्वभाव से मानी 
१ प्रजाना रक्षण दानभिज्याध्ययनमेव च । 
विपयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्थ समासत ॥ (मनु० १ ।८९ |) 
२ शीर्य तेजो धतिदक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
द।नमीश्वरभावदच क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌ ॥ (गीता १८-४३) 
३ पशूना रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वणिवपथ कुसीद च वेश्यस्य कृपिरेव च ॥ 
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जाती धी, न कि जन्म से, जैसा कि गीता मे योगिराज कृष्ण कहते 
ह “चातुर्ंग्य मया सुष्टं गुणकर्मस्वभावशः” | जबसे हिन्दू-समाज 
ने इ्से जन्म से बाँध दिया, तबसे इन गुणों ओर कतंब्यों की ओर 
किसीका ध्यात न रहा, क्योंकि जब अपना जीवन बनाने का प्रयत्र 
किय विता ही न्राह्मणत्व मिल जाय, तब कोई क्‍यों पढने-पढाने,तप करने 
का कष्ट करे ९ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य ओर शूद्र के विभाग प्रत्येक काल 
ओर प्रत्येक समाज में रहते है, भले ही उन्हे कोई नाम दिया जाय । 
जवतक यह व्यवस्था सगठित ओर शुद्ध रहती है, सब वर्णा को 
अपने-अपने कर्तव्यों और शु्णों का ध्यान रहता है, समाज का काम 
ठीऊ तोर से चछता रहता है। लेकिन जहाँ यह व्यवस्था विगड जाती 
है, वण, ज्ञोकि समाज के नागरिक हू, अपना-अपना काम छोड देते 
7, अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं समझते, वहाँ सारे समाज की 

. व्यवस्था विगड जाती है । 
लेकिन तुम भी कहोगे कि आजकल ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य 
आदि के शब्दु तो भूतकाछ की वस्तु हो गये हे । आज के समाज मे 
यह श्रेणी-विभाजन नहीं है। वीसवीं सदी में इन वर्णा की चर्चा 
; गोणा नहीं देती ओर फिर तुम जेसे वर्तमान सदी के विचारो से भली- 
। भाति परिचित पुराणपन्थिता की वातें करं, यह तो ओर भी आश्चर्य 
की णत है । ठीक है, में तुम्हारे मनोभावों को समझ सकता हैं | वर्ण- 
प्यग्ण्या को जन्म से बाँधने के कारण वह बदनाम हो गई है आर 
आजकढ के शिक्षिता से उसके प्रति घृणा या डदासीनता पढा होना 
"पवाविक है। लेकिन थोडा-सा विचार करने से आजकल प्रचलित 
नर पशा को इन चारों दर्णो मे वाट जा सकता है। विभिन्न ऐप्ों 
| $ पनब्यों के सम्बन्ध मे निम्नलिखित दो-चार वार्ने यदि हम ध्यान 


। 
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में रख, तो हमे अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता न पढ़ेगी' 

समाज का प्रत्येक सदस्य जो भी काम करता है, उसका प्रभाव 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर जरूर पहता है। इसलिए हरेफ 
व्यक्ति के कर्तव्य की एक कसोटी यह है कि बह कोई ऐसा काम 
न करे, जिससे दुसरे की हानि हो | इसमे कई मोककों पर अपवाद 
अवश्य आ जाते ह--जसे चोर को अदालत दण्ड देती है, व्यमिचारी 
का समाज बवहिप्कार करता हे ओर हत्या करनेवाले को फॉँसी 
मिलती है, लेकिन ऐसे कार्य उससे बडे समाज के हित के लिए जररी 
हू । अपनी मानसिक ओर आत्मिक उन्नति के सिवा भोतिक उन्नति 
के लिए भी छगन, अध्यवसाय, इमानदारी, दृढ संकल्प आदि गुर 
की जरूरत है । कोई पेशा हो, चाहे वह खेती हो या मजदूरी, इंजि- 
नीयरी हो या अध्यापन, शासन-प्रवन्ध हो या सफाई, सभी कामों में 
उन्नति की पूरी गुजाइश दै। कोई काम छोटा नहीं है। सभी काम जो 
समाज के छिएं आवश्यक है, एकसमान है । किसी कार्य में छुटपन 
अनुभव न करना, उसमे सुधार ओर उल्नति की पूरी कोशिश करना 
प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है | संसार के बड़ें-बढ़े आविष्कार ऐसे ही 
ईमानदार महापुरुषों की सूफ, छगन ओर अध्यवसाय के परिणाम 
है । इजिन के आविष्कार का विचार एक कारखाने के एक मजदूर 
को दी सबसे पहले सूझा था । 

प्राचीन व्यवस्था के अनुसार आश्रम-व्यवस्था व्यक्तिगत धर्म का 
पालन है ओर वर्णव्यवस्था सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक 
व्यक्तिगत कत्त॑न्यों के पान के लिए है । । 

में यह पत्र लिखने तो बेठा था पारिवारिक कतंव्य के सम्वन्ध म) 
लेकिन पिछले पत्र की व्यक्तिगत कर्त॑व्य-संबंधी चर्चा पर ही इतना लिख 


तक डा आम 


खाक जा 
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डाला । जप्ते मेरे अपने प्रति कतंव्य है, उसी तरद्द से अपने परिवार 
के प्रति भी सेरे कर्तव्य है। ब्रह्मचारी के सामने अपनी व्यक्तिगत 
उन्नति है आदर्श होता है, लेकिन गृहस्थाश्रम मे प्रवेश कर वह अपने 
ध्यक्तित्व का दायरा कुछ विस्तृत कर लेता है। अपने शरीर ओर 
आत्मा को उन्नति से संतुष्ट न होकर अपनी पत्नी, अपने बाल-बच्चे 
ओर भाई-बहन आदि परिवार के सब सदस्यो मे आत्मब॒द्धि अनुभव 
करने छगता है | यह उसका विकास है| समाज में परिवार का एक 
विशेष स्थान है | परिवार समाज या संगठन की सबसे छोटी इकाई 
8 । परिवार सामाजिक या नागरिक शिक्षा का पहला रकूछ है | यह 
पवले छोटा समूह है, जहाँ मनुष्य अपनेसे सिन्‍न छुछ व्यक्तियों के 
लिए त्याग करता है, अपने सुख की अपेक्षा वह अपने बालू-बन्चों. 
अपनी पत्नी आदि के सुख को अहमियत देता है। ख्री ओर पुरुष 
एग्पर कामवासना ओर व्यक्तितत प्रेम के कारण एक-दूसरे के प्रति 
सिचते ह ओर उसके प्रेम की जमानत उनको सन्‍्तान ह | 

पुछ विचारकों के ख़याल से परिवार मनुप्य फे ओर अधिक 
भामाजिक विकास में रुकावट डालता है। मनुष्य अपने ओर अपने 
परिवार की सेवा से मस्त होकर समाज को भूल जाना है, इसलिए 
परिवार की प्रथा को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन यह एक भ्रम है । 
यातो हरमेचृ वस्तु का भी दुरुपयोग किया जासकता है. लेकिन 
, की यह अथ नहीं कि वह वस्तु ही निरुपयोगी ओर नुफ्सानदेह 
#। परिवार केबछ विपयभोग का साथन नहीं, बह तो आत्मिक 
विकास की एक सीढी है । मनुण्य समाज की रचना है, इस आश्रम 
* होरा वह समाज के इस करण को चुकाने की कोशिश करता है 

परिवार में पति-पत्नी, बाल-बच्चे दथा छोटे भाई-बहन होते 


शक हमारे अधिकार और कतंब्य 


है। पति का कतंन्य है कि वह पत्नी को भोग-विछास की सामग्री न 
समझकर उसे अपनी जीवन-यात्रा की सहचरी सममभे। हिल्- 
शास्त्रों मे उसे अधथांड्विनी कहा गया हे | क्रिसी भी अच्छे काम मे, 
जिसे हमारे पूर्वज यज्ञ! का नाम दते थे, स्त्री की उपस्थिति जरूरी 
थी, क्योंकि दोनों मिलकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य को प्रग 
करते है । राम को यज्न के लिए सीता के अभाव मे उसकी प्रतिमा 
जरूर रखनी पडी। पति स्त्री के सुख ओर इच्छाओं का आदर करे 
ओर पत्नी उसे सुख पहुचाने की कोशिश करे। दोनों एक-दूसरे के 
सुख-दुख में साथी हों। आपस में अधिकार की भावना के वजाय 
कृतंव्य की भावना प्रधान हो | मनुस्मति ने आदर्श घर का वर्णन 
करते हुए लिखा हे-सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्री भार्या तयब चे । 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याण तत्र वै धुवम्‌ ॥ दोनों एक-दूसरे के प्रति 
आ।त्मसमपंण का भाव रकक्‍्खें | समाज ओर जीवन में किस का महत्त 
अधिक हैं यह कहना कठिन है, परन्तु यह निश्चित है कि जीवन में 
दोनों जरूरी है, दोनों एक-दूसरे के पूरक हे। “स्त्री में पत्नी और माता 
होने के कारण स्नेह, वात्सल्य ओर कोटुम्बिकता की अधिकता है तो 
पुरुष मे पति ओर पोपक पिता होने के कारण तेज, पुरुपार्थ ओर 
व्यवसाय की प्रधानता द्वै। दोनों मिलकर पूर्ण बनते हैं । स्त्री उत्साह 
और जीवन देती दे, पुरुष रक्षा करता, आगे बढ़ता, कठिनाइयों 
को मिटाता, संकटों को चीरता ओर सफलता पाता ह। स्त्री समाज 
की सेविका है ओर पुरुष समाज का सिपाही |” 

वालक किसी देश के भावी नागरिक है। इस दृष्टि से यदि हम 
उनके शारीरिक, मानसिक विकास की ओर ध्यान दें, हम उन्हे गिर 
बालक ही न समर, उनके मनोभावों का भी आदर कर) खेल-कूं 
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आदि की पूरी सुविधायें उन्हे पहुँचायं, तो बालकों की उन्नति 
मुमकिन है । बालक अनुकरणशील होता है । इ्सलिए माता-पिता 
आदि को खुद भी ऐसे काम न करने चाहिएँ, जिनसे उनके दिल पर 
बुरा असर पडे। उत्तम, स्वस्थ, सदाचारी ओर सुयोग्य सन्‍्तान सबसे 
वडी ओर उत्तम विरासत है, जो कोई नागरिक अपने राज्य ओर 
समाज के लिए छोड सकता है। बच्चे के छालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा 
ओर चाल-चलन की ओर सदा सावधान रहना चाहिए। बालक 
प्रकृति का दिया हुआ खिलोना, घर का दीपक और समाज की आशा 
हेना 6। वह एक ऐसा विशुद्ध दर्पण होता है, जिसपर किसी भी मेल 
का असर एकदम पड जाता है। इसलिए उसे शहर के गन्दे दूपित 
वातावरण से, जद्दां गालियों ओर सिनेमा के अश्डील गानों के सिवा 
बोइ अच्छी चीज नहीं सुनाई देती, बचाने की कोशिश करनी 
चात्ए | 

“खत पानी से गाढ़ा होता हे।” इसल्टिए रक्त-सम्बन्ध के सबंधी 
माता, एए्ता, भाई, बहन, चाचा, मामा आदि के प्रति भी मनुष्य क 
डैंठ फज हू। माता-पिता का क्रषूण तो कभी चुकाया नही जा सकता | 
ध्तव प्रति नम्गनता ओर अहसानमन्दी का व्यवहार करना चाहिए | 
मनु न अभिवादनशीछ ओर वयोदूड़ों की सवा करनेवाले को विद्या, 
परण आर आंर बल की प्राप्ति का फल टिखा 6 ( २-१२० )। मादा 
उत्सल्यथ को प्रतिमा है, उससे यह गुण सीखकर समाज के प्रति 
अपन अगल से छाना चाहिए। बृद्ध-जनों की विचार-दिशा सदा युवकों 
८ भिन्न होती है, इसलिए उन्हें दोप दाभी नहीं देना चाहिए । उम्र के 
भो५ यह स्वाभाविक & | आज के युवक भी ऊचब दृद्ध हागे, उन्हे भी 
पह अनुभव होगा। भाई-वहन एक ही माना की सन्‍्तान है | उनके 


॒*ः 
वबक 
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है। पति का कतंव्य है कि बढ़ पत्नी को भोग-विछास की सामग्री न 
सममकर उसे अपनी जीवन-यात्रा को सहचरी सममभे। हिल्द 
शास्त्रों में उसे अर्वाद्धिनी कहा गया है| किसी भी अच्छे काम गे, 
जिसे हमारे पूव॑ज “यज्ञ” का नाम देने थे, स्त्री की उपस्थिति जरूरी 
थी, क्यांक्रि दोनों मिलकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य को प्रग 
करते है| राम को यत्र के लिए सीता के अभाव में उसकी प्रतिमा 
जरूर रखनी पड़ी । पति स्त्री के सुम्म ओर इच्छाओं का आदर करे 
ओर पत्नी उसे सुख पहुचाने की कोशिश करे। दोनों एक-दूसरे के 
सुख-दुख में साथी हों। आपस में अधिकार की भावना के वजाय 
कर्तव्य की भावना प्रधान हो । मनुस्मति ने आदर्श घर का वर्णन 
करते हुए लिखा हे--मन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ना भार्या तर्ववत्र ! 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याण तत्र वे घुबम्‌ ॥ दोनों एक-दूसरे के प्रति 
आत्मसमपंण का भाव रकक्‍खें | समाज ओर जीवन में किस का महत्त 
अधिक है यह कहना कठिन है, परन्तु यह निश्चित हैं कि जीवन में 
दोनों जरूरी है, दोनों एक-दूसरे के पूरक है। “स्त्री में पत्नी ओर माता 
होने के कारण स्नेह, वात्सल्य ओर कौदुम्त्रिकता की अधिकता ६ 
पुरुष मे पति ओर पोषक पिता होने के कारण तेज, पुरुषार्थ ओर 
व्यवसाय की प्रधानता द्वै । दोनों मिलकर पूर्ण बनते है । स्त्री उत्साह 
ओर जीवन देती है, पुरुष रक्षा करता, आगे बढता; कठिनाइयों 
को मिटावा, संकटों को चीरता ओर सफलता पाता है। स्त्री समाज 
की सेविका है ओर पुरुष समाज का सिपाही |” 

बालक किसी देश के भावी नागरिक है | इस दृष्टि से यदि हम 
उनके शारीरिक, मानसिक विकास की ओर ध्यान दें, हम उह निर 
बालक ही न समर्भे, उनके मनोभावों का भी आदर कर, खेल-कूद 
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आदि की पूरी सुविधाये उन्हें पहचाय- तो बाल्कों की उन्नति 
मुमकिन है । वाहक अनकरणमीछ होता है| इसलिए माता-पिता 
आदि को खुद भी एस काम ने करने चाहिए. जिनसे उनके दिल पर 
बुरा असर पड़े| उत्तम, स्वस्थ संद्ाचारी ओर सुयोग्य सन्‍्तान सबसे 
वी ओर उत्तम त्रिरासत हे, जो कोई नागरिक अपने गाजक््य और 
समाज के छिए छोड सक्रता 6 । बच्चे के लाउन-पालन, शिद्ना-दीक्षा 
आर चाल-चलन की ओर सदा सावधान गहना चाहिए। वबाल्क 
प्रकृति का दिया हुआ ख्िछाना छर का दीपक और समाज की आशा 
होता है । बह एक एसा ब्रिशुद्ध दपण होता है. चिसपर किसी भी मेल 
का असर एकदम पह जाता ह। :सन्दिए उसे शहर के गन्दे दृषित 
वातावरण से, जहा गालियां आर सिनेमा के अश्दीछ गानों के सिवा 
कोई अच्छी चीज नहीं सवाई दती. बचान को कोशिश करनी 
चाहिए | 

“खून पानी से गाठा होता है।” इसब्टिए रक्त-सम्बन्ध के सबंधी 
माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, मामा आदि के प्रति भी मनुष्य के 
ऊँठट फन ह। माता-पिता का क्ूण तो कभी चकाया नहीं जा सकता | 
प्तक प्रति नम्रता और अहसानमन्दी का व्यवहार करना चाहिए 
मनु न अभिवादनशीछ ओर वयोदद्धों की संबा करनेवाले को विद्या, 
यश, आग आर बल की प्राप्ति का फल लिखा है ( २०१२१ )। मादा 
वत्सल्य को प्रतिमा है, उससे यह गुण सीखकर समाज के प्रति 
अपन अमल मे छाना चाहिए। वृद्ध-जनों की विचार-दिशा सदा युवकों 
भे भिन्‍न होती है, इसलिए उन्हे दोप कभी नहीं देना चाहिए। उम्र के 
ताथ यह स्वाभाविक है | आज के युवक भी जव बृद्ध होंगे, उन्हे भी 
पह अनुभव होगा। भाई-बहन एक ही माता की सन्‍्तान है । उनके 
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लिए भी अपना स्तेह उसी तरह राबना चाहिए। अन्य सम्बंवियो 
का सुख ओर हित भी हरेक को देग्वना चाहिए | 

म॑ ऊपर लिख चुका हूँ कि परिवार वन्‍्धन न होकर एक ऐसा 
स्कूछ होना चाहिए, जहाँ हम सहिष्णुता, प्रेम, सेवा, त्याग, दान ओर 
उद्यमशीलता के गुण सीखकर समाज की सेवा के छिए तयार हो 
सके । इतिहास में ऐसे सैकडां उदाहरण मिलगे, जब छोगों ने देश के 
हित के लिए पारिवारिक सुख का बलिदान कर दिया दे। हजारों 
परिवार--पति-पत्नी ओर बच्चे १६३५-३१ के भारत के सत्याग्रह- 
संग्राम मे पागर्वारिक सुख को छात मारकर एकसाथ कूद पढ़े। 
यह सिद्ध करता है कि परिवार केव्रल बंधन नहीं है । 


भी) 


९. ५ है 
$ । 


शहर या गाँव का इन्तज़ाम 


पिछले दो पत्रा म मन मन॒ुप्य के अपने ओर अपने परिवार के 
प्रति कतंज्यां पर कुछ दिचार प्रकट किये ७। परिवार के साथ मेरा या 
फ्सी भी मनुष्य का प्राणि-विद्यान-सम्बन्धी रक्त का सम्बन्ध है, परन्तु 
इससे अगली सरवरा, जिससे मेगा नागारक सम्बन्ध है, बिछूकुछ ही 
जुदी तरह की है। वह अपने रूप ओर फायत्नत्र में ठेणीय तथा राज- 
नंतिक है। यह सगधा मेरा गांव था नगर हे आर यही राजनेतिक 
सगठन की पहटी सस्था है। यहाँ मनप्य पारिवारिक रूप मे- माता, 
पिता, भाई या बहन के रूप से सदस्य न होकर नागरिक के रूप में 
उसका सदस्य है। नागरिकता फा यह बन्धन ही मनुप्य को सभ्यता 
के पद पर बिठाता है | 'सिव्रिक्स! ( नागरिकशाम्त्र ) ओर सिविलछाइ- 
जेशन (सभ्यता) एक ही शब्द से बने 0, टसीलिए छुछ विद्वान्‌ सिविक्स 
को सभ्यता का विज्ञान भी कहते है। मनुप्य के कार्य का दायरा ग्राम 
या नगर है। मनृप्य प्रथ्वी के इस छोटे-से भाग से, जहाँ बह पदा 
हुआ है या जहाँ वह बरसों रहकर उसे अपना घर मानने लगा है, 
प्रेम करने छगता है। इस गाँव या 'राजनेतिक घर! को बनानेवाले 
सभी सड़कों, खेतों, चरागाहों, पहाड़ियों ओर नदियों से भी उसे 
खुद ही प्रेम होजाता है। इस गाँव या नगर के प्रवन्ध मे भी उसकी 
विल्चस्पी होना स्वाभाविक दे, क्योंकि उसके सारे जीवन ओर 
जीवन से ताल्लुक रखनेवाढी छोटी-छोटी बातों पर ग्राम के इन्तज़ाम 


हे हलक 
/ ४“ ुनचच्ट 
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का असर पड़ता है। मेंने पिछले पत्रों मे नागरिक के शासनाधितार 
फा विचार किया है। मनुप्य जिस समाज का अग है, उसके इन्तजाम 
से भी उसक्रा भाग जरूर होना चाहिए, नहीं तो मुमकिन है कि कह 
समाज उसके अधिकारों ओर हितों की उपेक्षा करने छगे | गाँव या 
शहर वह सबसे छोटी इकाई है, जो नागरिक के जीवन पर सयमे 
ज्यादा गहरा अक्षर डाढती 8 । गाँव या शहर का शासन भी सत्र 
लोग मिलकर नहीं कर सकते, इसलिए वहांके निवासियों के प्रति 
निधियों की एक कमेटी पर यह काम सांप दिया जाता है। इसे 
आजकल '्युनिसिपल कमेटी' कहते ह | पहले हिन्दुस्तान में इसे ही 
'पंचायत' कहते थे। आज भी वहुत-से गाँवों मे पचायत्तें गाँव का 
प्रबन्ध करती है। सिविक्स या नागरिकशास्त्र का यह सिद्धान्त है 
कि आमपंचायतों या स्यूनिसिपल कमेटियों के शासन-प्रवन्ध में ऊपरी 
सरकार की कम-से-कम दस्तस्दाजी हो। इस हस्ताश्षेप का मतलब 
है जनता के अधिकारों पर हमछा। पचायतों या स्थुनिसिपलछ कमेटियों 
को यथासम्भव ज्यादा अधिकार देने का नतीजा यह होता दे कि 
पंचायतें या स्थुनिसिपलछ कमेटियों के, जिन्हें (स्थानीय शासन-संस्था' 
कहा जाता है, सदस्य अपने 'राजनेतिक घर! के प्रवत्ध में खूब 
दिछचस्पी ले सकते है। भारतीय पंचायतों के इसी गुण का भारतीय 
जनता पर कितना गहरा असर पडा, यह सर जार्ज बडंबुड के नीचे 
लिखे उद्धरण से मालूम होगा :-- 

“भारत मे जितनी धार्मिक ओर राजनेतिक क्रान्तियाँ हुई है 
उतनी संसार के दूसरे किसी देश मे नहीं हुईं। परन्तु यह होते हुए 
भी ग्राम-संस्थाओं की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वे उसी 
उत्साह ओर शक्ति के साथ काम करती रही। सीरियन, श्रीक, सरा- 


शहर गन्ना 


[£ 


कि 


) - 
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सीन, अफगान, मुगठ ओर मराठे पसा्डा से आये तथा पोचगीज: 
. अग्रेज, फ्रेच और इन समुद्र झी तरफ से आये ओर यर्हा अपना 
अधिकार जमा छिया । परस्तु उनके आने ओर चले जाने से यहां 
की धामिक आर व्यापारिछ प्रामसरथाओ पर उनतता ही प्रभाव पडा; 
- जितना कि एक्र चद्रान पर गे के आने ओर चले जाने का 
पहता है ।” 

सर चाल्स मेटफाफ के शह्दा मे “यही ग्राम-सस्थाय, जिनमे 
से प्रत्यफ एक प्रथक राज्य की नगद ग्तोय जनता की रक्षा 
मे सत॒॒से अधिक कारण +# | >न्टीऊ जग्यि सब परिवर्ननो ओर 
क्रान्तियों म ज़नना फी #िफाजन होती रही । उसको जो कुछ प्रसन्नता 
खतन्त्रता आदि प्राप #, उसमे सबक लिए यही संत्रस अधिक सहा- 
यक ह |” 

अल्ग-अलग सांगोलिफ परिरिवनि, भिन्न-भिन्न सगक्षति, 
सहन, भाषा ओर ज्द-जद न्‍्याय-पन्ध आदि के कारण प्रान्त, जिला 
या ग्राम की जरूरत और समस्या्य भी अलग-अलग होती हँ। 
स्तम सारे दश के प्रतिनिधियों को कोई दिलचस्पी नहीं हो सकतो | 
स्का देश-ह्वारा नियत्रण तो स्थानीय जनता पर अत्याचार ही है| 
केवल स्थानीय लोग ही अपने मामलों मे दिछचस्पी लेते है, इसीलिए 
स्थानिक शासनसमिति या पचायनत की स्वतन्त्र सत्ता आवश्यक हे, 
जो स्थानीय समस्याओं को हछ करें। स्थानीय मामलों में इन्हे 
फाफी अधिकार देना भी इसीलिए जरूरी है कि ये जरूरत के मुता- 
विक अपना इल्तजाम खुद करले। फिर स्थानीय आवश्यकताओं 
फ लिए दूर के छोग क्यों टेक्स दें ? हरेक अपने आराम के छिए तो 
टकस आसानी से द देता है, लेकित सहारनपुर जिले का रहनेवाला 


है; 
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चनारसी नागरिक की प्याऊ या डिस्पसरी के लिए क्यों 2कक्‍्स मे 
टादा जाना पसन्द करेगा ९ ' 
हरेक नागरिक को यह महसूस करना चाहिए कि वह अपने गांव 


या शहर को प्रवन्व-कमेटी का एक्र छाजमी अग है। उसे अपने 


गाँव या शहर की हरेक बात में प्री दिछचरपी लेनी चाहिए | जब- 
तक आम जनता इन वातां मे दिलचस्पी लेती है, तबतक स्थानीय 
प्रबन्ध भी ठीक चलता है | जहाँ आम लोगों ने दिल्चरपी लेनी वस्द 
की, वहाँ कुछ थोढ़े-से छोग, जिनके हाथ में इन्तजाम का काम होता 
है, अपने-अपने स्वार्थ के साथन में छग जाते हैं। शहर की हरेक 


घटना या नियम में हरेक नागरिक की सम्मति लेना नामुमकिन होता . 
है, इसलिए लोगों के नुमाइन्दों की कमेटी को ये काम स॒पुर्द कर दिये 


जाते हू। लेकिन इससे आम नागरिकों का कतंब्य छत्म नहीं होजाता। 


उनका सबसे पहला फर्ज यह हू कि वे अपने प्रतिनिधियों के चुनाव 
मे पूरी दिलचस्पी छें। आजकछ चुनाव के तरीकों में कुछ एसी 


खराबियाँ आगई है, जिनसे चुनाव ही फिजुछ-सा होजाता है| 


चुनाव के समय नागरिकों को नीचे छिखी बातों का खूब ध्यान . 


रखना चाहिए :-- 

१--उस्मीदवार योग्य ओर व्यवहार-कुशछ हो, शहर की सब 
सम्बद्ध समस्याओं से परिचित हो । 

२- उम्मीदवार मे खुदगरजी की वनिस्वत दूसरे का भला करने 
या जन-सेवा का भाव ज्यादा हो | 

३--छम्मीदवार मे जातिगत भावना न हो । जो उम्मीदवार एक 
या दसरी जाति के साम्प्रदायिक भावों को भडकाकर वोट पाना चाहता 
है, बहू अपने शहर का बहुत बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति पंसा या 
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है 


दूसरें लालच देकर बट छेले की कोशिश करता है छद पापी है जरूर 
वा वंगट गे वशथिगाो गे पाए जाली जे हली 67 आह व आय 
आता शॉप मंधिय वरना हे। अल्योंलत शागिरिका का ला रिनिर्क 
पतन का भी जिम्मेदार हे | बहत-से लागरिर दो-चार या दस रूपये 
लेकर किसी अयोग्य उम्मीदवार को बोद दे देते #। ऐसे छोग दुर- 
असछ दणद्रोह या देश के साथ विश्वासथान जसा पाप करने है। 
उन्‍होंने दो-चार था दस रुपय्रे मे अपने गांव था शहर का हित बेच 
दिया | अगर वे छिसी थोगस्य इमानदार उम्मीदवार को वोट ढेते, तो 
वह स्वाथ के बजाय शहर था गाँव के हित को नरज्ीह देता । एकवार 
निकस्मे, खुदुगज और अयोग्य व्यक्तियां फो पचायत में सेज़कर नया 
चुनाव आने तक-तीन-चार सात्य तक--नागरिका को पछताना 

पहता है। न शहर की सफाई होती है. ने रोशनी का ठीक इन्‍्तजाम 
होता है आर न बच्चा की पढाह ही टीफ होनी है । बोट का हक एक 
एमी पवित्र धरोहर है, जिस समाज ने सदिया फी लड़ाई के बाद हासिल 
किया है ओर प्रत्येक नागरिक को इसलिए सापा है कि वह उसका 
समाज के फायदे के लिए डपयोग करे। उसका ठरूपयोग पाप है। सब 
ब्व्त सभ्य देशों मे वालिग मात्र को वोट देने का अधिकार होता है । 
किसी किसी देश में एक खास उम्र के बाद वोट देने का अधिकार 
मिलता है। रूस, टर्की ओर अर्जेण्टाइन मे १६, जर्मनी ओर स्विट्जर- 
लण्ड मे २०, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ओर भारत में २९, नाव में २३५ 
इ्नमार्क ओर जापान में २४ साल की उम्र मे वोट देने का अधिकार 
* पेहुच स-दगा से अवतक भरी वालिग मात्र को मताधिकार न देकर 
शिक्षा ओर सम्पत्ति की योग्यता पर अधिकार दिया जाता है । बद- 
किस्मती से अभीतक हिन्दुस्तान भी इसी श्रेणी मे है । इस सम्बन्ध 


हक ५ 
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में कुछ विवेचन में अपने पिछले एक पत्र मे कर चुका हैँ | वहुत-से 
नागरिक चुनाव के समय अपना मत ही नहीं ठेते, थे उदासीन हो 
जाते है । लेकिन यह उदासीनता भी एक पाप है, क्योंकि इसका अर्थ 
है समाज के उस अधिकार या कर्तव्य का प्रयोग न करना, जो हरेक 
नागरिक को सॉंपा गया है | आम छोगों के दिलचस्पी न हेने का 
नतीजा यह होगा कि स्वार्थी छोग पंचायत या कमेटी में घुस आयंगे। 
कई देशों मे इसीलिए मत देना लाजमी वना दिया गया है ओर 
मत न देनेवाले को सजा दी जाती है | आस्ट्रेलिया में वोट न ढेने पर 
जुर्माना देना पड़ता है । चकोस्छोवाकिया, कनाडा ओर आरजेण्टाइन 
में भी मत देना अनिवाय किया गया है| 

स्थानीय स्वराज्य, जिसे अंग्रेजी मे 'छोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट' कहते 
है, गाँवों ओर शहरों की आबादी के अनुसार जुदे-जुढ़े भागों में वटा 
हुआ होता है । हिन्दुस्तान मे इसे दो भागों मे वाँटा गया दे, देहाती 
ओर शहरी । देहाती शासन को भी पंजाब में तीन भागों में चाँटा 
गया है। गाँवों मे पंचायत, तहसील या सव-डिवीजन में लोकल वोड, 
जिले मे जिला-बोर्ड पर स्थानीय शासन की जिस्मेदारी सॉपी जाती 
है । ये तीनों संस्थायें देहात मे ही काम करती है। शहरी शासन भी 
छोटे-वड़े शहर के ख़याल से तीन हिस्सों मे बेटा होता है--छोटे 
कस्बों मे नोटिफाइड एरिया, बढ़े कस्वों या शहरों में स्थुनिसिपल 
कमेटी ओर बहुत बड़े शहरों मे कारपोरेशन । ु 

इन सब संस्थाओं में ज्यादातर सदस्य जनता द्वारा चुने जाते 
है और कुछ सरकार द्वारा नामजद होते है । प्रजातत्र के असूछ ह* 
अनुसार सरकार का यह हस्तक्षेप भी अनुचित है। कई प्रान्तों फ़ी 
नई कांग्रेसी सरकारे नामज़द करने की प्रथा को हटा भी रही € 


जो _पम्मयायु#००->म बुक. या वक 7 कक सिन्स-रचन+०>-न्य न जाम ७. खो 
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ओर शायद कुछ साहा मे सारे देश में स्थानीय स्थराज्य सम्बन्धी 
मामला में सरकार का हस्लक्षप ओर भी कम होजायगा। प्राय. 
सब संस्थाओं फो अपना गेरसरकारी अध्यक्ष चुनने का अधिकार 
होता है, यद्यपि अभीतक भी यह अधिकार परी तार से इस्तेमाल 
मे नों छाया जाता। पचायना का जितना प्रचार होना चाहिए 
अभी उत्तना नही #आ ह#, और फिर पचायता को अधिकार भी 


| बहुत कम हासिल ह। उसका अब बद है. कि भारत के ६० फीसदी 


लोगों को अभीवक भी स्थानीय स्वराज्य प्राप्र मरी हआ। काँग्रेसी 


' सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रत ह# यह तुमसे छिपा नहीं है । 


_न पंचायतों के जिससे जहां काम बात-से हारे. वहाँ इनके अधि- 


- कार भी बहुत-से हारे | गाब फी सफाई, शिक्षा, रोशनी और छोटे- 


मुकदमे सतना पचायता कफ फाम ४ आर ट्सफे लिए उन्हें 
थोडा-बहत टफ्स दसूछ करने का अधिकार भी होता है । 

इसील क छोटे-छोटे गाँदां मे, गर्हाँ पचायन नहीं होती, सफाई, 
रोशनी आदि का काम छोकल बोर्डो के सुपुद किया जाता टै, लेकिन 
पम्तुद' जिठा-वोड व पचायत के बीच की एक श्वृखणा मात्र होने की 
पजह से ये बोड महत्व प्राप्त नदी कर सके। जिला बोईं, जो जिले 
» सत्र गावा का प्रबन्ध करता है, काफी महत्त्वप्रण सस्था हे | ४ 
पार जिले के प्रतिनिधि होते ह। आजदलछ के प्रतिनिधियो को दर- 
असढ जिले का सच्चा प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये 
गदताओं के अवान से छाम उठाकर या उनपर अलुचित दबाव 
हलकर चुने गये होते है। जिला-घोर्ड के पास नीचे लिखे काम 
हैंत ह _.. 


सड़कों ओर छोटे-छोट रास्तों का बनाना व मरम्मत-- स्कूल 
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ओर शफाखाने--सइकों पर दरख्त छूगाना--खेती के लिए बाँध, 
पुल, नहर, कुए ओर तालाब वनवाना--विवाद, जन्म ओर मृत्यु का 
रजिस्टर रखना--दुस्तकारी तथा खेती को प्रोत्साहन--अकाछ के 
समय लोगां को सहायता-प्छेग, हेजा, चेचक आदि रोगां के 
निधारण का इन्तजाम-यात्रियों के छिए सराय वनवाना--पश्मुओं जी 
नस्ल में सुधार बगरह ।५न कार्मो को करने के लिए जला-बोई 
स्थानीय कर, विद्याथियों की फीस, दरख्तां की आमदनी, पुछों आरि 
के ठेके, हेसियत टक्स आदि से पसा वसूल करता है । 

जुद्दे-जुद्े प्रातों मे ये देहातो स्वराज्य संस्थाय जुदा-जुद़ा प्रकार 
से बेटी हुई है । कहीं तीन प्रकार के बोड हें--ग्राम, तहसीछ और 
जिला, तो वम्बड़े मे सिर्फ जिला बा्ड व ताल्लुका बोर्ड ही है! फिसी- 
किसी प्रान्त मे जिला बोर्ड को ही जिछा कासिल भी कहते है । 

नोटिफाइड एरिया कमेटी छोटे शहरों के प्रबन्ध के लिए सफाड 
स्वास्थ्य और शिक्षा का काम करती है। बाजारों, गछी-कूचों, 
नालियों ओर कुओं का बनाना, मरम्मत करना ओर श्मशान व 
कब्रिस्तान आदि की व्यवस्था भी इसीके जिम्मे होती हूं । 

म्युनिसिपल कमेटी के कर्तव्य इस प्रकार के होते है:-- 

शहर की सफाई--पानी के लिए वाटरवक्स--रोशनी--हस्पताल 
खोलना--महामारियों का रोकना-गन्दे पानी के निकास के लिए 
नालियाँ बनवाना--स्कूछ, पुस्तकाछलय ओर वाचनालय खोलना-- 
श्मशान व कत्रिस्तान की देख रेख--मकानों का बनवाना-ताँगो 
ओर, मोटरों की देखरेख--आग बुमकाने का प्रवन्ध--खंतरनाक 
इमारतों का गिराना--छोगों के मनोरंजन के लिए बाग आदि 
वनवाना--सड़कों का निर्माण व मरस्मत। स्थुनिसिपल कमेटी को 


हू इन्नज़ कक 
गन्न या गाव का इन्नज्ञाम 4 


अपना ख्च निकालने के लिए कई प्रकार के दण्स लगाने के भी 
अधिकार #। इनमे से खास-खास ये # -- 
शहर में आनवाले सामान पर चुगी-हाइस टक्‍्स-पानी के 
नहों पर महल--तांगां व मोटा स-- रोशनी का टेक्‍स-- 
दुरत्ता को आमदनी आदि । कारपस्शन सारे हिल्ठुस्तान मे सिर्फ 
चार शहरा--कछकत्ता, वम्ब्रई, मद्राल ओर कराची से ही है। इसे 
बहुत अधिकार होने # । 
प्रिटिश भारत मे सत्र म्थुनिसिपन्टिटियों व कारपोरेशनों की सख्या 
१६३१-2२ मे ७ए७ थी। (उसके बाद के अक्र नहीं मिल सके | ) 
व्नके कुछ सदस्य 7२२२० थे जिनमे से 5६२ सरकार द्वारा नामजद 
थ। उक्त बंप इनकी आमदनी ( कज मिल्झकर ) 32 करोड़ रुपया 
थी | लेकिन वम्बई, कछफतता और मद्रास की २० करोड की आमदनी 
निकालने से बाकी ७२४ स्थुनिसिपलिटिया की आय सिर्फ १२ करोड़ 
रख जञाती है । कुछ बडे शहरों में उन्नति या सुधार के लिए इस्प्रवमेण्ट 
ट्रस्ट भी बनाये गये है | बस्बई, मद्रास, कलकत्ता, कराची आदि 
वलूरगाहा का रथानीय प्रवव करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट भी बनाये गये 
है, लेकिन उनपर जनता का निय्त्रण चहत कम है। इम्प्रवमेण्ट ट्रस्ट 
भी य्याठातर सरकारी नियत्रण मे काम करते है। म्थुनिसिपेलिटियों 
की भी हालन बहुत अच्छी नही है | ग्हुत कम स्युनिसिपछ कमेटियाँ 
भरफार के नाजायज द्वाव से अपनेको वचा पाती ह। 
यदि तुम दूसरे उन्नत राष्ट्रों की स्थानीय संस्थाओं का हाल पढोगे 
तो एम्ह माल्प होगा कि भारत की स्थानीय संस्थायं बहुत पिछडी 
5४३ है | फ्रास, ब्रिटन अमेरिका आदि देशों मे स्वास्थ्य, चिकित्सा, 
शिक्षा, रोशनी, सफाई आदि के अतिरिक्त अमन व शान्ति कायम 
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रखना, चोरियों तथा बदमाशिरयां को रोकना, पुलिस ओर साधारण 
न्‍्याय के काम तक स्थानीय सरथाओं के समझे जाते है। इगलण्ड में 
तो रथानीय शासन का सब अधिकार स्थानीय संस्थाओं ही के पास 
है। इन सस्थाओं में जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के हाथ में ही 
ये सब कार्य होते है | सरकार वहाँ स्थानीय शासन मे दखछ ही नहीं 
देती। पुलिस, अस्पताल, सफाडइ आदि महकमों के छोटे-बड़े अफसर 
स्थानीय सस्थाओं से ही वेतन पाते है, वे नागरिक द्वारा चुने गये 
प्रतिनिधियों के सामने ही जवाबदह होते है और उन्हीं का उनपर पूरा 

नियन्त्रण होता है | वहाँ पर कमिम्नर, कलक्टर, पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट, 
थानेदार, तहसीलदार आदि ऐसे कोई सरकारी अफसर शहर के 
मामलों मे दस्तंदाजी करने के लिए नहीं ह। मन्त्रिमण्डछ के मन्त्री 
स्थानीय संस्थाओं की देखभाल व सरकारी अफसरों द्वारा परामश 
लेते रहते है, लेकिन उनके अधिकार मे हस्तक्षेप नहीं करते। दरअसल 
स्थानीय स्वशांसन का इसके सिवा कोई अर्थ भी नहीं ह। भारत 
के वायसराय छाड्ड रिपन ने १८८२ में ठीक ही कहा था क्ि-- 
“इसमे जरा भी सन्देह नहीं कि देश की उन्नति के लिए सबसे उत्तम 


उपाय यही है कि जनता का शासन जनता के ही हाथ में ठे दिया . 


जावे । केवल थोड़े-से वही विपय केन्द्रीय सरकार के हाथ में छोड दिये 
जावें कि जिनके लिए साम्राज्य के द्वित मे ऐसा करना छाजमी हो [* 
लेकिन छार्ड रिपन की उदार नीति उन्हीं के साथ ख़तम होगई ओर 
स्थानीय स्वराज्य को हिन्दस्तान'मे विकसित करने की उनकी योजना 
न चल सकी । १६१२ ई० में श्री गोपाल्कृप्ण गोखले ने स्थानीय 
समितियों के अधिकार बढ़ाने के सम्बन्ध मे एक विल पेश किया। 
लेकिन सरकर ने उसे स्वीकृत नहीं किया । आजतक भी जिलाधीश 


अं 
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जिले भर में सरकार का निरंकृण अधिकारी बना हुआ है। आशा है; 
काग्रेसी प्रास्तीय सरकार अब स्थानीय शासन से क्रास्तिकारी परि- 
बर्तन करगी | 

नागरिकां का फज हे सत्र सग्थाआं मे प्ररी दिलचस्पी 
ल। जब ये सम्बाय उनपर टमज्स छगाती ह और नये-नये कायदे- 
कानन जारी करती ₹#, तत्र लागरिक्रां का भी फर्न है कि वे यह देख 
कि कोई ताजायज टस्ल ती नहीं छगाया गया, उनसे लिये गये रुपये 
का इरनेमाल तो जायज हुआ ह#, उनकी सभी उचित जनूरतो को 
पूरा क्रिया गया हे या नहीं । 

इसके सिवा नागरिका का एक क्रक्य ओर भी है; आर वह यह 
कि वे इन सरथाओं के काम में प्रगी मदद ८ कमेटी के कानन वना 
हने या सफाई के छिए कठ नॉफर रमग्य देने से ही काम नहीं हो 
जायगा, जवतक कि जनता या नागरिक उसे ट्स काम में सहयोग न 
व | लेकिन इसकी चर्चा तो में अगले पत्र मे फत्गा। 
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गाँव और उसके नागरिक 

है /७-४७४-३८ 

म॑ कल ही गाँव से छोटा हैँ | सुभास के मामा तो ईश्वर की ऋपा 
से स्वस्थ हो गये, लेकिन तुम्हे यह जानकर दुःस्र होगा कि मेरे एक 
घनि४ मित्र छा० नन्‍्दकिशोर का, जिनसे शायद तुम भी वाक़िफ 
होगे, देहान्त हीगया | बह कुछ दिन पहले भले-चंगे ओर तन्‍्दुरुम्त 
थे। अभी तो दिल्ली मे मुकसे मिलकर गाँव गये थ्रे। उनकी इस बीमारी 
का कारण मलेरिया था। उनके घर के पास एक छोटा-सा गढा था| 
उसमे आसपास के लोग कूडा-कचरा डालते थे | तुम भी उस गाँव मे 
जा चुके हो, तुमने वह गढ़ा जरूर देखा होगा। मने उन्हे कई दफा 
उस गढ़े को बन्द करने व सफाई रखने के लिए कहा | वह कुछ-कुछ 
तैयार भी थे। उन्‍होंने दो-एक बार सफाई कराई भी, लेकिन उन्हे 
इसमे सफलता न हुईं | इसका कारण था उनके पडोसियां का हठ । वे 
वहाँ कूडा-कचरा फंकते रहे ओर घर का गन्दा पानी भी उसी गे 
मे डालते रहे | फल यह हुआ कि वह गढ़ा गन्दे-गन्दे कीडों ओर 
मच्छरों का घर बन गया | इस बरसात में वह गढा ओर भी हम्बा- 
चोडा हो गया। उसमे सडाँद और बदवू इतनी ज्यादा होगई कि 
उसके पास से शुजरना कठिन होगया। इसीसे आसपास मलेरिया 
फेल गया । छाछा नन्‍्दकिशोर ओर दो पडोसियों के वालक तो गुजर 
भी गये | अब जाकर--तीन के बलि होने के बाद--गाँववालों को 
समभा आई ओर गढ़ा साफ कराके भर दिया गया। 


गा 
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जीर उपके लोगरिफ रस 


यह उसी गांव की शटना नहीं #. भारतत्रप के ७० छाख गाँवा 
और जहहरां का भी यही हाल है। छीोग यह नहीं समझते कि गाँव 
या शहर की सफाई मे उनका सी कोई फर्जन ! इसी फर्ज की ओर 
पा पिल पते मे आयात रेनीवनंया्लों की भति को पंचोयत था 
स्युनिसिपछ कमेटी सफाइ के छिए थोड-से भंगी रख देती है. तो वे 
फिसी काम नहीं आ सकते जब्नक कि नागरिकों का उन्हे सहयोग 
न मिले | इस सम्बन्ध में फ्रछ्ठ गाविव्राड़ ही नही पढ़े-छिखे शहरी 
भी भारी अपराध के टोपी # । 

कभी किसी गाँच मे चले जाओ--तुम तो गाँव में रहते ही हो-- 
कितना बुरा दृश्य दीखता ह | गह्या मे कड़े के ढेर लगे रहते है, 
सडा-गला भोजन वर्ाँ बदव ऋर राग हें, जो स्योग मास खाते है वे 
मास के घिनोने टुकड़े ओर हटियाँ गही मे फक देने ७, जगह-जगह 
वालका के पेशाव ओर टटठ्ढी के नजारे दीयय रहे # | नालियाँ णक तो 
हगी नहीं, ओर जो होंगी उनकी सफाई न होगी | नाडियो में इंट- 
पत्थर, फट कपडे सव डाल दिये जाते 7 | कुण ओर ताछाव, जहाँसे 


 पने का पानी लिया जाता है, रोगियों के मले-कुचेले कपड़े धोने के 


फारण जहरीले होगये !। जहाँ गाय-वंल वधे जाते हैं, वहाँ उनके 
पगाव और गोवर से योंही गन्दगी वनी रहती है | अक्सर मकानों के 
आसपास ही गड़ढ होते 0, जिनमे वरसाती पानी भरा रहता है, काई 


जमी रहती है ओर छकडी, पत्तियाँ व कभी-कभी मेला भी बहता रहता 


है| छोग उसीम आबदस्त लेते है, कुठ्ठा करते हैं, मिट्टी मल-मलकर 


. शैध थोते है ओर छोटा माँजते है। इसी पानी मे मच्छर का परिवार 
 परकर वीमारी फेछाता है । गलियों मे सडनेवाले मे पर मक्खियाँ 


मिनकती रहती है ओर अपने गन्दे पाँव लेकर वे वस्ती के भीतर 
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खाने की चीजों पर बंठती हे | शहरों म हालांकि इतनी वुरो हाटत 
नहीं है, लेकिन वहाँ सफाई का जितना इन्तजाम होता है उसके मुक्ता- 
बिले में सफाई वहुत कम होती है| वहाँ भी पक्की नालियों में वाहक 
ट्ट्टी-पेशाव करते है, भंगी के सफाई कर चुकने के वाद एकदम 
गलियों में कूडा-करकट डाल दिया जाता है। पेशाव-बर्सो में पेशाव 
न करके सडक आओ गलियां गन्दी कर दी जाती है। छोग वाज़ारों में 
चलते-चढने फल ग्वाते जाते है ओर छिलके फकते जाते है, उन्हें यह 
परवा नहीं कि केले के छिलके रास्ते में गिराने स कभो-की कितनी 
सीपण दुर्घटना हो जाती है। किसीको के आती है, तो बह बाजार 
मे ही घिनोना नजारा पंदा कर देता हे | कहने का मतलब यह हे 
नागरिक सफ़ाई से श्तने अधिक उदासीन दे कि कुछ पूछो मत! 
इसमे हमारी कितनी हानि है, यह वे सोचते तक नहीं। कभी रेल्गाडी 
के थर्ड छास के डब्बे मे सफर तो करो । उसीमे यात्री थूकने है। छिलके 
फेंकते है, पानी डाल देने है, मातायें बच्चों को पेशात्र करा देती है ओर 
डब्बा बेठने छायक नहीं रहता | हु 

नागरिकों का प्रधान कतंव्य है कि वे सफाई के नियमों को जाने 
ओर उनका पालन करें। लोगों की यह गन्दी आदत हछुडाने में वहुत 
समय लगेगा ओर शुरू मे तो स्वयं फावडा-माडू हाथ में लेकर गाँव 
के मार्गों की सफाई करनी होगी, पाखाने मिट्टी से ढकने होंगे, नालियाँ 
साफ़ करनी होंगी तथा कूडा उठाना होगा। कुछ स्वयंसेवक या सममा- 
दार नागरिक यदि शुरू में खुद सफाई करने लगें तो शेप नासमम 
नागरिक भी धीरे-धीरे सफाई के महत्त्व को समझ जावेंगे ओर 
सफ़ाई के काम में मदद देने लगेंगे । 

फिर गलियों और सड़कों मे जो कूडा फेंक दिया जाता है; उसकी 
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यदि कीमत छगाई जाय; तो करोड़ों रुपया साल घंठेगी। विदेशों में 
कुछ म्युनिसिपछ कमेटियों ने इधर ध्यान दिया है ओर वे छाखों रुपया 
कमाने छगी हैं । गलियों और सडकों के कूड़े के वर्गीकरण से तुम्हे 
मालूम होगा कि उसका कुछ हिस्सा वढिया खाद बनाने के काम आ 
सकता है, कुछ सिर्फ जमीन से दफन कर देने के ही काबिल होगा 
ओर कुछ का तुरन्त ही आर्थिक लाभ देने वाला उपयोग हो सकेगा | 
हड्डी का प्रत्येक टुकड़ा यदि बीन लिया जाय, तो कितने ही उपयोगी 
सामान बनाने के लिए वह कीमती सिद्ध होगा या पीसने पर वह 
बहुत बढ़िया खाद बनेगा। चिथढ़े ओर रद्दी कागजों का कागज 
बताया जा सकता है ओर जगह-जगह से इकट्ठा किया गया पाख़ाना 
खेतों के लिए स्वर्णमय खाद है । मल्मृूत्र को उपयोगी बनाने के लिए 
उसको मिट्टी मे मिलाकर ज्यादा-से-ज्यादा एक फुट गहरा गढा खोद 
कर उसमे दवा देना चाहिए | जमीन की ऊपरी सतह सूद्ष्म जीवों से 
भरो रहती है ओर हवा तथा रोशनी की मदद से; जोकि वहाँ 
आसानी से पहुँच जाते हे, ये जीव इस मलमृत्र को एक हफ्ते के 
अन्दर वढिया ओर मुलायम मिट्टी का रूप दे देते है । यह काम दो 
परह से हो सकता है | या तो पाखाने बनाकर उनमे मिट्टी के गमले 
था लोह की वाल्टियाँ रख दी जायें ओर रोज उन्हे इसके लिए पहले 
स अच्छी तरह तेयार की गई जमीन मे खाढी कर दिया जाय ओर 
या खेत मे चौरस गढा खोदकर उसीमे शोच किया जाय | मलमूत्र या तो 
गाँव के सामूहिक खेतों मे गाडा जा सकता हैं या अपने-अपने निजी 
खेतों में। यह सिर्फ म्रामवासी नागरिकों के सहयोग से ही सम्भव है। 
आजकल तो यह सारी कीमती खाद, जो छाखों रुपयों की होती है, 
रोज वरवाद होती है और बदले में हवा को गन्दा करती तथा बीमा- 
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रियाँ फेछाती है । कूढ़े-करकट में मिले छोहे की चीजों से ही विदेशी 
स्युनिसिपलछ कमेटियों ने काफी रूपया कमाया ह। मेरी इच्छा थी कि 
इस सस्तन्‍्ध मे तुम्हे कुछ विग्तार से सूचनायरे दूँ, छेकिन इससे पत्र 
बहुत बढ़ा होजायगा | गाँत्रीजी ने गाँवों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 
बहुत-कुछ विचार किया है | तुम उनका साहित्य पढ़ोगें, तो तुम्हे 
बहुत-सी काम की वात मिल्गी ।' 

तुम्हे शायद यह जानकर ताज्जुत्र होगा कि आज से २२०० वर्ष 
पहले मोर्य चन्द्रगुप्तर के काल मे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान 
दिया जाता था । कोटिल्य अर्थशास्त्र के नागरिक्र प्रणिध्रि के प्रकरण 
में चाणक्य लिखते है कि--“गढी मे कूहा फकने पर £ पण ओर 
सडक पर कीचड फंकने पर या कही कीचड व पानी रोक रखने 
पर ३ पण जुर्माना किया जाय । यदि यही अपराध राजमार्ग पर 
किये जावें, तो इससे दुगुना जुर्माना किया जावे | पुण्य-स्थान, जछ 
रखने के स्थान, मन्दिर, राजमार्ग तथा राजग्रासाद के पास पाखाना 
करने पर एक पण से ऊपर तथा पेशाव करने पर आधा दण्ड मिलना 
चाहिए। परन्तु यदि ये कृत्य दवाई, वीमारी या भय के कारण किये 
गये हों, तो कुछ भी सना न दी जाय । मरे हुए विलाव, कुत्ते, नेवले 
तथा साँप को नगर के वीच में फंक देने पर तीन पण जुर्माता 
किया जाय । मरे हुए गधे, ऊँट, खज्चर, घोड़े तथा दूसरे पश्चु को 
शहर के वीच मे फेक देने पर छ. पण तथा मरे हुए मनुष्य की छाश 
को फेंक देने पर (० पण जुर्माना किया जाय | अगर मुदद 

१ देखिए--पग्राम-सेवा (म० गाँधी) मू० ८) 

गाँवों का सुधार और संगठन (रामदास गीौड) मू्‌ ० १) 

दोनो के प्रकाशव--सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली । 
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को श्मशान के सिवा किसी अन्य स्थान पर रख दिया जाय या जला 
दिया जावे, तो १२ पण जुर्माना किया जावे ।” 

स्वास्थ्य-सम्बन्धी कतेब्यों के अछावा नागरिकों के कुछ ओर 
भी कर्तव्य हे, जिनके न करने से स्थानीय स्वराज्य-संस्थायं अपना 
काम नहीं कर सकतीं । अगर नागरिक अपनी सच्तानों को स्कूलों 
में न भेजे, तो शिक्षा के लिए हजारों कोशिश भी कामयाव नहीं हो 
सकतीं । यदि प्रत्येक नागरिक स्युनिसिपलछ कमेटी के टेक्स देना अपना 
फर्ज न समझे, तो कमेटी पंसा न होने की वजह से बहुत-से काम न 
कर सके। जबतक दोनों पहिये एकसाथ न चलें, गाडी का चलना 
कठिन होजाता है । राज्य भी; चाहे वह स्थानीय संस्था के रूप मे हो 
या प्रास्तीय ओर राष्ट्रीय सरकार के रूप मे एक गाडी है, जिसके 
सरकार ओर नागरिक ये दो पहिये हे । गाँव, जिला; प्रान्त या 
देश को उन्नति के लिए जरूरी है कि दोनों ही अपने-अपने कतंत्यों 
का पालन करें | जिस प्रकार स्युनिसिपल कमेटी ओर सरकार का 
कर्तव्य नागरिकों की उन्नति है, उसी तरह नागरिकों का फजे है कि 
वे उसके बनाये कानूनों का पाछन किया करे ओर आवश्यकता के 
अनुसार उसकी सहायता करते रहे । 

प्रत्येक नागरिक को यह बात अपने सामने रखनी चाहिए कि 
नागरिकता का आदर्ण प्रत्येक समय एक-दूसरे की सहायता करना है । 
यदि पडोसी के घर में आग छगी हो तो मेरा फर्ज हे कि में उसकी 
मदद करू । वाढ़ आदि दुवी विपत्ति आने पर छूत-अछूत, हिल्दू- 
मुसलमान, शत्रु-मित्र; ख्री-पुरुप, सव भेदभाव ओर छाज-परदा छोड- 
कर विपत्ति-निवारण के काम में छग जाना चाहिए। हमारे स्मृति- 
कार्रो ने समाज की एक शरीर से उपमा दी है, जिसमे विविध वर्ण 
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उसके जुदा-जुदा अंग बताये है। कल्पना तो करो कि यदि शरीर के 
भिन्न-भिन्न अंगों में परम्पर सहयोग न हो तो अरीर का काम कमे 
चलेगा ? अगर मुँह भोजन का स्वाद लेकर पेट में न पहुँचाये या मुख 
पर मक्खी वंठने पर हाथ न उडाये, या भोजन-प्राप्रि के लिए पर चढने 
से ओर हाथ काम करने से इन्कार कर दे; तो शरीर का कोई भी 
काम न चले । सबके सहयोगपूर्वक काम करने पर काफी पहले से 
जोर दिया जाता रहा है। कोटिल्य अर्थशात्त्र में लिखा है कि जब 
ग्रामिक ( श्राम का मुखिया ) सारे गाँव के छिए किसी काम पर जावे 
तो आमवासियों को वारी-बारी से उसके साथ जाना होगा। ऐसा न 
करनेवाले पर जुर्माना किया जाय ।' 

एक-दो बातों का ओर निर्देश करके यह पत्र समाप्त कर दूँगा। 
लोगों को गाँव का सामूहिक रूप से चारित्रिक ओर आर्थिक स्टेंणड्ड 
ऊँचा करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी बुराजयों है 
'जिनके कारण सारे गाँव की उन्नति नहीं हो पाती। आमतोर पर 
गाँवों मे फजछखर्ची यानी अपनी ताकत से ज्यादा खर्च करने को इतनी 
बुरी आदत है कि वीसियो साल तक मेहनत करने व कमाने के वाद 
भी किसान या मजदूर २०-५४) रु० नहीं बचा पाते। शादी ओर 
त्योहार पर कम खच किया जा सकता दै, मुकदमेवाजी ओर आपस 
के भगडों का खर्च बचाया जा सकता है। शराब, तमाखू आदि नशों 
को छोडा जा सकता है । ये काम एक आदमी अकेले नहीं कर 
सकता । इसके छिए सारे गाँव को पचायतों या विरादरी द्वारा एक 
साथ सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। एक-दूसरे को फायदा पहुँचाने 

९. ग्रामार्थेन ग्रामिक ब्रजन्त उपयासा पर्यायेण अनुगच्छेयु । अततु- 
गच्छन्त पणार्धपणिक योजन दद््यु । 
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की जबदंस्त इच्छा जब हरेक नागरिक में होगी, तब ये समस्याये भी 
खुद-बखुद हल होजावंगी। मुकदमे मे दूसरे को परेशान न कर 
आपसी समझते हारा फैसला कर लेने की इच्छा से मुकदमेवाजी पर 
होनेवाला दोनों दुलों का भारी ख्चे वच सकता है । बराती अगर 
कस्यापक्ष की दिक्त अपनी दिकत समझ छे, तो दहेज भोजनादि के 
शादी के बढ़े भारी खर्च बच सकते है । 

गाव के समझदार छोग जसे सफाई के बारे में शेष नाग- 
रिकों को शिक्षा दे सकते है, वसे ही सामाजिक दृष्टि से भी उन्‍हें 
शिक्षा दे सकते हे। वालविवाह, अनमेल विवाह, मृतक भोज आदि 
सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए गाँवभर मे आदर्श पेश 
करना ओर लोगों को समझाना उनका भारी फजे है । गाँव के अन- 
पढों को वे निजी या सामूहिक रूप से शिक्षा दे सकते है, अवकाश 
मिलने पर अच्छी पुस्तक या अख़बार सुना-सुनाकर उनका ज्ञान 
वहा सकते है, वेकार या भिखारी लोगों को काम करने की प्रेरणा 
या काम देने का प्रवन्ध कर सकते है, उनमे मितव्ययिता, सहिष्णुता 
गादि गुणों का प्रचार कर सकते है। 

अभी में तुम्हे आग, वाढ वगेरह विपत्तियों के आने पर सब 
छोगों की सहायता करने को छिख चुका हूँ। लेकिन सहायता करने 
फा दड़ सीखना पड़ता है । मेंने कई अग्निकाण्ड देखे हे, जवकि 
सारा-का-सारा गाँव जलने छगा है ओर गाँववाले कुछ भी नहीं 
कर सक। इसलिए नहीं कि वे कुछ करना नहीं चाहते, वल्कि इस- 
लिए कि उन्हे कुछ सूकता नहीं कि आग कैसे बुकाई जाय | गाँव- 
पाल हाथ-पर-हाथ घरे अपनी सारी दोछत को जलते देखते रहते हे 
और कुछ समझदार अभ्यस्त स्वयसेवक या स्काउट आते है ओर 
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थोड़ी देर मे सब व्यवस्था कर देते है। समय पर दसरे की सेवा करने 
को व्यावहारिक शिक्षा का ज्ञान भी नागरिकों को होना चाहिए। 
एक आदमी डूब रहा है, कहीं भारी चोट ग्वा गया है, कही आग 
लग रही है या कोई ओर आफत आ रही है, मेले में भारी भीड़ के 
कारण बच्चे कुचले जारहे है या गुम हो गये है, ऐसे मोरकों पर रक्षा 
की व्यावहारिक शिक्षा स्काउटां को दी जाती है। हरेक गाँव में भी 
रकाउटों या स्वयंसवर्कां का एक एसा दल होना चाहिए, जो नागरिकों 
को समय-समय पर सहायता ओर ऐसे कामों की शिक्षा देता रह। 

नागरिकों की सामूहिक कर्तव्य-भावना को ऋग्वेद के अन्तिम 
तीन मन्त्रों मे इतनी उत्तमता से बताया गया हे कि मं उन्हें यहाँ दने 
कालछाछच रोक नहीं सकता:--- 

सगच््छण्व स वदध्व स वो मनासि जानताम । 

देवा भाग यथा पृतं सजानाना उपासते ॥' 


समानो मत्र समिति समानी समान मन सह चित्तमेयाम्‌ । 
समान मत्रमभिमत्रये व समानेन वो हविपा जुहोमि ॥* 


समानी व आकृति समाना हृदयानि व । 
- समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥* 


१ हेशमनष्यो, आए सब अच्छो तरह मिलकर चलो, आपस म मत- 
मंद मत रक्‍्खो, एक-इसरे को पहचानने की कोशिश करो ।जैसे सूर्य, अग्नि, 
वाय आदि अपना-अपना कतेंव्य पालन करते है, उसी तरह आप भी 
अपना-अपना कतंव्य पालन करो 

२ आप सबकी एक सलाह हो, एकसाथ उठना-बैठना हो, दिल एक हो 
में सबको एक मतन्न से दीक्षित करता हैँ और एक से प्राकृतिक साधन दा हू ! 

३ आप लोगो का एक सकलप हो, दिलो में फूट न हो, आप लीगी 
के सब काम एकसाथ अच्छी तरह सम्पन्न हो सके । 


कै अ्कुकप्प है 
के ९ (.. $ 


मेरा देश 

१€-०७श८ 
पिछले दो पत्रों मे हमने गाँव या शहर के प्रति अपने कवंब्यों 
पर कुछ विचार किया है | पर यह तो प्राथमिक कर्तव्य है | हमारा 
कतन्य यहीं समाप्त नहीं होजाता | एक ओर प्रधान सस्था मोजूद है, 
जिसके प्रति भी मेरा फर्ज है ओर जो मेरे सहयोग की अपेक्षा करती 
है- वह है मेरा--हमारा देश | इसके प्रति अपने फर्ज को राष्ट्रीयता 
कद जाता है । यह राष्ट्रीयता भूगोल, भाषा, धर्म तथा दूसरी उन बातों 
से उत्पल्त होती है, जो निक्रटता तथा सामाजिक सजातीयता पदा 
करती हैं | किसी राष्ट्र की भोगोलिक रूपरेखा नियत होती हे। 
उलका अपना एक स्व॒तत्र नाम होता है । उसका अपना साहित्य, 
अपना इतिहास, अपनी सरकार ओर उसमे रहनेवालों के अपने 
स्व्राथ होते है | नागरिक ने व्यक्ति से कुटुम्त्र ओर कुटुम्त्र से गाँव या 
महर तक अपना कार्यक्षेत्र फंझाया ओर अब वह राष्ट्रया देश 

गक, जिसे वह अपनी मातृभूमि कहता है, अपना दायरा वढाता दे । 
इस मातृभूमि के भाव ने जातियों के इतिहास वनाये है । एक 
ममय था, जब देश या मातृभूमि का भाव छोगों में इतना प्रवल्त न था। 
मनुष्य का क्षत्र सकृचित था, पर वह बढ़ते-बढते अब एक राष्ट्र या देश 
तक फछ गया है | ओर यह यहाँतक बढ गया है कि जाति की जाति 
आम मूंदकर देशभक्ति, मातृभूमि ओर राष्ट्रीयणा के नाम पर अपनी 


जात कुर्तात करने मे जरा भी नहीं हिचकती । हजारों कवियों ने 
१0 
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मातृभूमि के नाम पर कविताए छिखी है, हजारां लेखकों ने वह 
होकर मातृभूमि का यशोगान किया है ओर छात्रों नागरिकों ने हमने- 
हंसते देशप्रेम के नाम से प्राणोत्सर्ग कर दिया है। अपने इस राष्ट्र या 
देश के इस्तजाम करनेवाले छोगों के समृद्द को सरकार कहते है, जो 
अपने नागरिकों की रक्षा का जिम्मा लेती है। एक देश उसमे रहने 
वाले सव नागरिकों को--सब श्रेणियां ओर सब्र जानियां को एक 
स्वार्थ से बांध देता है ओर एक नाम दे देता है। भारत के रहनेवाे 
भारतीय, ब्रिटेन मे रहनेवाले त्रिटिश और फ्रांस मे रहनेबाले फ्रामीसी 
कहलाते है । 

कई शहर ओर गाँव मिछकर जिला बनाते है ओर कई जिहे 
मिलकर प्रान्त कहाते है | कई प्रान्त मिछकर देश कहाते है। जिला और 
प्रान्तों के संबंध मे यह जरूरी नहीं कि वे एक्र समान बढ़े हों | अठग- 
अलग भोगोलिक परिस्थिति तथा अपनी शासनसंबंधी सुविधा के अनु- 
सार यह वटवारा किया जाता है। भारत बहुत वडा देश है। इ्सके प्रान्त 
भी उसी क्रम से बड़े है । इसका एक-एक प्रान्त यूरोप के एक-एक देश 
के बराबर दे। भारत के भी सभी प्रान्त ओर जिले एक समान नहीं 
हैं। नागरिक के जिस शासनाधिकार की चर्चा हम पिछले (पाचववे) प्रक- 
रण मे कर आये है, उसके अनुसार नागरिकों को अपने मामलों मे 
ज्यादा-से-ज्यादा दिलचस्पी लेने ओर अधिकार देने के सिद्धान्त को 
हमने माना था। इसीलिए स्थानीय स्वराज्य मे एक छोटे से केन्द्र को 
जनता को काफी अधिकार होते है । ऊपरी सरकार उसमे कम दखल 
देती है। कुछ ऐसे मामले होते है, जो श्राम पंचायत के क्षेत्र व अधिकार 
से बाहर होते है। उन्हे जिला-बोर्ड सम्हालता है, पर बह भी यथासभव 
अपने सव मामले स्वयं निपटाता है। वड़ी-बडी सड़कों जैसे जो कार्य 
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उसकी शक्ति से बाहर है, प्रान्‍्तीय सरकार के सिपुद होते हू । प्राल्तीय 
सरकार जहा जिला-बोड। पर निरीक्षण करती है, वहाँ अपने को भी 
यथासभव स्वतंत्र रखने की चेट्टा करती है | अप्रेछ १६३७ से पहले 
भारत मे जो शासन विधान चालू था, उसमे प्रान्तों को अपने प्रान्तीय 
मामलों मे सी बहुत-कम स्तत्तत्रता थी । उन्हे प्रायः प्रत्येक मामले मे 
केन्द्रीय सरकार का मुद् ताकना पडता था, इसलिए उस व्यवस्था को 
धूनिटरी सिस्टम! कहा जाता था | लेकिन अब ९१ प्रान्तों--बगाल, 
आसाम, विहार, उडोसा, मध्यप्रान्त, मद्रास, वम्बई, सिन्थ, सीमाप्रात, 
पजाव और युक्तप्रान्‍्त को काफी ज्यादा अधिकार देकर प्रान्तीय 
स्व॒राज्य दे दिया गया है। केन्द्रीय सरकार सब प्रान्तीय सरफारों 
का निरीक्षण करतो है ओर राष्ट्र-रक्षा आदि सिफे वही काम करती 
है, ज्ञिनका सारे देश से सम्बन्ध हो । इसके लिए वह कस्टम, रेलवे 
आदि आमदनी के कुछ सावन भी अपने पास रखती है | सब प्रान्त 
व संघविधान के अनुसार रियासतें भी इसकी सदस्य होंगी। अभीतक 
: हमारे यहाँ प्रान्तीय स्व॒राज्य तो कायम होगया है; लेकिन सघ-विधान 
, अमठ मे नहीं आया | 

मेरा विचार विधान के पेचीदे विस्तार मे जाने का नहीं है । 
विधान का निर्देश तो में प्रसगवश कर गया, मेरा मतलछव सिर्फ यह 
था कि नागरिक के कठंव्य अपने-अपने परिवार ओर अपने गाँव 
शी शहर तक ही सीमित नहीं है, वे इससे कहीं ज्यादा, अपने प्रान्त, 
पारद्ज या राष्ट्र के प्रति है। जेसे नागरिक को परिवार ओर गाँव के 
हित में अपना हित समझना होता है, उसी तरह प्रान्त व देश के हित 
को भी अपना हित समझना चाहिए | अगर देश की स्थिति ही सुर- 
क्षित न हो, तो गाँव या परिवार की हालत भी ख़तरे मे पड सकती 
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है | इसका उदाहरण देने की बहुत जरूरत नहीं। भारत की अपनी 
सरकार नहीं है। इसका असर दर-से-द्र कोने में रहनेवाले भारतीय 
किसान पर भी उतना ही ज्यादा पढ़ता है, जितना राजधानी दिल्ली 
मे रहनेवाले नागरिक पर। रेलवे, सेना, सामुद्रिक तटकर, विनिमय 
आर मुद्रानीति आदि कई महत्त्व प्रणवपय सार देश से सम्बन्ध रसत 
है | इसलिए यह जरूरी 8 कि देण के मामलों में नागरिकां को पूरी 
रुचि हो | यहाँ में देश के प्रति अपने कुछ कर्तव्यां की ओर तुम्हारा 
ध्यान खींचता हूँ:-- 

(१ ) केन्द्रीय ओर प्रान्तीय थारासभाओं के चुनाव में जहाँतक 
मुमकिन हो, योग्य उम्मीदवार को भेजना चाहिए | पेसे के, जात-पात 
के या मजहव के लिहाज से नहीं, लेक्रिन योग्यता ओर डदेशसेवा को 
कसोटी से नागरिकों को चुनाव के समय वोट देने चाहिए | अभीतऊ 
भी भारत में वहुत-कम नागरिकों को मताधिकार प्राप्त हे ओर जो है 
भी; वह साम्पत्तिक या शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता पर। यह अनुचित 
है | बालिगमात्र को मताधिकार मिलना चाहिए, जेंसा कि में अधि- 
कार के सिलसिले मे छिख चुका हूँ। भारत के मताधिकार का दूसरा 
बड़ा दोष यह है कि इसमे हिन्डस्तानियों को अछग-अछग दर्लों, फिरका 
या सप्रदायों मे बाँट दिया गया है । जो उम्मीदवार अपने सम्प्रदाय क 
साम्प्रदायिक भावों को जितना ज्यादा भडकावेगा, वही ज्यादा वोट 
प्राप्त कर सकेगा ओर आज इसका नतीजा होरहा है भारत में सा4- 
दायिकता की वद्धि | 

(२ ) देश के सामने जो समस्या पेश हो, उसमे नागरिक भी 
खूब दिलचस्पी छें। राष्ट्र के विधान ओर सरकारी मशीनरी के वार 
में पूरी जानकारी होनी चाहिए । प्रत्येक महत्वपूर्ण समस्या पर छोर 
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मत जागृत होना चाहिए, जिससे चुने गये प्रतिनिधियों को भी लछोक- 
मत का निरादर करने को हिम्मत न हो । 

(३) अगर कोई ऐसा मोका आजाय, जब प्रजा के हाथ से 
अपने अधिकार छिनने छगें,तो उससे सतक रहना चाहिए । जो अधि- 
कार हमारे पूर्वजों ने सदियों छडकर प्राप्त किये है, उन्हे यों-ही अपनी 
लापरवाही ओर उपेक्षा से गवा देना परले दर्ज की सूर्खंता होगी। 
अधिफारों की रक्षा के लिए यदि आन्दोलन की आवश्यकता हो, तो 
उससे भी घवराना नहीं चाहिए | 

(४) राष्ट्र की सरकार जैसा कि में वार-बार कह चुका हूँ, 
सब्र नागरिकों की प्रतिनिधि-सस्था है | इसका अथ्थे यह है कि नाग- 
रिक खुद ही अपने पर शासन करते है । इसका यह भी अथ हुआ 
कि सरकार जो कानून वनाती है, जो टक्‍क्स लगाती दे, वह हमारी-- 
हमारे प्रतिनिधियों की सम्मति से छगाती है। उन कानूनों ओर 
आज्ञाओं को मानना हमारा कर्तव्य है। यदि हम इन सरकारी हुक्‍्मों 
को मानने से इन्कार कर देते हे, तो इसका परिणाम यह होगा कि 
वह सरकार फेल होजायगी ओर तत्र शक्तिशाली पुरुष सेनिक वल 
मे हम पर हावी हो जावंगे, जो हम कतई पसन्द नहीं है । हाँ, यदि 
विदेशी सरकार हो ओर वह छोकमत का निरादर कर अनुचित 
कानून जारी करे, अनुचित टक्‍्स छगावे, तो उनका विरोध करना 
शा का कबछ अधिकार ही नहीं, कतंव्य भी हैं । जिस शुल्लाम देश 
फ नागरिक निरंकुश विदेशी सरकार के अनुचित ओर कठोर नियमों 
फा सिर झुकाकर पाछन करते है, वे अपने क॒रतंव्य से गिर जाते है । 
विदेशी सरकार का विरोध करने मे चाहे कितनी ही तकलीफें क्यों 
ने सनी पड़, नागरिकों को घबराना नहीं चाहिए | 
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( £ ) राष्ट्र या दश की उन्ननि में यदि कुठ त्याग करना पड़े, तो 

वह करने में भी संकोच न करना चाहिए। महाभारत में लिखा है;-- 
पस्यजेदेक कुलस्थार्थे ग्रानस्थार्थ कुछ त्यजेत । 
गाम जनपरदस्याथ आत्मार्थ पृथिवी त्वजेत्‌ ॥ 

कुछ के लिए एक व्यक्ति, ग्राम के लिए कुछ, ओरे प्रान्त के लिए ग्राम 
को छोडने में संकोच न करना चाहिए। जो गप्टर हमारे जन-धन आर 
प्राण को रक्षा करता हैं, उसके लिए यदि हम अपने प्राण दक दने 
पडे, तो भी उसके लिए संकोच न करना चाहिए। मानभूमि के ढिए 
आत्म-बलिदान की सकड़ां बीर कथाएँ इतिहास में विद्यमान है। जिस 
देश में हम पंदा होते हैं, खेलने है, कूदते है ओर सब प्रकार के मुझ 
पाते है, यदि उसकी रक्षा के छिए हम अपने को बलिदान भी करदे, 
तो वह महंगा सोदा नहीं है। फिर, मातृभूमि की आजादी हमारी 
अपनी आजादी है | हमारी गतिविधि, हमारा चिन्तन, हमारा प्रत्येक 
काम ऐसा होना चाहिए कि उससे हमारे देश को जरा भी दुःख न 
हो | अथवंबेद के प्रथ्वीसूक्त में नागरिक का कर्तव्य बताया गया है-- 
उठते, बेठते हुए, खड़े हुए, दायें या वायें पर से हम मातृभूमि को 
कोई कष्ट न दें।' अपने छोटे-ःड़े भेद-साव भूलकर मातृभूमि पर 
विपत्ति के समय हमे एक होजाना चाहिए | 

( ६ ) आजकल प्रत्येक सभ्य राप्ट्र के नागरिक की यह कोशिश 
रहती है कि वह अपनी मातृभूमि की इज्जत की रक्षा करे। भारतवर्ष 
में भी राष्ट्रीयता की दिनोंदिन दृद्धि होरही है। जहाँ यह देश के 
लिए शुभ छश्नण है, वहाँ हमारी राष्ट्रीयता मे एकागिता का दोप भी 


? उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्त उत्त प्रक्रामन्त । 
पद्भया दक्षिणसव्या+्पा मा व्यविष्महि भूम्याम्‌ । २८ । 
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है | हमारी राष्ट्रोयशा के केवछ राजनेतिक रूप का विकास होरहा है। 
केवठ राजनीतिक अधिकार ही हमारे लिए काफी नहीं है। राष्ट्र की 
संस्कृति, राष्ट्रकी सभ्यता ओर राष्ट्र की भांषा आदि की भी हमे 
प्राणपण से रक्षा करनी चाहिए। इस ओर हमारी भीषण उदासीनता 
राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इससे हममे आत्माभिमान या 
देश-गोरव नष्ट होजाता है। हमे अपने इतिहास पर -इतिहास के वीर 
नायकों पर गवे करना चाहिए। हरेक मुल्क मे वीरपूजा के उत्सव 
बड़ी धूमधाम से मनाये जाते हैं। विशुद्ध विदेशी पोशाक मे रहने ओर 
विदेशी भाषा बोलनेवाले से आप सच्ची राष्ट्रीयता की आशा नहीं कर 
सकते। वह अपने देश की आम जनता से कभी हिलमिल नहीं सकता, 
न उससे पूरी हमद॒दीं कर सकता है । विदेशी तालीम ने हम शिक्षित 
भारतीयों को सचमुच आम जनता से इतना दूर कर दिया है कि 
अपने ही देश के गाँवों मे हम परदेशी से मालूम पड़ते हैं । 

(७ ) हमे प्रत्येक आर्थिक, सामाजिक, नंतिक, धार्मिक ओर 
साहित्यिक क्षेत्र मे अन्य राष्ट्रों से आगे बढ़ने व अधिक उन्नति करने 
की कोशिश करनी चाहिए। हमारे अन्दर राष्ट्रीयता का एक ऐसा 
उत्माह होना चाहिए कि हम अपने देश की सर्वाद्भीन उन्नति के विना 
का चेन ही न ढ॑ 

(८) जब देश पर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया हो, तब 
पत्येक व्यक्ति को राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, यह में पहले लिख 
पका हूँ। लेकिन जब अपना देश ही आक्रमणकारी हो ओर अन्याय 
ते सर पर आक्रमण कर रहा हो, तब भी क्‍या हमे उस युद्ध मे 
भस्मिल्ति होना चाहिए ९ इस सवाल का जवाब वहुत आंसान नहीं 
ह । कुछ राजनीतिज्नो का मत है कि जब सरकार युद्ध का निश्चय कर 


बच्चे 
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ले, तब्र नागरिकों को अपनी इच्छा को दबाकर बहुमत का आदर 
करना चाहिए। बहुत दफा सरकार जनता को सहयोग ठेने के लिए 
कानून द्वारा बाधित करती है, लेकिन मेरा विचार कुछ भिन्न है। किसी 
दूसरे देश पर बिना किसी कारण अपनी साम्राज्य-लिप्सा शान्‍्त करने 
को खानिर ही आक्रमण करना पाप है| मनुष्य का दायरा केवल राष्ट्र 
की भोगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं है, वह तमाम दुनिया का-- 
सारो मानव-जाति का भी तो एक अग है| जमे एक नागरिक अपने 
पडोसी का अधिकार-हरण करके पाप करता है, वेसे ही एक राष्ट्र 
भी यदि दूसरे राष्ट्र को पराधीन करता है, तो वह भी पाप करता है | 
इसलिए ऐसे मोर्के पर नागरिकों को दिलेरी के साथ अपनी सरकार 
का विरोध करना चाहिए। यदि इतना आत्मवछ आज यूरोपियन 
मुल्कों के नागरिकों मे आजाय, तो सात्राज्यवाद के लिए होनेबाले 
हमले भी बन्द होजाय। राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान प्रो हेरल्ड 
छास्की लिखते है कि--- 

“आत्मा की प्रेरणा से बढ़कर ओर कोई कर्तव्य का निर्वारण 
नहीं कर सकता | आत्मा की आवाज को दवाना स्वतन्त्रता के साथ 
धोखा करना है। जो इस प्रकार की आज्ञाये स्वीकार कर लेते है, वे 
गुलामी की सीढ़ी का काम देते है। जो अन्याय को देखते हुए भी 
चुप बेठे रहते है, वे भी उस अन्याय के करनेवाले है।. स्वतन्त्रता 
का अर्थ है अपने प्रति सच्चा रहना ओर यह तभी कायम रह सकती 
है, जब संघर्ष या मुकाबला करने का साहस हो । यह साहस-सिर्फ 
यही साहस स्वतन्त्रता की गारन्टी है। लोग कहेगे कि इससे अराज- 
कता फेल जायगी | में मान छेता हूँ, पर हमेशा व्यवस्था ही सर्वोत्कषट 
चीज नहीं होती है और विद्रोह हमेशा हानिकर भी साबित नहीं 
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हुए। शक्ति का उद्देश्य सिर्फ शक्ति नही है, शक्ति का उद्देश्य है सुख 
की प्राप्ति। यदि शक्ति से सुख या आत्मसन्तोष का छाभ न हो, इसके 
विपरीत आत्मा को असन्‍्तोप हो, तो सिवाय उस शक्ति से संघर्ष या 
विद्रोह के, हमारे पास ओर क्या मार्ग रह जाता है ९ अन्यथा अपने 
सुख का हम बलिदान कर दें ।” आगे चलकर प्रो० छास्की लिखते 
हैं कि “हमारी सरकार कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उसे यह भय 
ही हमारी स्वतन्त्रता का सबसे बडा प्रभावशाली साधन है कि जनता 
की स्वतन्त्रता का परिणाम होगा, दृढसकल्प नागरिकों द्वारा विद्रोह 
या क्रान्ति |?” 

नागरिक का फज है कि वह अपने दायरे को बढाते-बढाते तमाम 
दुनिया को अपना दायरा वना ले। कुछ छोग अन्तर्राष्ट्रीय विश्व- 
वन्धुत्व की कल्पना करते हुए कुछ, जाति या देश के अभिमान को 
भूल जाते है, इन्हे सकीर्णता कहकर इनका निरादर करने लगते है । 
ठोकमान्‍्य तिलक ने ऐसे छोगों को खूब अच्छा जवाब दिया है। वे 
कहते हू--“निगण त्रह्म की प्राप्ति के छिए जिस प्रकार सगुणोपासना 
आदश्यक है, उसी प्रकार '“वसुवव कुटुम्बकम' की बुद्धि पाने के लिए 
कुल, जाति और देश आदि के अभिमान की भी आवश्यकता है । 
समाज को प्रत्येक पीढी इसी जीने से ऊपर चढतो है ओर इसीलिए 
उस सीढी को बनाये रखना पडता है। ** मंजिल पर सजिल 
त्यारी करके इमारत वन जाने पर जिस प्रकार नीचे के हिस्से 
निकाले नहीं जा सकते, अथवा जिस प्रकार तल्वार हाथ में आ जाने 
पर भी छुदाढी की, या सूर्य होने पर भी अग्नि की जरूरत वनी ही 
रहती है, उसी प्रकार सर्वभूत-हित की अन्तिम सीमा तक पहुँच जाने 
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पर भी न केवल देशाभिमान की ही नहीं, वरन्‌ कुछाभिमान की भी 
आवश्यकता वनी रहती है [” हाँ, इस हालत मे अपने देश की उन्नति 
का अथ दूसरे राष्ट्र का पतन नहीं होगा। अपना व्यक्तित्व, परिवार, 
गाँव, नगर, देश ओर विश्व ये पाँच वृत्त हे, जिनका केन्द्र एक हे 
ओर क्रमशः ये अपने पहले से बढ़ है। ये परस्पर बिरोथी नहीं हैं | 
इसलिए एक समय एक व्यक्ति के लिए सम्भव है कि वह अपने-अपने 
परिवार, गाँव, नगर, देश आर विश्व सबके हितों की रक्षा कर 
सके । जहाँ एक हित दूसरे को काटने गो, वहाँ बढ़े व्त्त को तरजीह 
दी जानी चाहिए | राप्ट्रसंध ( लीग आफ नेशन्स ) इस दिशा में काफ़ी 
सफलता प्राप्त कर सकता, यदि उसके सदस्य इस नियम का पालन 
करते, ठेकिन उनकी स्वाश्थी प्रवृत्ति ने राप्ट्रसंधच को छुटेरों का सदस्य 
बना दिया है | कितनी वडी विडम्बना हैं | 


खछ। 
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तुम्हारे पत्र की अत्यन्त प्रतीक्षा थी। माँ के समाचार जानने को 
बहुत उत्कण्ठा थी, लेकिन तुम्हारा पत्र नहीं आया । शायद तुम माँ 
की सेवा-झुश्रपा मे छगे होगे । माता की सेवा का सोभाग्य बिरले को 
ही मिलता है। अपनी सेवा से प्रसन्न करके माँ से आशीश पानेवाला 
वडभागी होता है | तुमने मनु का “अभिवादतशोलस्य वृद्धजनोपसेवित । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयृविद्या यशो बलम्‌ ।” यह स्कोक पढ़ा होगा। 
मं इस श्लोक का कायल हूँ। तुम्हे माँ की सेवा का अवसर प्राप्त 
हुआ है। सच्चे दिल से की गई सेवा व्यर्थ नहीं जाती । मुझे विश्वास 
है कि तुम्हारी सेवा से माँ फिर नीरोग हो उठगी । मुझे! तो इस सेवा 
का अवसर ही नहीं मिला | में जब धर पहुँचा था, माँ कुछ घण्टो 
को मेहमान थीं | माँ जवतक थी, उसका मूल्य नहीं समझ पाया था, 
उसके जाने एर सहसा माहठूम हुआ कि में ( ३० वर्ष का, एक-दो 
वर्दों का वाप होकर भी ) कितना अनाथ होगया हूँ। में पिछले पत्र 
मे ही लिख चुका हूँ कि माँ की सेवा ओर देश-सेवा मे विरोध नहीं 
है। माँ की सवा भी नागरिक का महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हे । 
अब मेरी पत्रमाठा समाप्त होने हो छगी है । दो-एक पत्र और- 
पस, फिर यह चर्चा समाप्त | 
पिछले पत्र में देश के प्रति नागरिक के कतंव्यों पर लिखते हुए 
एक ख़ास विपय जानकर छोड गया था। वही इस पत्र मे लिखने का 
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विचार है। मातृभूमि के प्रति कर्तव्यवुद्धि- -मात्रभूमि के लिए बलिदान + 
आदि जब्द बहुत हृदयस्पर्शी है, छेक्रिन यद्द मातृभूमि, यह राष्ट्र ह 
क्या ९ केवछ नदी-नालों या पहाड़ों का नाम ही तो राष्ट्र नही है। 
बरतुतः राष्ट्र हे भूगोल, इतिहास, व, भाषा, संरक्षति आदि अनेक 
प्ियों से पररपर सम्बद्ध एक नियत सीमित देश में रहनेवाले 
तागरिकॉ--आवाछपद्ध नरनारी का समूह, फिर चाहे उनमे कितनी 
ही श्रंणियाँ हो | वस्तुतः यही राष्ट्र है । राजनीतिशाज्ञ की पुस्तकों में 
राष्ट्र के क्षण पर जो विवाद किया गया #, म॑ उसकी वारीकियों मे 
नहा जाना चाहता। अपनी वात समझाने के लिए राष्ट्र का इतना 
ही लक्षण काफी है । हम भारतीयों के लिए राष्ट्र क्या 6 ? भारत की 
भोगोलिक सीमा में रहनेवाले सब भारतीय, चाहे वे स्त्री हा या पुरुष, 
बच्चे हों या बूढ़े, हिन्दू हों या मुसलमान, सिख हों या पारसी, इसाई, 
दलित हों या सबर्ण, किसान हों या जमीदार, मजदूर हों या पून्नी- 
पति | सत्र भारतीय राष्ट्र के अनिवार्य अग है । इन सबके हितों कौ 
रक्षा, इन सबकी सेवा ओर इन सबकी उन्नति हो नागरिकों का 
पहला कर्तव्य है । कोई वर्ग, कोई श्रेणी किसी दूसरे वर्ग या श्रेणी के 
अधिकारों का अपहरण न करे | सब एक-दूसरे के अधिकारों का 
आदर कर । में सक्षेप से इस पत्र मे एक-एक शओेणी पर विचार 
करने का यत्न करूंगा | 
भारतवर्ष की सबसे बडी समस्या साम्प्रदायिक समस्या है| यह 
आज भारत के बढ़े-से-बढ़े नेताओं, राजनीतिज्ञों ओर विचारों 
को परेशान केर रही है। इसकी तह मे एक-दूसरे के प्रति अविश्वास, 
और धार्मिक असहनशीढता काम कर रही दे। इसी अविश्वास ओर 
असहिष्णुता के कारण हो पिछले १६ सालों में कितने भयकर देंगे 
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हुए, सेकडों मारे गये, कितनी स्त्रियों का अपहरण किया गया, छातों 
रुपये की जायदादे जला दी गई । मेरा धर्म सच्चा है, दूसरे का भूठा, 
यह विश्वास ही इन कंगडों की जड है। हरेक धमंप्रवर्तक महापुरुप 
के जीवन का अध्ययन करने से हमे माठूम होगा कि उसने अपने 
समय भोर देश की हालतों के अनुसार कुछ विशेष बातों पर जोर 
दिया | बहुत मुमकिन है कि हजरत मुहस्मद अरब मे न होकर भारत 
मे होते; तो उनकी शिक्षाओं से बुछ दूसरी बातों पर बल दिया 
जाता | इसी तरह म० बुद्ग, इंसा ओर गुरु नानक आदि की शिक्षाओं 
मे भी अपने चारों ओर को परिस्थितियों का प्रभाव साफ तोर से प्रतीत 
होता है | फिर एक महापुरुष को विलकुछ मुकम्मिछ ओर निर्श्नान्‍्त 
मान लेने की गलती की जाती है | यदि ऐतिहासिक दृष्टि से निष्पक्ष 
विवेचन किया जाय, तो धर्मग्रवर्तकों की भी अनेक अपूर्णताए हमारे 
सामने आयेंगी, यहाँतक कि सूर्य मे भी धब्बे दीखते है। हमे देखना 
तो यह चाहिए कि एक नागरिक के दार्शनिक मंतव्यों का उसके 
आचरण पर तो ऐसा प्रभाव नहीं पडता, जोकि समाज के लिए या 
पड़ोसी के छिए नुक्सानदेह हो | धर्मो का अध्ययन करने से घढ़ 
साफ मालम होता है कि सभी धर्मप्रवर्तकों ने सार्वभोमिक धर्म सदा- 
चार की शिक्षा दी है। कोई मस्जिद मे जाय, गिरजे या मन्दिर में 
जाय, ब्ससे किसी दूसरे की हानि नहीं होती । इसलिए हम सब नाग- 
रिझ्लं का कतंव्य है कि हम हरेक धर्म या सग्ग्रदाय को उन्नति करने 
दें | इतना ख़्यार हमे जरूर रखना चाहिए कि अपने धर्म का प्रचार 
फरते हुए किसी दूसरे से जबदंस्ती न करें, क्योंकि ऐसा करना उस 
अधिकार को छोनना है, जो धार्मिक स्वतन्त्रता के वारे में नागरिकों 
को मिला हुआ है ओर जिसकी चर्चा हम अधिकार के प्रकरण मे 
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कर चुके है। राष्ट्रसम्बन्धी व्यवहार मे तो नागरिकों को सिर्फ ध्तना 
टे्खना चाहिए कि कोड व्यक्ति कितता योग्य है, उसमें जन-सेवा की 
कितनी छगन है। इस कसोटी पर उतरनेवाले किसी भी व्यक्ति को 
बिना किसी मिम्कक के ऊँचे से ऊँचा पद दिया जा सकता है । 
स्त्रियों के साथ भी नागरिकों का व्यवहार बहुत अच्छा होना 
चाहिए। नारी शक्ति की जननी है | समाज के निर्माण में पुरुष की 
अपेक्षा उसका हिस्सा कम नहीं है । “ल्ली के अभाव मे संसार हिसा, 
कलह, अशान्ति ओर दुःख का नमृना बन गया होता। शोभा, 
सुन्दरता, सरसता आर सजीदता की जगह भीपणता, वीमत्सता, 
नृशंसता, स्वार्थान्धता ओर रक्तपिपासा का राज्य ठिखाई देता। स्त्री 
ने उत्पन्न होकर जगन्‌ पर अमृत की द्वष्टि की है । उसने मनुष्य को 
उत्पन्न ही नहीं किया, जगत को जिलछाया ओर अमर भी किया है ।” 
ऐसी स्त्री जाति के सुखों को चिन्ता पुरुष समाज का प्रथम धम हे । 
स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों के स्वास्थ्य ओर ब्लियों की दूसरी सुविधाओं 
का इन्तजाम करना चाहिए | राजनेतिक या सामाजिक दुृष्टियों से 
पुरुषों व ख्लियों मे यथासम्भव कोई फर्क न रहे। विधवाओं के साथ 
होनेवाले अत्याचार बन्द कर देने चाहिए । रोजमर्रा पतियों द्वारा 
स्त्रियों पर होनेवाले अत्याचारों की भी समाप्ति हो जानी चाहिए। 
दलितों के सम्बन्ध मे पहले भी में विचार कर चुका ह। कोई 
मनुष्य जन्म के कारण दलित नही है| सभी नागरिकों को, जो भी 
इस राष्ट्र मे उत्पन्न हुए हे, एक समान विकास करने का अधिकार 
है | नागरिकों को चाहिए कि वे जहाँ किसी के साथ धार्मिक भेदभाव 
न करें, वहाँ जन्म या वर्ग के कारण भी किसी से भेदवुद्धि न रख । 
लोकमान्य तिछुक ने ठीक ही कहा था कि “किसी आदमी को 
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अस्पृश्य कहना सगवान्‌ के विरुद्ध पाप करना है; क्योंकि वह भी 
भगवान्‌ ही का एक पुत्र हे ।” 

एक ढेश मे ऊपर लिखे श्रेणी-विभाजन के सिवाय आशिक दृष्टि 
से भी श्रेणियाँ बॉटी जाती हे । किसान, जमोंदार, मजदूर, पूंजीपति, 
बोद्धिक पेशे, शासक श्रेणी वगेरा कई जमायते है, जिनके अधिकारों 
की रक्षा के लिए हमे कोशिश करनी चाहिए | किसानों पर अबतक 
जमींदारों ओर सरकारी कर्मचारियों की ओर से संकडों प्रकार के 
अत्याचार होने का नतीजा यह हुआ कि तमाम मुल्क के लिए अन्न 
पंदा करनेवाला किसान खुद भूखों मर रहा है । यह स्थिति किसी 
भी हालत मे न रहनी चाहिए। किसान को तो समस्त देश का 
अन्नदाता होने के कारण सबसे अधिक इज्जत होनी चाहिए। किसान 
से उतना ही टेक्स लेना चाहिए; जिसे वह बरदाश्त कर सके । उसको 
आमदवी बढ़ाने, उसके खर्च कम करने ओर खेतो के सुधार की 
ओर भी नागरिकों का पूरा ध्यान रहना चाहिए। उनकी आर्थिक ओर 
सामाजिक स्थिति को उन्नत करना चाहिए। मजदूरों के साथ भी 
यही उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए । मिलों मे उनकी अनेक तकलछीफों 
को दूर करना चाहिए | काम के घंटे, मजदूरी व उनसे व्यवहार मे 
भनुप्यत[ का परिचय देना चाहिए। यदि किसी देश के किसान मजदूर 
दरिद्र ह, तो उस देश का व्यापार व्यवसाय भी जरूर चोपट हो 
जायगा | अगर एक राष्ट्र की ख़रीदने की ताकत ही नष्ट हो जाय, 
तो उसका नतीजा व्यापार-व्यवसाय का नाश तो है ही। हि 

जुमीदारों व पजीपतियों के साथ भी नागरिकों का व्यवहार 
न्यायपूर्ण रहना चाहिए | आज बहत-से विचारक इन दोनों श्रेणियों 
$ अग्तित्व की उपयोगिता से इन्कार करते हे। म॑ यहाँ इस वहस 
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में नहीं पडना चाहता । मेरा तो कहना यह है कि खेती ओर बिशेष- 
कर व्यवसाय की उन्नति में धनिक श्रेणी का विशेष हाथ रहा है, 
इसलिए उसके साथ भी अन्याय ओर वात्कार नदी करना चाहिए। 
हाँ, उन्‍्हांने दरिद्र जनता पर जो अत्याचार कर रख हे, उन्हे भी दर 
करने मे संकोच नहीं करना चाहिए | घन को अनुचित महत्त्व देने, 
आम छोगों को उन्नति की ज्यादा-से-ज्यादा सुविधाएँ देने का परिणाम 

है होगा कि अमीर श्रेणियां ने जो अनुचित दबदवा कायम कर 
रखा ह, वह खुद ही खतम होजायगा । 

देश की सब जमायता को नागरिकता के अधिकार एक-से है। 
यह मानकर यदि सभी नागरिक एक दसरे के हितों और अधिकारों 
का खयाल रख, तो मुल्क्र की वहत-ली अन्दत्नी समस्याएं हल 
हो जाये | ब्वके सिव्रा जनता को अपनी नेतिक सतह भी ऊची 
करनी चाहिए | चोरी, मारपीट, व्यभिचार, धोखा, बेईमानी आदि 
दगणों के निवारण की सामाजिक रूप से कोशिश होनी चाहिए | 
सरकार द्वारा जारी किये नियमों ओर कार्यो में जनता को पूरा 
सहयोग देना चाहिए। यही नागरिक के कतंव्य है | 

यूनानियों की निम्नलिखित नागरिक प्रतिज्ञा सभी नागरिकों के 
लिए विचारणीय है। प्राचीन यूनान मे नगरराज्य होते थे, इसलिए हम 
नगर से राष्ट्र ही समझना चाहिए। वह प्रतिन्ना यह हैं :-- 

“यह हमारा नगर है। हम अपनी कायरता या वेईमानी के किसी 
काम से इसका अपमान न करेगे, न हम अपने दुखी साथियों का 
कार्यक्षेत्र मे साथ छोडेंगे। हम इस नगर की पवित्र वस्तुओं तथा 
आदर्शो की रक्षा के छिए छडेगे, चाहे हम अकेले हों या बहुतों के 
साथ हाँ | हम नगर के नियमों का आदर तथा पालन करगे 
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उनकी अवहेलतना करनेवाले बन्घुओं मे भी ऐसा ही भाव भरने का 
यथाशक्ति प्रयत्न करंगे, हम नागरिक कर्तव्यों की सार्वजनिक भावना 
को उत्तेज्ञित करंगे। इस प्रकार इन सत्र उपायों से हम इस नगर को 
ज्ेस्ता हमे यह सोपा गया है उसकी अपेक्षा आनेवाली पीढी के लिए 
कम नहीं, अधिक महान, उन्नत ओर सुन्दर बनायेंगे ।” 

इस प्रतिज्ञा के आखिरी वाक्य की ओर में तुम्हारा ध्यान खास 
तोर से खींचना चाहता हूँ | यद्दि हरेक नागरिक, चाहे वह किसान 
हो या मजदूर, डाक्टर हो या बकीछ; वेज्ञानिक हो या दार्शनिक, 
राजनीतिन्न हो या शासक, उपदेशक हो या अध्यापक, कारीगर हो या 
दुकानदार, व्यवसायी हो या इंजिनीयर, इस आदश को अपने सामने 
रक्‍्खे ओर किसी काम को अपने हाथ में लेने से पहले की अपेक्षा 
अधिक अच्छी हाठत मे कर देने का दृह निश्चय करले, तो एक ही 
पीढो में देश एक सदी आगे वढ़ सकता है। हरेक नागरिक अपने- 
अपने कार्य-श्षेत्र का विकास करे, आगे बढ़ना, यह आदर्श अपने 
मामने रक्खे। इस आदर्श को सामने रखने से ही आज यूरोप वज्ञा- 
निक, राजनेतिक, व्यापारिक ओर व्यावसायिक आदि सभी क्षेत्रों मे 
इतनी उन्नति कर सका है । इसी आदर्श को सामने रखकर कोई भी 
राष्ट्रीय या सामाजिक आन्दोलन सफल होते है। संसार की उन्नति 
या विकास के मूल मे यही भाव झुख्यतया काम करता है । 
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कतेव्यों का संघ 
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पिछले सात पत्रों म॒ हमने नागरिका के व्यक्तिगत, पारिवारिक, 
सामाजिक ओर राष्ट्रीय कर्तव्यों पर विचार किया है। वे जरुरी है 
ओर सच्चा नागरिक उनका पालन करने की कोशिश भी करता है| 
लेकिन कभी-कभी ऐसे अवसर भी सामने आजाने हैं, जब ये कनंन्य 
आपस में ही टकराने छगते हैँ | महाभारत के युद्ध के मोक़े पर 
अज़ुन के सामने भी यही कर्तंव्य-संधप उपस्थित हुआ था। एक ओर 
उसके गुरु तथा रिश्तेदार थे, जिन्हें वह मारना नहीं चाहता था, ओर 
दूसरी ओर क्षत्रिय का धर्म था। ऐसी कतंन्यमूढहता अक्सर बहुत 
मोकों पर लोगों के सामने उपस्थित होती दे, जब उन्हे दो कतंव्यों के 
बीच मे से एक का चुनाव करना पडता है, लेकिन उन्हें सूमता 
नहीं | “कि कर्म किमकर्मेति कवयोउ्प्यत्र मोहिता” पण्डित भी 
बहुधा ऐसी पहेली नही सुलका सकते | छोकमान्य तिलक ने 'गीता- 
रहस्य” के दूसरे प्रकरण “कर्म-जिज्ञासा” में ऐसे बहुत-से उदाहरण 
दिये है, जबकि धर्म के साधारण नियमों के पालन में ऐसी 
अडचने पेदा होजाती है, और आदमी किंकतंव्य-विमृढ होजाता 
है | सत्य बोलना धर्म है, सत्य की हजार अश्वमेव यज्ञों से तुलना दी 
गई है, लेकिन आततायी से गो को बचाने के छिए असत्य वोलना 
पाप नहीं माना जाता । शान्तिपरव में ही सत्य का यह अपवाद 
“सत्यस्य वचन श्रेय सत्यादषि हित वदेत्‌ । यद्भूतहितमत्यन्त एतत्सत्य 
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मत मम ॥” कहकर स्वीकार किया गया है । इसमे सत्य से 
अधिक महत्त्व 'भूतहित' को दिया है । अहिसा को परमधम माना 
गया है, लेकिन दूसरी ओर रमसतिकार मनु कहते है--"गुरु वा 
वालवृद्धी वा ब्राह्मण वा वहुश्नतम्‌ । आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचार- 
बन्‌ ॥” विश्वामित्र ने अभक्त्य के भक्षण का समर्थन करते हुए कहा 
है--जीते रहेगे तो घर्म फिर भी कर लेंगे, मग्ने से जीना ज्यादा 
अच्छा है। (जोवित मरणातृश्रेपो जीवनधर्ममवान्प्रयातू--शान्ति० १४१) 

नीतिशास्र बहुत कठिन विषय है, आचार ओर क्ंन्य की 
समस्या कठिन हे । इसी तरह इस नागरिकशाश्न मे भी बहुत दफा 
कर्तव्यों का संघर्ष उपस्थित होजाता है, तब किया क्या जाय ९ में 
इस पत्र से इसीकी कुछ चच। करना चाहता था | 

राजपूताने के इतिहास में एक कथा आती है कि एक राजपूत 
सरदार के हृदय मे, जिसकी एक दिन पहले शादी हुई थी, ख््री के 
ओर देश के प्रति कर्तन्यों मे सघ उत्पन्न हुआ | वह कभी घर की 
ओर जाता ओर कभी युद्ध-क्षेत्रकी ओर | न वह सत्रीको ही 
अकेला छोड सकता था ओर न युद्ध से ही उसका क्षत्रियस्वभाव 
 मुइना चाहता था | आख़िर उसकी स्त्री ने पति की किकतंव्यविमृढता 
इस गला काटकर अपना सिर पति के पास भिजवा दिया । मेवाड की 
एक दूसरी कथा के अनुसार महाराणा भीमसिंह की छडकी ऋष्णावाई 
के कारण जब मेवाड पर भारी आफत आने छगी, दो राजाओं ने 
ब्सपर हमला कर दिया, तब उसने अपने देश के लिए आत्म-हत्या 
फरना उचित समझा, जबकि आत्म-हत्या करना पाप दै। आत्म- 
स्त्या के पाप होते हुए भी सिपाही युद्ध मे जाता है ओर खुधी-खुशी 
पेत्यु का आछिगन करता है। हिंसा पाप है, फिर भी सरकारी 


१६४ हमारे अधिक्रार और उर्तत्य 


न्यायाधीश डाकुओं ओर हत्यारों को प्राणदण्ड तक की भाज्ञा देता 
है। एक तरफ माँ बीमार पड़ी है ओर दूसरी ओर जाति या धर्म की 
रक्षा का सवाल है । वीर संनिक माँ को रामभरोसे छोडकर युद्ध-श्षेत् 
चढा जाता है। सरकार का आज्नापालन नागरिक का कर्तव्य है, 
तथापि महान विभूतियाँ अपने राष्ट्र क साम्राज्यवादी आक्रमण का 
विरोध कर उसमे सहयोग ढेने से इन्कार कर देती है। प्रज्ञातन्त्र 
का सिद्धान्त कहता है कि प्रत्येक प्रश्न पर जनमत का आदर करना 
चाहिए, लेकिन फिर भी गाथीजी अहमदावाद-कॉग्रेस मे यह प्रस्ताव 
पेश करते हू कि मुझे संग्राम छेइने के लिए डिक्टेटर बना दिया 
जाय। काँग्रेस का विधान प्रजातन्त्रमूलकक हैं; फिर भी १६३० मे 
डिक्टेटरों की शख॒ला दोखती है। जनता के मताधिकार व शासना- 
धिकार से परिचित होते हुए भी इटली, जर्मनी आदि देशों के सच्चे 
हितचिन्तक मुसोलिनी ओर हिटलर वहुतसे अधिकार अपने हाथ 
मे लेलेते है। एक शहर में प्लेग फेल जाने के कारण आग ढगा दी 
जाती है, भले ही उससे नागरिकों की छाखों रुपये को सम्पत्ति नष्ट हो- 
जाय । सार्वजनिक हित के लिए एक किसान की जमीन छीन छी जाती 
है, यद्यपि उसे भी अपनी सम्पत्ति की रक्षा का उतना ही अधिकार 
है जितना किसी दूसरे नागरिक को | प्रत्येक नागरिक अपना काय॑ 
करने मे स्वतन्त्र है, फिर भी वाल-विवाह करनेवाले, शराब पीनेवाले 
या आत्म-ह॒त्या करनेवाले को कानून दण्ड देता है। सरकारी 
क़ानून मानना नागरिक का कर्तव्य है, फिर भी भारतीय कमरे 
सत्याग्रह या भद्रअवज्ञा का युद्ध छेड देती दे । के 
ऐसे सेकडों उदाहरण दिये जा सकते है, जब कि कतंव्यों मे 
संघर्ष पेदा होता है' और कर्तव्य का निर्णय करना कठिन होजाता 


कतंव्यों का संघर्ष १६५ 


है। करमंव्य की क्या कप्तोटी है, यह माल्म नहीं होता। 

कर्तव्य की कसोटी पर कई विचारकों ने अपने-अपने पहल से 
विचार किया है । छोकमान्‍्य तिहक ने भी गीतारहस्य के आधिभो- 
तिक सुखबाद के प्रकरण मे इस विषय की चर्चा की है। उन्होंने 
पूर्वी ओर पश्चिमी विद्वानों के मत देकर उनकी आलोचना की है। में 
फिलासफी के इस पेचीदा झगड़े मे नहीं पडना चाहता | छेक्रिन एक 
वाद की ओर तुस्डारा ध्यान अवश्य खींचना चाहता हूँ | शायद 
इसका जिक्र पहले भी कर चुका हू। इस सिद्धान्त के जनक है 
वन्‍्थम, मिल आदि पश्चिमी विद्वाव्‌। इस सिद्धान्त के अनुसार 
किसी कतंव्य की कसोटी है; “अधिक्राश छोगो का अधिक सुख” 
( (०76९80९50 8000 0६6 827९४८४८ 9पा70८॥ )। इस कसीटी 
से हमारी बहुत-सी समस्‍यायें हल होजाती है। ऊपर लिखे कुछ 
उदाहरणा में अनेक उदाहरणों का जवाब इस कसोटी से मिल जाता 
4। चोर या हत्यारे को दण्ड इसलिए दिया जाता है कि उससे आम 
जनता मे वेफिक्री हो, उनका जान-माल सुरक्षित रहे | माँ की अपेक्षा 
देश या जाति का हित सदा अधिक छोगों के सुख का फारण होगा | 
आत्महत्या से एक व्यक्ति की जरूर जान गई, लेकिन इससे मेवाड 
राज्य पर से विपत्ति चछी गई | शहर को आग छगा देने से सम्पत्ति 
अवश्य नष्ट हुई, लेकिन उससे सब नगर-निवासी तो वीमारी से वच 
गये । फरछा में एक गछा सेव सब्रकों गला देता है, इसलिए उसे 
निकाछ दिया जाता है, इसी तरह कोढ या तपेदिक के रोगी को 
वसऊो इच्छा के विरुद्ध भी घर से निकालकर शहर से दूर सेनिटो- 
रियम में भेजना पडता है या बदमाश को समाज मे से प्रथक्‌ करना 
पहना ह। त्यजेंदेक क्ुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुछ त्यजेत' के शछोक का 
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भी यही अर्थ है| एक्र निरकुश राज्ञा प्रजा पर तरह-तरह के जुह्म 
करता है, कुछ छोगों के सुब्र के लिए प्रजा के अधिकारों ओर सु 
का वलिदान करने में सकोच नहीं करता | तब इस कप्तोटी से उसके 
विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है ओर आवश्यकता होने पर उसे 
ससार से भी हटाया जा सकता है। हमारे शाम्नकार्गे ने भी, जैसा फि 
में अभी छिख आया ?, 'बद्भूनहितमत्यन्त ततू सं यमितिव्गरणा' कह- 
कर सवभूतहित को ही 'सत्यां बताया है । वनपर्व में हो दूसरी जगह 
अहिसा' का लक्षण भी 'सर्वभूतहित' बताया है । 

'अधिकाश छोगां के अधिक सुख! को कसांटो से हम कुछ द्वर 
तक भले ही जासक, लेकिन इससे आख्विर तक नहीं चलाज़ा 
सकता । इसका एक ही उदाहरण काफी होगा । 

क्षषि दयानन्द या ओर कोई समाज-सुधारक जब अपने 
क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार करता है, तब बर भारी छोकमत का 
विरोध करता है । हजरत ईसा के प्रचार को उस समय के छोगों ने 
अधिकाश छोगों के अधिक सुदत्ध' के विपरीत बताकर ही रोका था 
ओर उन्हें शूढी की सजा दो थी। आज्ञ हिटलर था मुसोढिनी 
आम लोगों के अधिकारों को कुचछकर ओर इस तरह “अधिकाश 
छोगों के अधिक सुख” की मोटे दोर पर उपेक्षा करके शासन कर रहे 
है। पर ईसा या मुसोलिनी का विरोध उस समय के यूरोप ओर 
वर्तमान इटली के लिए हानिप्रद ही साबित होता। सीमान्त के कवीले 
वाले एक हिन्दू कन्या का अपहरण कर छेते है । उस एक कन्या के 
छिए सो-दोसो या ज्यादा कत्रीलेबालों को भी कभी-क*भे दण्ड देना 
पडता है । 

ऐसा अवसर आ सकता है, जब किसी भी देश का बहुमत कि९ी 
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कारण अन्याय करने छगा हो, तब उसका विरोध भी जरूरी फजे 
होजाता है| पाण्डब अपनी सेना से अधिक कोरवों की ग्यारह 
अक्षोहिणी सेना का नाश करके ही राज्य प्राप्त कर सके | 

फिर इस वाद मे एक ओर भी दोष है कि सुख की व्याख्या 
स्पष्ट नहीं है । भोतिक सुख या आध्यात्मिक सुख १ बहुत दफा मनुष्य 
अपने यश या कीर्ति, देश, कुछ या धर्म के अभिमान के लिए बहुत- 
से काम करता है । इसी तरह बहुत दफा क्रिया की अपेक्षा हृदय को 
कसोटी मानना पड़ता है । एक हत्यारे के किसीको मारने में ओर 
एक स्री के सतीत्व-रक्षा के लिए किसीपर गोली चलाने मे क्रिया के 
एक होते हुए भी पहले को फांसी मिलेगी ओर दूसरे को उसके वीर 
कार्य फे लिए बधाई | 

लोकमाल्य तिरुक ने कर्तव्याकृतंड्य की कसोटियों का विवेचन 
करते हुए बताया है कि मतुष्य-जाति से परोपकार, दया, उदारता, 
दृरदृष्ट, तक, धर्य, क्षमा, इन्द्रियनिम्रह आदि सात्त्विक शुण है । इन 
सव गुणों का “मनुष्यत्व” से हम निर्देश कर सकते हैं | जो कर्म सब 
मनुष्यों के मनुष्यत्व या मनुष्यपन को शोभा दे, या जिस कर्म से 
मनुष्यत्व की वृद्धि हो, वही सत्कर्म ओर नीतिधर्म है । और जब हम 
ध्स वात का सूक्ष्म विचार करने लगेंगे कि मनुष्यपत या “मनुष्यत्व' 
का यथार्थ स्वरूप क्या है, तब याज्षवल्क्य के कथनानुसार “आत्मा 
गण अग द्रव्य.” आत्मवुद्धि ओर आत्मज्ञान आवश्यक है। आत्म- 
नानी अपने “स्व? का विकास करते-करते अपना दायरा बहुत विस्तृत 
कर लेता है । उसका 'स्त्र' केवछ संसार के मानवमात्र तक ही नहीं -- 
विद्याविनयममसन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि गुनि चेव श्वपाके च पण्डिता सम- 
दधिन ' प्राणिमात्रतक विस्तृत हो जायगा | उसके लिए यह सारा संसार ही 
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आत्मा है---/लछोको वै अयमात्मा ।” जिस कार्य में सेद-भाव न रखकर 
समता का आदर्श हो, स्वार्थ-परार्थ का भेद न हो, बढ़ी कर्तव्य है। 
अग्नि निस्ख्रार्थ भाव से जलाती #£--उसका स्वभांत्र जठाना है, 
इसी तरह परोपकार एक महान आत्मा का स्वभाव वनजाता है। वह 
टुऐ्टों को दग्ड भी इसी स्वभाव से प्रेरित होकर देता है ओर सज्जनों 
को रक्षा भी इसी भाव से करता है। वह तमाम दुनिया को कुट्ुम्ब 
समझता है | एक माँ अपने सभी बालकों को एक्र-सा देखती है, जब 
कोई शरारत करता ह# तत्र उस दण्ड भी देती है ओर दो मिनट वाद 
उससे फिर प्र म करने छगती है। उसकी ताइना मे द्वेप-बुद्धि नहीं 
होती । इसी तरह एक आत्मज्नानी पुरुष ससार में रहकर राजकार्य 
करता हुआ भी निस्स्‍्वार्थ ओर निष्काम रह सकता है | 

महात्मा गावी के मत के अनुसार एक अन्याय्री शासन का 
विरोध या उसके प्रति बरिद्रोह एक व्यक्ति की अपनी उन्नति के लिए भी 
आवश्यक है| उनकी विचार-धारा का प्रवाह कुछ इस तरह है + व्यक्ति 
ओर समाज का सम्बन्ध इस प्रकार का है कि उसमे व्यक्ति की 
प्रगति अपने समाज की साधारण धर्म-प्रगति से बहुत अविक आगे 
नहीं हो सकती | इस कारण कोई व्यक्ति यदि अपने चारों ओर 
प्रचल्ठित अधर्म ( विदेशी सरकार या अत्याचारपूर्ण शासव भी अचम 
है ) की ओर से आँखे मूंदेगा, तो वह अपनी अतिशय आध्यात्मिक 
उन्नति न कर सकेगा | इस प्रकार व्यक्ति क्रे लिए अपने अन्दर 
सत्य, अहिंसा आदि धर्मो की सिद्धि के उद्देश्य से भी अपने समाज 
मे प्रचलित अधर्म का विरोध करना कतंव्य होजाता है | 

कतेब्य या धर्म की गति बहुत गहन है। महात्मा गाधी सर्वमूतद्दित 
रत है | उनकी क॒तंव्याकर्तव्य-कसोटी भी मानवजाति का कल्याण है | 
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लेकिस इसके साथ ही वह साधनों की पवित्रता पर भी उतना जोर देते 


हू, जितना उद्देश्य पर । वह भी ससार से आशिक विपमता दूर करना 


चाहते है, लेकिन उप्तके लिए लेनिन को भाति हिसावाद का आश्रय 
लेता पाप समभने हैं । वह स्त्रराज्य प्राप्त करने के लिए शायद प्रत्येक 
भारतीय से अधिक उत्सुक होंगे, लेकिन यदि एक असत्य-भापण से 
भारत को स्वराज्य मिलता हो, तो वह असत्य-सापण द्वारा उद्त 
स्व्रीकार नहीं करंगे। गायीजी की 8स विचार-घधारा मे ओर लोकमान्य 
तिछ़क की विचार-धारा मे बहुत अधिक अन्तर नहीं है | दोनों यह 
मानते हे कि सर्वभूतहित ही चरम उद्देश्य है ओर इसके छिए निष्काम 
व निस्स्ताथ बुद्धि को भी दोनों अनिवार्य मानते है; जिसमे द्वेप या 
किसीको दु.ख देने की प्रव्नत्ति न हो । अन्तर केवल यह है कि छोक- 
मान्य तिछुक के अनुसार अग्नि या रुद्र परमात्मा की भाति शारी- 
रिक हिंसा भी निष्काम झूप से की जासकती है । लेकिन छलोकमान्य का 
सिद्धान्त उसी स्थिति मे छागू दो सकता है, जब मनुष्य व्यक्तिगत राग- 
ठप से ऊपर उठकर सिद्ध या जीवनमुक्त हो जाय। अभी तो हमारा 
आदग म० गावी का सिद्धान्त ही होसकता है । 

से शायद क॒नव्याकनंव्य के विचार में बहुत दूर, वहुत गहरा चला 
गया | ध्तनी दूर जाने को मेरी इच्छा न थी । मेरा खयाल तो 
नागरिकशास्त्र के अपवादों की ओर तुम्हारा ध्यान खींचना मात्र था 
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आज से तीन महीने पहले मंने तुम्हे जो पत्रमाला लिखनी शुरू 
को थी, वह समाप्त होने छगी है | इन पत्रों मे मने नागरिकों के अवि- 


कार ओर कतंव्यां का विचार करने की कोशिश की है| शुरू के कुछ 


पत्रों मे मंने नागरिक के अधिकारों पर जोर दिया है तो पिछले पत्रों 
में नागरिक के कतंव्यों पर | इस सच्र पर यदि हम ओर अविक अन्दर 
जाकर विचार करंगे, तो कर्तव्य ओर अधिकार मे कोई मोलिक अन्तर 
नहीं दीखता। जो एक के कर्तव्य है, वह दूसरे के अधिकार है। जो 
एक के अविकार है, वह दूसरे के कर्तव्य है। एक का दूसरे को जीने 
देना क॒तंव्य हे, तो जोना दूसरे का अधिकार है । जब हम अपने लिए 
कोई चीज चाहते हे,उसे अधिकार कह देते है, ओर जब्र वही चीज दृसरे 
को देते है, तब उसे कतंज्य कह देते हैं। मनु ने धर्म का एक छक्षण 
स्वस्थ च प्रियमात्मन ' किया है। इसका भी यही मतलूब है । कर्तव्य 
क्या है ? जो अपनेको प्रिय हो। में जीना चाहता हूँ, में स्वतत्त 
रहना चाहता हैँ, में अपना विकास चाहता हूँ। में दूसरे को भी जीने 
देँ, स्वतन्त्र रहने देँ ओर विकास करने दूँ । यही मेरा कतन्य हैं । 
इस उसूछ पर व्यक्तियों की, समाजों की, देशों की ओर विश्व को 
प्रायः सभी समस्याओं का हल होजाता है| इस कर्तव्य को साधना 
मे--दूसरे के अधिकार की रक्षा में सर्वभूतहित का सिद्धान्त काम 
करता है। जब मनुष्य प्राणिमात्र मे आत्मबुद्धि देखता है, तत्र हिंसा) 


८८.2 


सत्य शिव सुन्दर (७१ 


चोरी, डाका, दूसरे के अधिकार या धन के अपहरण का अवसर ही 
नहीं आता | विश्वबन्धुत्व की भावना पे स्वाथंत्याग का तत्त्व छिपा 
हुआ है। विश्ववन्धुत्व का मंत्र सिद्ध कर लेने पर न इटली अबी- 
सीनिया पर आक्रमण करेगा, न चीन जापान पर, ओर न ब्रिटेन 
भारत पर शासन करेगा | सब मुल्क एक होंगे, एक-दूसरे के दुःख- 
सुख मे शामिल होंगे। विश्वबन्धुत्व का मंत्र सिद्ध कर छेने पर-- 
अधिक्वार ओर कतंव्य का समन्च्रय कर लेने पर, न कोई अछत रहेगा 
ओर न कोई अत्याचार-पीडित | राबर्ट ज्ी० इंगरसोछ ने एक 
आदुश समाज की कल्पना की थ्री, उसके कुछ अंश देकर इस पत्र 
को समाप्त करूगा | वे लिखते है :--- 

“म॑ सुखी गृहस्थों के शान्तिमय चक्की-चूल्हों से भरा-पूरा एक ऐसा 
समाज देख रहा हूँ, जो प्रथ्वीतछ पर सबसे अग्रगामी है। में एक ऐसा 
समाज देख रहा हूँ, जिसमे दासत्व का नाम तक नहीं दे, जिसमे प्रत्येक 
मनुष्य स्वाधीनता ओर आनन्द के साथ विचरण कर रहा हे | 
मे एक एसा समाज देख रहा हैं, जिसमे सोने के सिंहासन चकनाचूर 
एड हुए ह ओर अत्याचारी तथा निरंकुश शासक खाक में मिल गये 
९। में देखता हैं कि आलस्यमय सत्तावाद ससार से उठ चुका है। 

“मं सभी प्रकार की कछाओं से सजा हुआ एक सुखमय समाज 
दस रहा हैं, जिसका वायुमण्डल सगीत की असंख्य रागिनिया से गज 
रह ६ आर २ प्रत्यक मन॒प्य के ओछ्ो पर सत्य ओर प्रम से सने शब्द 
कलि वर रहे है | मेरा ससार निर्वासन की आहों से ओर कारावास 
के शोकजनित उदगारों से अनभिन्न है। मेरे ससार में फाँसी की 
टाया नहीं पड़ती | इस दुनिया से मिहनत का पूरा फल मिल जाता दे । 

मे एक ऐसा समांज देख रहा हैं, जिसमे कोई दीनतापूर्वक हाथ 
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पसारे नही खड़ा है, जहाँ दरिद्र अपना करणाजनक बिलाप कहीं 
सुना रहा है, जहाँ भूठ व कृपणता के नीले होठ भी नहीं दिखाई देते 
ओर न उपालंभ की क्र दृष्टि है। 

“मं शरीर ओर मस्तिप्क्र फे रोगां से रहित एक जाति को द्र्ख 
रहा हैं। सारी-को-सारी ज्ञाति खस्थ ओर सन्दर। शारीरिक 
सोन्दर्य ओर मानसिक आदार्य मानों गठजोंडा बाँध खड़े है ।” 

ऐसा समाज बनाने के छिए मानव-समाज को अभी बहुत दर तक 
चलना होगा--बहुत प्रयत्न करना होगा इसके लिए छोकमान्य तिछऊ 
के कथनानुसार पहले कुछ, जाति ओर ठेशाभिमान की मंजिल बनानी 
होंगी, पहले निचछी सीढियों पर चलना होगा या पहले छोटे ब्रत्तों 
को पार करना होगा। ओर अभी तो हम भारतीयों को इन्ही मजिह्ं 
को वनाना है| हम भारतीय, जो कुदुम्बर, नगर या देश के प्रति 
ही अपने कर्तव्य नहीं जानते, विश्ववन्धुत्व की कल्पना करने लग, 
यह मजाक नहीं तो क्या है ? हमारा उद्देश्य अवश्य ऊँचा है, लेकिन 
इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने नजदीक के पहले कर्तव्यों की 
उपेक्षा कर जावें। अभी तो हम लेना ही नहीं जानते, हमे लेना भी 
सीखना है ओर देना भी । हम अपने नागरिक अधिकारों को पह- 
चानें, उन्‍हें लेने का प्रयक्ञष कर ओर उसके साथ कर्तव्यों की भी 
उपेक्षा न करें ! अधिकार ओर कतंब्य के समन्वय से ही “सत्य शिव 
सुन्दर” की उत्पत्ति होगी, जो हमारा उद्देश्य है । 

अभी डाकिये ने लाकर तुम्हारा पत्र दिया है । माँ विस्तरे से उठ 
बेठी है, यह जानकर दिछ बहुत खुश हुआ । उनके चरणों में मेरा 
प्रणाम | अब दो-चार दिन में स्वय आकर उनके दर्शन कहँँगा ओर 
तुम्हारा काम भी देखेँगा | यह पत्रमाछा भी अब खात्मे पर ही दे। 


हि 
। कै 
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कानूनी अधिकार 
१०-७- २८ 

नागरिकों के अधिकारों ओर कर्तन्यों के बारे मे में जो-कुछ 
कइला चाहता था, प्रायः सब संक्षेप से पिछले पत्रों मे छिख चुका 
है । अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक विपय की ओर 
तुम्हरा ध्यान ख़ास तोर पर खींचना चाहता हूँ। हरेक देश मे 
प्रजा को जो कानूनी अधिकार प्राप्त है, उनका ज्ञान प्रजा को अवश्य 
रखना चाहिए। इस दृष्टि से प्रत्येक भारतीय नागरिक को भी देश के 
कानूनों का साधारण ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कानून बहुत 
पेचीदा विषय हे---ख़ासकर आजकल; जबकि वकील उनका अभि- 
प्राय निकालने के लिए बहुत खींचातानी करते है ओर शब्दों से 
विलकुछ भिन्न अर्थ तक निकाल देते हू, फिर भी सक्षेप से में कुछ 
खास कानूनों की ओर तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ । 

साधारणतः मारपीट, किसीको चोट पहुंचाना, किसीको पकड़ 
लना या उस जान से मार देना जुर्म हे । इसके अछावा ओर भी 
सकडों जुमों का भारतीय दण्ड विधान मे जिक्र हे । लेकिन इसके 
पुछ महत्त्वपूर्ण अपवाद भी हैं। नीचे लिखी हाल्तों मे इण्डियन 
पिनछ कोड की ७६ से १०६ तक की धाराओं में ये काम जुर्म न 
माने जाते .-- 


£ सेनापति की कानन्त के अनुसार दी हुई आज्ञा पाकर एक 
सनक किसी पर गोली चढा सकता है। 


सारतीय नागरिक 
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२. अदालत के जज अपने न्यायसम्बन्धी कार्य में कोई 
भी काम कर तो वे किसी जुर्म के दोपी नहीं, चाहे कानूनन उनको 
ऐसा करने का इख्तियार न भी हो, लेकिन शर्त यह है कि सच्चे 
दिल से उनका विश्वास हो कि उनको ऐसा काम करने का 
कानूनन अख्तियार है । 

३ अदालत को आज्ञानुसार किया हुआ कोइ़ भी कार्य जुर्म 
नहीं, चाहे अदालत की व्रह आज्ञा गर-काननी ही क्योंन हो 
बशत कि काय करनेवाला सच्चे दिल से यह समझता हो कि अदा- 
ढत को ऐसी आजा देने का अधिकार है । 

४. आकस्मिक दुर्घटना के कारण | एक शस्स छुल्हाड़े से लकड़ी 
काट रहा है| कुल्हाडा अकस्माव दस्ते से अछग होकर पास खड़े हुए 
किसीपर जा गिरता है ओर उसकी चोट से वह मर जाठा है। 

५. किसी भारी नुक्सान को बचाने के श्रादे से कोई काम 
करने पर | शहर के एक भाग मे आग हलगी है । आग को बढने 
से रोकने के लिए यदि कुछ घरों को गिराना पड़े तो यह जुम नहीं, 
बशते कि ऐसा करना विलकुछ ही आवश्यक हो ओर ऐसा करनेवाढा 
जानोमाल की हिफ़ाजत के लिए ऐसा काम नेकनीयती से करे | 

है. ७ साल से कम उम्र के या १२ साल तक के ऐसे वच्चे से, 
जिसका दिमाग व दिछ इतना विकसित न हुआ हो कि वह अपने 
किये हुए का मतछव समझ सके, किया गया कोई जुर्म । 

७ जिसका दिमाग ठिकाने नहीं है, ऐसे पागलपन की अवस्था 
में कोई जुम करने पर भी जुर्म नहीं माना जाता । 

८: शराब आदि के नशे मे कोई काम करने पर, लेकिन जब 


छू । 


शराब आदि नशा अपनी इच्छा से या अपनी जानकारी में न ह्या 
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हो, किसी दूसरे ने धोखे से या ज़बर्दस्ती नशा पिला दिया हो । 


६ क्रिकेट; फुटबाल या कुश्ती आदि खेलों मे सभी खिलाडी 
खतरा उठाकर भी खेलते है। खेल-खेल मे गिरकर या म्मस्थान 
पर गद लगने से कोई मर जाता है, या घायल होजाता है, तो गिराने 
या गेंद मारनेवाला अपराधी नहीं होगा, बशत कि उसका इरादा 
जान लेने या सख्त चोट पहुँचाने का न हो ओर उसको इस वात 
का ज्ञान न हो कि ऐसा कश्ने से उस शख्स के मरने या उसे सख्त 
चोट पहुँचने की कोई सम्भावना है ओर उस शख्स की अवस्था १८ 
वष से कम न हो । 


१० किसी के उपकार की इच्छा से कोई काम करने पर | एक 
डाक्टर रोगी के भले के लिए आपरेशन करता है, लेकिन मरीज 
आपरेशन के समय मर जाता है; तो डाक्टर मुजरिम सावित नहीं 
होगा। एक डाक्टर गर्भवती की प्राण-रक्षा की आवश्यकता से तो गर्भ 
गिरा सकता है, परन्तु दूसरी अवस्था मे नहीं, चाहे उसमे गर्भवती 
की अपनी रजामन्दी सी क्यों न हो । एक व्यक्ति को शेर ने पकड 
लिया है। उसे बचाने के लिए दूसरे शख्स ने शेर पर गोली चलाई, 
लेकिन गोली शर को न छगकर उसो आदमी को छगी; तो भी 
कोई जुर्म साथित नहीं होगा, क्योंकि उसका इरादा हत्या का नहीं, 
प्राण-रक्षा का था। 


४१ सृत्यु का भय दिखाने पर कत्ल के सिवा कोई जुमे करने 
पर। डाकू एक छु्ार को डरा-धमकाकर उसे अपने ओजारों से 
एक मकान का ताला तोड़ने के लिए छाचार करे, तो वह अपराधी 

हों मादा जायगा, क्योकि उसने प्राणमय से ऐसा काम किया । 
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१२. वहुत ही हलकी चोट या नुकसान पहचाने पर, जिसे 
साधारण बुद्धि का कोई भी व्यक्ति महत्त्व न देगा, जुर्म नहीं होता 
एक व्यक्ति ने सरकारी पेड़ से, जो चंजर जमीन पर खड़ा था। कुछ 
पत्ते तोड छिये जिनकी कीमत छदाम भी न होगी। उसने कोई जुर्म 
नहीं किया | 

१३ इन सब अपवादों से अधिक महत्त्वपूर्ण अपवाद है आत्म- 
रक्षा का अधिकार | आत्म-रक्षा के छिए किया गया कोड काम क़ीनन 
को नजरों में कोई जुर्म नहीं है । कानून के अनुसार प्रत्येक नागरिक 
को अपने या किसी दूसा के प्राणों की हत्या आदि सेब माल की 
चोरी, डाके आदि से रक्षा करने का अधिकार हे | लेकिन दो-तीन 
वातों का खयाल रखना चाहिए | पहले यह अच्छी तरह देख लेता 
चाहिए कि दरअसलछ उसकी जान जाने का भय ईद भी या नही; क्यों 
कि यह साबित करने को जिम्मेदारी उसीपर है कि दरअसकछ उसकी 
जान जाने का मोका आगया था ओर इसीलिए उसे अपनी जान 
बचाने के लिए दूसरे पर वार करना पड़ा। फिर दूसरे पर कम-से- 
कम खतरनाक वार; जितना अपनी रक्ला के लिए जझूरी हो, करना 
चाहिए। एक दर्वक् श्री को चोरी करते समय जान से मार दनां 
जुर्म है। अगर कोई अफसर या कर्मचारी अपने अफ़सर था अदालत 
की आजा से किस्सीको गिरफ्तार करते हों या फासी की सजा देते 
हों, तो उच समय आत्म-रक्षा का यह अधिकार प्रयोग में नहीं छाया 
जा सकता | स्त्री पर बल त्कार के समय या स्त्री ओर बच्चे के अप- 
हरण के समय, या घातक प्रद्दार के समय, दूसरे पर घातक प्रहार 
तक करने की कानून अजुमति देता है; लेकिन यह हमेशा खयाल 
रखना चाहिए कि प्रह्यार कम-से-कम खतरनाक हो । अन्य अव- 


भारतीय नागरिक के कानूवी अधिकार १७७ 


स्थाओं में घातक प्रहार की इजाजव काजून नहीं देता। जान या माल 
के नुकसान का अन्देशा समाप्त होनेपर कानून उपयुक्त अधिकार ले 
लेता है | डाके, घर में रात को सेघ, शरारत से मकान, जहाज आदि 
को आग लगाना, चोरी या ऐसी शरारत के समय, जिससे जान तक 
जाने का अन्देशा हो, दूसरे की जान से मार तक डालने की इजाजत 
कानून देता है । लेकिन चोरी व शरारत आदि की अन्य अवस्थाओं 
मे अपराधी की जान लेने का अधिकार नहीं है, यद्यपि अपराधी को 
ओर तरह का नुक्तसान पहुँचाया जा सकता है। 

इसके अलावा भी वहुत-से कानून हैं।इंग्लेग्ड के 'हैवियस कार्पस 
का जिक्र में किसी पत्र मे कर चुका है । भारत मे भी यह कानून छागू 
है, यद्यपि उसी रूप में नहीं। भारत-सरकार ने भारतीयों के दमन के 
लिए बगालछ स्टेंट प्िजनसे रेशुलेशन १८९१८; मद्रास रेगुलेशन ( २ ) 
१८९६, बम्बई रेगुलेशन (३५४ ) १८२७) स्टेट प्रिजनर्स एक्ट १८४०५ 
व १८४८ ओर वंगाढू क्रिमिनल छा एमेण्डमेणट एक्ट १६२६५ 
(दूसरी घारा ) आदि कानून ज्ना रक्खें हैं। इन कादूनों के मातहत 
गिरफ्तार शख्स पर हैवियस कार्पस! का कानून छागू नहीं होता । यह 
नियम पुलिस व अन्य हाकिमों की जनता पर अनुचित कार्रवाइयों 
पर नियन्त्रण रखने क लिए बनाया गया है। इसके अनुसार पुलिस 
का फर्ज है कि हरक गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में हाजिर किया 


. जाय ओर उसके बारे मे अदालत की हिंदायतें मानी जाय॑। किसी 


६३ 


गिरफ्तार शख्स को छोड़ने की अदालत आज्ना दे सकती है। 
अभियुक्त यह समझे कि एक अदाठ्त मे उसके स्याय की स 
नरों ह तो बट हाईकोर्ट को अदाल्त वढछने की दरख़ाम्त हे स 


स्खी 


घ्सो तरद् अभियुक्त पुलिस के दुर्भ्यवहार की अदाढन से 
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कर सकता है ओर यह दरखारत कर सकता है कि भुझे पुलिम की 
मातदती से हटाकर अदाल्ती हवालात में रक्खा जाय, जहाँ पुल्सि 
उससे टठ॒व्यहार न कर सके, उसे तंग न कर सके | 

साधारणतया कानून अभियुक्त को वे सब सडलियत ढेता है, जिनमे 
वह अपनेको निर्दाप साबित कर सफे। एक्र शत्स को पुलिस ने 
किसी जुर्म के सन्देह मे गिरपतार कर लिया है। वह यदि चाहे, तो 
अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील को हवालात में घुला सक्रता है 
ओर उससे सलाह-मशविरा कर सकता है । अधिकारियों को इसफ्री 
व्यवस्था करनी होगी। जवतक किसी शर्म को सजा नही मिलती, वह 
मुजरिम नहीं समझा जा सकता ओर हवालात मे उससे केदी का-सा 
व्यवहार नहीं किया जा सकता । वह अपने कपढ़े रख सकता हे, 
अपना भोजन मंगा सकता है। लेकिन पुलिस उसे ऐसा काम करने नहीं 
देगी, जिससे वह पुलिस की जाँच मे अड़चन पैदा कर सके | यदि 
उसपर अभियोग बहुत संगीन नहीं है, या उसकी जाँच मे अडचन 
का कोई अन्देशा नहीं है, तो पुलिस अधिकारी या अदाढत उसे जमा- 
नत या जाती मुचलका लेकर इस शर्ते पर रिहा कर सकते है कि उसे 
निश्चित दिन अदालत मे हाजिर होना पड़ेगा और तवतक वसा अप- 
राध फिर न करने की जमानत देनी होगी। मुकदमे की प्रारम्भिक 
कारवाई के बादु जब अदालत अभियुक्त पर फर्द-जुर्म छगाती है; तब 
अभियुक्त का हक है कि वह उसे वाकायदा समझाया जाय ओर उसकी 
एक नकल उसे बिना मूल्य दी जाय । इसी तरह फेसले की भी नक़छ 
उसे अदालत से लेने का अधिकार है। अगर किसी अदालत से अभि- 
युक्ति को किसी कारण न्याय की आशा न रही हो, तो वह हाईकोट 
में यह दरखास्त दे सकता है कि इस अदालत से मुकदमा बद॒ढा जाय) 
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लेकिन उसे वह कारण भी बताना पड़ेगा कि जिससे अदालत पर वह 
अविश्वास करता है। यदि एक मातइत अदालत का फेसछा किसीको 
पसन्द नहीं है, तो उसे यह्‌ अधिकार है कि वह उससे ऊंची अदालत 
में न्याय प्राप्त करने के लिए अपील करे ओर उससे भी असंतुप्ट होने 
पर उससे ऊँची अदालत मे चह अपीछ कर सकता हे। 

प्रत्येक जिले की अदालतें तीन किस्मों मे बाँटी गई है-- दीवानी, 
फोजदारी ओर मालठ | दीवानी अदालत का हाकिम सबज्जज, सिविल- - 
जज्ञ या मसिफ कहलाता है| इनमे भी कई दर्ज होते हे ओर वे 
खास हृदतक के ही मुकदमे सुन सकते है । इन सबके फसलों की 
अपील या तो जिला-जज के यहाँ होती है या सीधी हाईकोटे मे । 
दिल्‍ली मे ५५०००) से कम के मुकदमों की अपील जिछा-जज के यहाँ 
ओर इससे ऊपर की हाईकोर्ट में होती है। जिला-जज के फेसलों 
की अपील हाईकोर्ट भे होती है ओर हाईकोर्ट के फैसलों की प्रिवी- 
कोसिल मे, वशंते कि मुकदमा आमतोर पर १०,०००) से ज्यादा का 
हो | अदालत खफ़ीफा के फैसलों की निगरानी सीधी हाईकोर्ट मे 
होती है । मद्रास, वम्बई ओर कलकत्ता के शहरों में जिला-जज का 
काम हाईकोर्ट के ही सुपुर्द रहता है। फोज्ञदारी अदालद का हाकिम 
मजिस्ट्रेट कहछाता है | इनमे भी तीन किस्मे होती है, ओर वे सास 
हृदतक के ही फेंघले कर सकते है। जिले भर के सब मजिस्ट्रेटों के 
ऊपर एक जिला-मजिरट्रेट होता है । जिले मे अमन-चेन रखना भी 
इसीका काम होता है, ओर इसलिए जिले का पुलिस-विभाग भी 
इसकः मातहत होता है । सेकण्ड व थर्ड छास के मजिस्ट्रेटों के फेसलों 
को अपील आमतोर पर जिला-मजिस्ट्रेट या किसी फर्स्टक्ास 
. मजिस्ट्रेट के यहाँ होती है ओर वाकी सब मुकदमों की दोराजज के 
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कर सकता है ओर यह दरखास्त कर सकता है कि मुझे पुलिम की 
मातद्ती से हटाकर अदालती हवाछात में रक्खा जाय, जहाँ पुलिस 
उससे ठढव्यहार न कर सके, उसे तंग न कर सके | 

साधारणतया कानून अभियुक्त को वे सब सहृलियत देता है, जिनसे 
वह अपनेको निर्दाप साबित कर सके। एक शख्स को पुलिस ने 
किसी जुर्म के सन्देह मे गिरफ्तार कर लिया है । वह यदि चाह, तो 
अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील को हवालात में घुला सकता है 
आओर उससे सलाह-मशबिरा कर सकता है। अधिकारियों को इसकी 
व्यवस्था करनी होगी। जवतक किसी शख्स को सजा नही मिल्ती, वह 
मुजरिम नहीं समका जा सकता ओर हवालात में उससे केदी का-सा 
व्यवहार नहीं किया जा सकता | वह अपने कपड़े रख सकता है, 
अपना भोजन मंगा सकता है। लेकिन पुलिस उसे ऐसा काम करने नहीं 
देगी, जिससे वह पुलिस की जाँच मे अडचन पैदा कर सके | यदि 
उसपर अभियोग बहुत संगीन नहीं है, या उसकों जाँच मे अडचन 
का कोई अन्देशा नहीं है, तो पुलिस अधिकारी या अदालत उसे जमा- 
नत या जाती मुचलका लेकर इस शर्त पर रिहा कर सकते है कि उसे 
निश्चित दिन अदालत मे हाजिर होना पड़ेगा ओर तवतक वसा अप- 
राध फिर न करने की जमानत देनी होगी। मुकदमे की प्रारम्भिक 
कार्रवाई के बाद जब अदालत अभियुक्त पर फद॑-जुर्म छगाती है; तब 
अभियुक्त का हक दे कि वह उसे वाकायदा समझाया जाय ओर उ्तको 
एक नकल उसे बिना मूल्य दी जाय । इसी तरह फंसले की भी नकल 
उसे अदालत से लेने का अधिकार है| अगर किसी अदालत से अभि 
युक्ति को किसी कारण न्याय की आशा न रही हो, तो वह हाईकोर्ट 
में यह दरखास्त दे सकता है कि इस अदालत से मुकदमा वद॒ढा जाय) 
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लेकरिस उसे वह कारण भी बताना पड़ेगा कि जिससे अदालत पर वह 
अविश्वास करता है। यदि एक मातइत अदालत का फेसछा किसीको 
पसन्द नहीं है, तो उसे यह अधिकार हैं कि वह उससे ऊँची अदालत 
मं न्‍्याय प्राप्त करने के लिए अपील करे ओर उससे भी असंतुष्ट होने 
पर उससे ऊेची अदालत मे वह अपीछ कर सकता है। 

प्रत्येक जिले की अदालत तीन किस्मों मे बाँटी गई हे-- दीवानी, 
फोजदारी ओर माल | दीवानी अदालत का हाकिम सबजज, सिविल- 
जन्म या मसिफ कहलाता है | इनमे भी कई दर्ज होते है ओर वे 
ख़ास हृदतक के हो मुकदमे सुन सकते है । इन सबके फसलों की 
अपील या तो जिला-जज के यहाँ होती दे या सीधी हाईकोर्ट में । 
दिल्ली में ५,०००) से कम के मुकद्मों की अपीर्ल जिछा-जज के यहाँ 
ओर इ्सप्ते ऊपर की हाईकोटट में होती हे। जिला-जज के फंसलों 
की अपील हाईकोर्ट में होती है ओर हाईकोर्ट के फसलों की प्रिवी- 
कोसिल मे, वर्शत कि मुकदमा आमतोर पर १०,०००) से ज्यादा का 
हो | अदालत खफीफा के फेसलों की निगरानी सीधी हाईकोर्ट मे 
होती है । मद्रास, वम्बई ओर कलकत्ता के शहरों मे जिला-जज का 
काम हाईकोर्ट के ही सुपुर्द रहता है । फोजदारी अदालत का हाकिम 
मजिस्ट्रेंट कह्छाता है । इनमे भी तीन किस्म होती है, ओर वे झास 
हदतक के ही फेपले कर सकते हैं। जिले भर के सब्र मजिस्ट्रेंटों के 
ऊपर एक जिला-मजिरट्रेट होता है । जिले मे अमन-चन रखना भी 
इसीका काम होता है, ओर इसलिए जिले का पुलिस-विभाग भी 
इसपवः मातह्त होता है | सेकण्ड व थड कास के मजिस्ट्रेटों के फेसलों 
वंगी अपीर आमतोर पर जिला-मजिस्ट्रेट या किसी फर्स्टक्षास 
। मजिस्ट्रेट के यहाँ होती है ओर बाकी सब मुकदमों की दोराजज के 
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यहाँ। दरा जज भारी से भारी सजा देसकता है, लेकिन फाँसी को 
सजा के लिए हाईकोर्ट को मंजूरी लेने की जरूरत होती है | दौरा जज 
के फसरछों की अपीछ हाईकोर्ट में होती है । फौजदारी मुकद्मों मे 
दीवानी मुकदमों की तरह एक के बाद एक अपील नहों होसकती | 
अलबत्ता कानूनी नुकतों के ऊपर हाईकोर्ट मे निगरानी हो सकती 
है। माल की अदालतों के हाकिम तहसीलदार, डिप्टीकल्क्टर या 
असिस्टेण्ट कलक्टर कहलाते है । ये हाकिम अदालती हेसियत मे 
जमीदारों व किसानों के मुकदमे करते है ओर अफसरी हैसियत से 
माल्युज्ञारो बसूछ करते है । कछक्टर जिले-भर मे इन सबके ऊपर 
होते है । इनके फेसलों की अपील या तो कलक्टर के यहां होती है 
या कमिश्नर के यहाँ | कमिश्नर के ऊपर अपीछ बोर्ड आफ रेवेल्यू 
में की जाती है। कुछ प्रान्तों मे यह स्थान फाइनेंशछ कमिश्नर या 
रेवेन्यू कमिश्नर को मिल्ला हुआ है । 

राजनीतिशास्त्र ओर नागरिकशासत्र का तकाजा है कि हर 
मुल्क मे न्‍्याय ओर शासन के विभाग अलछग-अछग हों | अधि- 
कारियों के अनुचित निर्णय के विरुद्ध प्रजा को यह अधिकार होना 
चाहिए कि वह उनके विरुद्ध अदालत मे कार्रवाई कर सके | भारत 
मे ये दोनों विभाग पूरे तौर पर अछग नही है | अदालत ओर शासन 
का काम अधिकाश तौर पर एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। एक 
ही शह्स डिप्टी-कमिश्नर के नाते कोई कारंबाई करता है, जिला- 
मजिस्ट्रेंट के नाते उसके विरुद्ध शिकायत सुनता है | माल-अफसर ही 
लगान-बन्दोवस्त लगाता है ओर वहीं अपने वरखिलाफ की गई 
दरखास्त सुने, यह कुछ बिचित्र-सा है, लेकिन यह भारतीय शासन 
का दोप दे । फिर भी प्रजा को अधिकार है कि किसी अनुचित 
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कारंवाई के विरुद्ध वे हाईकोर्ट मे अपीरकू कर सकते है। जिला- 
मजिस्ट्रेट या प्रात्तीय सरकार किसी अखबार या पुस्तक के प्रकाशन 
को आपत्तिजनक करार देकर प्रेस-ऐक्ट के मातहत जमानत माँगते 
या उसे जब्त करते है, तो लेखक, सम्पादक या प्रकाशक हाईकोर्ट मे 
उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। ऐसी कोई दरखास्त हाइकोटे का 
एक बेंच, जिसमे तीन जज होंगे, सुनेगी । 

दोरा सुपुर्द किये जानेवाले मुकदमों मे प्रत्येक अभियुक्त को 
अधिकार हे कि उसका मुकदमा जज द्वारा जूरी या असेसरों की 
सहायता से सुना जाय। असेसर तो जज को सलाह मात्र दे सकते 
है, लेकिन जूरी का बहुमत अदालत को मानना जरूरी है| अभियुक्त 
जूरी के लिए दरखास्त कर सकता है, ओर अभियुक्त यदि किसी जूरी 
के किसी सदस्य के लिए यह समझे; कि वह किसी भी कारण निष्पक्ष 
नहीं € तो वह उसे बदलने का अनुरोध भी कर सकता है। असेसरों 
की सख्या तीन-चार तक होती है, जबकि जूरी के सदस्य ४-७ या 
£ होते हू ।ऐसे किसी भी अभियोग में जिसकी सजा मोत हो, ७ 
ओर सभव हो तो ६ जूरी-सदस्य होने चाहिएं। 

साधारणतः सभी मामलो मे अभियुक्त सफाई देने के लिए बकील 
नियत करता है, लेकिन बहुत दफा गरीब अभियुक्त गरीबी की वजह 
से वकील नहीं भी कर सकता । यदि कोई ऐसा अभियोग पेश हो, 
जिसकी सजा मौत हो, तो वह महज अपनी ग़रीवी की वजह से 
सफाई न दे सके ओर मोत की सजा पाये, इससे बचने के लिए 
सरकार का फज हे कि अपने व्यय से उसके छिए योग्य वकील 
नियत करदे। इसी तरह अगर कोई अभियुक्त अपनी सफाई देने के 
लिए किन्हींको गवाह के तोर पर चुडाना जरूरी सममता दै, तो 
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अदालत का फज है कि वह उसे ठुछाने की व्यवस्था करे। लेकिन 
अदालत को भी यह अधिकार है कि वह किसीको गवाही को अना- 
वश्यक्र समझकर दुलवाने से इनकार करदे। इस तरह इन नियमों 
द्वारा यह व्यवस्था करने का प्रबंध किया गया है कि अभियुक्त अपने- 
को निर्दाप सिद्ध करने के बहुत-स अवसर पा सके | 

बहुत दफा हाकिम या पुलिस-अधिकारी किसीको गिरफ्तार 
कर लेते है या उसके घर की तलाशी लेने छगते है| इस सबब मे भी 
नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हें, ज्ञिनका वे उपयोग कर सकते 
है। जिन मामलों में पुछिस किसी को बिना वारंट गिरफ्तार करती है, 
उनमे पुलिस का यद्र फर्ज दे कि २४ घण्टे के अन्दर-अन्दर वह 
किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करे ओर यदि अभी अदालत मे 
उसपर मुकदमा चलाने की पूरी तेयारी न हुई हो तो उससे मुहढतत 
माँग सकती है, लेकिन यह मुहडत एकसाथ १४ दिन से अधिक की 
नहीं मिल सकती | घर आदि की तलाशी लेते समय पुलिस का कतंव्य 
है कि वह अदालत का स्चंवारण्ट या उच्च अधिकारी का आज्ञापत्र 
दिखाये | तछाशी के समय मुहल्ले के दो प्रतिष्ठित नागरिकों का रहना 
जरूरी है, जो यह साबित करें कि दरअसल कोई वस्तु घर से मिली 
है। तलाशी लेते समय किसीका अपमान करने का हक पुलिस-कमंचारी 
को नहीं है। तछाशी लेनेवाले पुलिस-कर्मचारियों के बारे में यह 
तसलल्‍छी कर लेनी चाहिए कि डनके पास तो वह आपत्तिजनक वस्तु 
नहीं है, जिसकी वे तछाश कर रहे है। 

कानून का विपय बहुत पेचीदा दे ओर इसको भूलभुलेया में गद्दरा 
जाना बहुत स्थान की अपेक्षा रखता दै। अतः में सिर्फ दो-एक नियमों 
का निर्देश करके ही इस अन्तिम पत्र को समाप्त कछूँगा। नागरिका 
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का एक प्रधान कर्तव्य अपने परिवार का पालन-पोपण दै। यदि कोई 
नागरिक समथ होते हुए भी अपनी स्त्री ओर बच्चों का पालन नहीं 
करता, तो कानून के अनुसार स्त्री या सन्‍्तान का अधिकार है कि 
पति या पिता से निर्वाह-ब्यय लेने की अदालत में दरख़ास्त करे। इस 
स्थिति मे स्ली को यह साबित करना होगा कि में अमुक कारण से 
इसके पास नहीं रहना चाहती ओर में स्वयं दुःश्वरित्र भी नहीं हूँ । 
इसी तरह कोई पत्नी अपने पति के बलात्कार से भी अपनी मुक्ति 
कानन हारा पा सकती है । 

कोई शख्स बिना किसी अपराध के दूसरे नागरिक पर मुकदमा 
चला दे; इससे बचने के लिए कानून मे दो ज्यवस्थायें है। एक तो यह 
कि उसकी सफाई का सारा झच वादी को देना होगा । ( उसी तरह 
प्रतिवादी को भी अपना मामछा कमजोर होने पर वादी का खर्चे 
बरदाश्त करना चाहिए । ) दूसरी व्यवस्था यह है कि प्रतिबादी भूठा 
मुकदमा चलाने के लिए उससे हरजाने की मांग करे । 

वदकिस्मती से एक नागरिक की आर्थिक स्थिति वहुत ख़राब हो 
जाती है ओर वह अपनी देनदारिया कोशिश करने पर भी नहीं चुका 
सकता । ऐसी हालत मे वह क्या करे ? इसके लिए कानून उसे दिवाला 
निकालने की अन्॒मति देदेता है; जिससे वह अपना जरूरी सामान 
रखकर ओर बाकी सब देकर सव देनदारियों से मुक्त होसकता है । 

वहुत दफा हाकिम या पुलिस-कर्मचारी मानहानि के मुकदमे पतन्न- 
प्रकाशकों व साव॑जनिक कार्यकर्ताओं पर चलाते है । इस वारे में उन्हे 
माठ्म होना चाहिए कि सार्वजनिक हित की दृष्टि स उपयोगी सत्य 
वात वो लिखना या करना मानहानि नहीं है। किसी सरकारी कर्म- 
चारो की सरकारी काम से सम्बद्ध हरकत या सार्वजनिक कार्यकर्ता 
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के साबंजनिक प्रश्न से सम्बद्ध आचरण की नेकरनीयती से आलोचना 
ओर अदालती कार्रवाई की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करना भी 
मानहानि नही है | इसी तरह लेखक के लेख या कृति की नेकनीयती 
से आलोचना भी मानहानि की सीमा से वाहर है । लेकिन आलोच- 
तीय व्यक्ति के खानगी जीवन या आचरण पर आत्षेप न हो | 

रेलवे के सम्बंध मे जो नियम बने हुए है, उनके पालन के लिए 
रेलवे कर्मचारियों को विवश किया जा सकता है | गाडी में रोशनी 
व पानी का प्रवंध करने ओर नियत संख्या से अधिक मुसाफिरों के 
होने पर गाडी की ज्यादा व्यवस्था करने के लिए रेलवे-अधिकारियों 
को बाधित करने का हक प्रत्येक मुसाफिर को है| यदि कोई रेट्वे- 
कर्मचारी नियत संख्या से अधिक मुसाफिरों को गाडी में जबरन 
बिठाने की कोशिश करे, तो कानूनन उसपर जुर्माना होसकता दे। 
इसी तरह अन्य अनेक क्षेत्रों मे कानून तो बहुत बने हुए है, लेकिन 
नागरिक उनके पालन पर जोर नहीं देते, इसलिए वे न होने के 
वराबर होगये है। किसी सरकारी कर्मचारी के लिए रिश्वत लेना 
गुनाह है, लेकिन बीसियों जगह उनका रिश्वत लेना परम्परा के कारण 
आवश्यक-सा होगया है। इसका मुख्य कारण नागरिकों की अपने 
अधिकारों के प्रति उदासीनता ही है । 

दूसरे भी बहुत-से नागरिक अधिकारों का निदेश किया जा 
सकता है। मेने तो कानून की प्रकृति व दिशा का परिचय भर देने 
की कोशिश की है। लेकिन में कानूनी अधिकारों की चर्चा के साथ ही 
एकबार फिर नागरिकों के कतंव्यों की ओर भी तुम्हारा ध्यान खीचना 
चाहता हूँ | अधिकारों की अपेक्षा इनका महत्त्व ज्यादा है। अधिकारों 
और कर्तव्यों के समन्वय से ही दरअसल उन्नति हो सकती है । 


परिशिष्ट-- १ 


अल्पसंख्यक जातियों को गारणटी 

राष्ट्रसघ में यूरोपीय राप्ट्रो की अल्पसख्यक जातियो के हितों के 
बारे में कुछ धाराये बनाई गई थी । वे अल्पसख्यक गारण्टी सधि के नाम 
से प्रसिद्ध हे । उनमे से मुख्य निम्नलिखित है --- 

धारा ७७--सरंकारी नौकरियो, खिताबो, सार्वजनिक समारोही 
और कम्पनियों तथा सैनिक भरतियों मे सब जातियो के साथ एकसमान 
व्यवहार करना चाहिए। 

धारा ७८--अल्पसख्यक जातियो को भी सगठन, सभा आदि क्रे 
वही अधिकार होने चाहिए, जो अन्य जातियो को हो । 

धारा ८०--खेती, व्यापार या व्यवसाय आदि के कामो में अल्प- 
सस्यञ् जातियो से भी वहीं व्यवहार करना चाहिए, जो वहुसस्यक 
जातियो से किया जाय । बहुसत्यक जातियो पर लागू होनेवाले नियम ही 
अत्पनग्यक जातियो पर छागू होगे । 

धारा ८१--अल्पसरपक जातियों को भी दान पर चलनेवाली अपनी 
सामाजिक, सास्कृतिक और घधामिक सस्थाये स्वापित करने, चलाने और 
नियत्रण करने वा अधिकार होना चाहिए । 

कांग्रेस द्वारा आश्वासन 

भारतीय राष्ट्रीय महासभा (काग्रेस) ने भी इस सम्बन्ध मे अपनी 
नीति की घोषणा निम्न शब्दों मे की है -- 

? क>--शासनविधान की मौलिक अधिकार से सम्बन्धित धारा में 
जातियो वो यह जाइवासन भी दिया जाय कि उनकी सस्क्ृति, भाषा, 


धर्म मनन्‍्प, शिक्षा, पेशा जौर धामिक व्यवहार तथा धर्मादे की रक्षा की 
जायगी । 
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ख--विवान में खास धाराये रखकर जातियो के निजी क़ाननो की 
रक्षा की जायगी । 

ग- विभिन्न प्रान्तो में अल्पसस्पक जातियोके राजनैतिक तथा अन्य 
अधिकारों की रक्षा करना सब-सरकार के ज़िम्मे होगा और ये काम 
उसके अधिकार-क्षेत्र की सीमा में होंगे । 

२ तमाम बालिग स्त्री-पुरुप मताधिकार के अधिकारी होगे । 

३२ क--भारत के भावी गासन-विद्यान में प्रतिनिधित्व का आधार 
सम्मिलत निर्वाचन होगा । 

ख--सिंध के हिन्दुओं, आसाम के मृसकूमानो और पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त तथा पजाव के सिक्खो और किसी भी ऐसे प्रान्त के हिन्द और 
मुसलमानों के लिए, जहाँ उनकी सस्‍या आबादी के २५ फी सदी से भी 
कम हो, सघीय और प्रान्तीय धारासभाओ में आबादी के आधार पर 
स्थान सुरक्षित रकक्‍्खे जायेंगे और उनके अलाबा अधिक स्थानों के लिए 
भी उम्मीदवार के रूप में खडे होने का अधिकार होगा । 

४ पदो पर नियुक्तियाँ निष्पक्ष सविस कमीशनो के द्वारा होगी । 
नौकरियों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का निर्णय भी ये कमीशन 
करेगे और कार्य के सुचारु रूप से चलने का तथा नौकरियों के लिए 
तमाम जात्तियो को समान अवसर मिले इस सिद्धान्त का, और वे बहुत 
कुछ योग उसमे दे सके इस बात का, वे पूरा खयाल रकक्‍्खेंगे । 

५ संघीय और प्रान्तीय मत्रिमण्डल के निर्माण में अल्पसख्यक 
ज।तियो के हित एक निश्चित प्रथा के अनुसार मान्य होगे । 

६ परश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा पिंध में (अलग प्रान्त बनाकर, 
बशर्ते कि आध्िक दुष्टि से अनुचित न हो) अन्य प्रान्तों की-सी शासव- 
व्यवस्था होगी । 


परिशिष्ट--२ 
कांग्रेस का स्त्राज्य 

भारतीय काग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा स्वराज्य की एक रूप-रेखा-सी 
खीची थी, जिसमे प्राय सभी नागरिक अधिकारो का जिक्र किया गया 
था । वह प्रस्ताव निम्नलिखित हू -- 

“साधारण जनत्ता की तबाही का अन्त करने के उद्देश्य से यह आव- 
दयक हैँ कि राजनेंतिक स्वतन्त्रता में लाखो भूखों मरने वालो को वास्त- 
विक आशिक स्वतन्त्रता भी निहित हो। इसलिए यह काँग्रेस घोषित 
करती हैं कि उसकी ओर से स्वीकृत होनेवाले किसी भी शासन-विधान 
में नीचे लिखी वातो की व्यवस्था रहनी चाहिए -- 

मोलिफर »घिकार छोर कत व्य-- ( १) भारत के प्रत्येक नाग- 
रिक को प्रत्येक विषय में, जोकि कानून और सदाचार के विरुद्ध न हों, 
अपनी स्वतन्त्र राय प्रकट करने, स्वतन्त्र सस्थाये और सघ बनाने और 
बिना हथियार क शान्तिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है । 

(२) भारत के प्रत्येक नागरिक को अन्तरात्मा का अनुसरण करने 
और सावेजनिक गान्ति व सदाचार में वाधक न होनेवाले घामिक विश्वास 
और आचरण को स्वतन्त्रता हे । 

(२) अल्वसरयक जातियो और भिन्न भाषा-भाषी वर्ग की सस्क्ृति, 
भाषा और लिपि की रक्षा की जायगी । ; 

(४) भारत के सब नागरिक कानून की दृष्टि में बिना किसी जाति, 
विध्वास अधवा लिय के भेद-भाव के समान है । 

(५) सरवारों नौकरियो, अधिकार व सम्मान के ओ हृदो और किसी 
भी व्यापार या धन्वे के करने मे किसी भी नागरिक स्त्री-पुरुष को धर्म, 
ज्ायति, विश्वास अथवा लिग के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जायगा। 


१८८ हमारे अधिकार और कतंव्य 


(६) सरकारी अथवा सार्वजनिक सर्च से बने, अथवा नागरिकों 
द्वारा सावंजनिक उपयोग के छिए समपित कुओ, सड़कों, पाठशालाओ 
ओर सार्वजनिक आवागमन क्रे स्थानों के सम्बन्ध में सच नागरिकों के 
अधिकार और कतव्य समान है । 

(७) हथियारों के सम्बन्ध मे बनाये गये नियम और मर्यादा के अनु- 
सार प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने और धारण करने का अधिकार है। 

(८) कानूनी आधार के बिना किसी तरह किसी भी मनृप्य की 
स्वतन्त्रता न छीनी जायगी और न क्रिसीके घर और जायदाद मे प्रवेश 
और कुर्की या जब्नी की जायगी । 

(९) सरकार सब धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगी । 

(१०) बालिग उम्र के तमाम मनृष्यो को मताधिकार होगा | 

(११) राज्य मुफ्त और अनिवार्य्य प्राथमिक शिक्षा को व्यवस्था 
करेगा । 

(१२) सरकार क्रिसीको खिताब न देगी । 

(१३) मौत की सज़ा उठादी जायगी । 

(१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-भर में भ्रमण करने, उसके 
किसी भाग में ठहरने या वसने, जायदाद खरीदने और कोई भी व्यापार 
या धन्धा करने में स्वृतन्त्र होगा और कानूनी कारंबाई व रक्षा के विपय 
में, भारत के सब भागो में, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा । 

7, श्रमिक-- (क) आथिक जीवन के संगठन मे न्याय के सिद्धान्त 
अवद्य सन्निहित होने चाहिएँ, जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त 
स्टेण्डड प्राप्त होजाय । 

(ख) सरकार कारखानो के मज़दूरो के स्वार्थों की रक्षा करेगी और 
उपयुक्त कानून द्वारा एवं अन्य उपायो से उनके जी वन-निर्वाह के लिए 
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पर्याप्त मजदूरी, काम के लिए आरोग्य-प्रद परिस्थिति, मज़दूरी के घटो 
की मर्यादा, मालिको और मजदूरों के बीच के झगडो के निपटारे के लिए 
उपयुक्त साधन और वृुढापा, बीमारी तथा बेकारी के आथिक परिणामों 
के विरुद्ध रक्षा का उपाय करेगी । 

(३) दासत्व या लगभग दासत्व ' जेसी दशा से मज़दूर मुक्त होगे। 

(४) मजदूर स्त्रियों की रक्षा और प्रसूति काल के लिए पर्याप्त छट्टी 
का विशेष प्रवन्ध होगा । 

( ्‌ ) सकल मे जा सकने योग्य आयु के लडके खानो और कारखानो 
में नौकर न रक्खे जावेगे। 

(६) किसान और मजञ्जदूरों को अपने हितो को रक्षा के लिए सघ 
बनाने के अविकार होगे । 

कर ओर व्यय-(७) जमीन की मालगुज़ारी और छगान का तरीका 
बदला जायगा और छोटे किसानों को वर्तमान कृषि-कर और मालगुजारी 
में तुरन्त और यदि आराजी से लाभ न होता हो ता आवश्यक समय तक 
के लिए छूट देवार या मुक्त करके कृपको के वोझ का न्याययुकत निपटारा 
किया जायगा, और इसी उद्दंश्य से लगान-अदायगी की उक्त मुक्ति और 
भूमि-दर की दमी से छोटी ज़मीनों के मालिको को होनेवाली हानि की 
पूर्ति एव निश्चित तादाद से अधिक की भूमि की मूल आय पर क्रमश 
वटनेवाला कर लगावर की जायगी । 

(८) एक न्यूनतम निश्चित रकम के अलावा की जायदाद पर क्रमा- 
गत विरासत कर लिया जायगा । 

(५) फोजी खर्च में बहत कमी की जायगी, जिससे वर्तमान से बह 
वम-से-कम णाथा रह जायगा । 


$+७5 ल्न्र कं [: 0१६५६ दाठ ञ दर प्‌ यहनत के ज्‌ 
(१०) मुल्त्री विनाय के व्यय और वेतन में बहत कमी की जायनी | 


१९० हमारे अधिकार और कतंव्य 


खास तीर पर नियुकक्‍त्र किये गये विशेपज्ञ अथवा ऐसे ही व्यक्ति के सि 
राज्य के किसी भी नौकर को एक निश्चित रकम के सिवा, जोकि अ 
तोर पर ५००] मासिक से अधिक न होनी चाहिए, अधिक वेतन न 
जायगा । 

(११) हिन्दुस्तान में बने हुए नमक पर कोई कर नही लिया जायः 

आशिक काय क्रम- (१२) राज्य देशी कपड़े की रक्षा करेगा 3 
इसके लिए ब्रिटिश वस्त्र और सूत को देश में न आने देने की नीति ३ 
आवश्यक अन्य उपायो का अवलम्बन करेगा । राज्य अन्य देशी बन्धों 
भी, जव कभी आवश्यक होगा, विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करेगा । 

(१३) औपधियो के काम के सिव्रा नशीले पेय भौर पदार्थ सदा 
लिए बन्द कर दिये जायेंगे । 

(१४) हुण्डावव और विनिमय का नियन्त्रण राष्ट्र-हित के * 
होगा । 

(१५) मुख्य उद्योगो और विभागों खनिज सावथनो रेलवे, ज 
मार्ग, जहाज़रानी और सावंजनिक आवागमन के अन्य सावनो पर रा 
अपना अधिकार और नियन्त्रण रक्खेगा । 

(१६) कृपको के ऋण के उद्धार के उपाय और प्रत्यक्ष या अ 
त्यक्ष रूप से लिये जानेवाले ऊँचे दर के व्याज पर सरकार का नियः 
होगा । 

(१७) निय्रमित सेना के सिवा राष्ट्र-रक्षा का साधन सगठित के 
के लिए राज्य नागरिक्रो की सेनिक-शिक्षा की व्यवस्था करेगा । 
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